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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पूृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सभा  को  अपने  एक  भूतपूर्व  साथी  श्री  दिग्विजय

 नारायण  सिंह  के  दुखद  निधन  की  सूचना  देनी  है  ।  ,

 श्री  दिग्विजय  नारायण  सिंह  लम्बे  समय  तक  संसद  में  रहे  ।  वह  1952-79  तक  पहली
 लोक  सभा  से  लेकर  छठी  लोक  सभा  तक  के  सदस्य  रहे  ।  उन्होंने  बिहार  राज्य  से  5  विभिन्‍न

 निर्वाचन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।

 श्री  सिह  एक  कृषक  और  राजनैतिक  कायेंकर्त्ता  तथा  एक  योग्य  और  सक्रिय  सांसद

 उन्होंने  समा  की  विशेष  रूप  से  विदेशी  और  रक्षा  सम्बन्धी  मामलों  में  गहरी  रूचि

 श्री  सिंह  ने  देश  विदेश  का  भ्रमण  किया  वह  1955  में  सोवियत  संघ  तथा
 विया  गए  संसदीय  शिष्टमंडलों  के  सदस्य  थे  तथा  1956  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  भारतीय

 मंडल  के  भी  सदस्य  थे  ।

 श्री  दिग्विजय  नारायण  सिंह  का  निधन  2  1991  को  पटना  में  वह  67  वर्ष

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  और  सभा  की  ओर  से  संतप्त

 परिवार  के  प्रति  अपनी  हादिक  संवेदनाएं  व्यक्त  करते  हैं  ।

 अब  सदस्यगण  दिवंगत  आत्मा  के  सम्मान  में  कुछ  देर  तक  मौन  खड़े  रहेंगे  ।

 सदस्य  कुछ  क्षण  मोन  खड़े

 प्रश्नों  क ेसोखिक  उत्तर

 |
 विमान  किराथों  में  वद्धि

 +467.  श्रो  चेतन  पी०  एस०  चोहान
 7  पंटन

 मंत्री ओमतो  सुमित्रा  महाजन
 :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह हक

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एयर  इंडिथा/इंडियन  एयरलाइस्स  द्वारा  विमान  किरायों  में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी

 l
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 कोई  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  बढ़े  हुए  किराये  कब  से  लागू
 और

 इस  वृद्धि  का  पयंटन  उद्योग  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 नागर  विम/नन  और  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  ओ०  एच०  :

 से  एयर  इंडिपरा  और  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  विमानन  टरबाईन  ई  धन  के  मूल्य  में  वृद्धि
 तथा  मुद्रा  विनियम  पर  समायोजन  के  प्रभाव  से  निपटने  के  लिए  कई  विकल्पों  पर  विचार  किया

 जिनमें  से  एक  किरायों  में  संशोधन  इस  मामले  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  हैं  ।

 श्री  चेतन  पो०  एस०  चौहान  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  की  जानकारी  में  यह  बात
 लाना  चाहता  हूं  कि  गलूफ  सरचाज  अभी  भी  लिया  जा  रहा  है  तथा  इन्डियन  एयरलायन्स  के  प्रवक्‍ता
 की  9  अगस्त  को  दी  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  18  विमानों  में  से  केवल  12  हो  चालू  हालत
 में  यह  घाटा  इन्डियन  एयरलायन्स  की  अकुशलता  के  कारण  हो  रहा  है  तथा  यात्रित्रों  को  इसका

 हर्जाना  भुगतना  पड़  रहा  यह  अनुचित  क्या  नागर  विमानन  मंत्रालय  सरकार  के  समक्ष  यह
 प्रस्ताव  रखेगा  कि  विमान  ई  धन  पर  छूट  की  दर  पुनः  30  प्रतिशत  कर  दी  जाये  जो  कि  घटा  कर

 15  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  ।

 नागर  विमानन  तथा  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  महोदय
 ।

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  महोदय  वह  बोल्ड  हो  गए  हैं  ।

 श्री  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :  क्या  इन्डियन  एयरलायन्स  द्वारा  रात्रि  उड़ानों  भें  बढ़ौतर्र
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिनका  वर्तमान  किराया  कम

 श्री  माधवराव  सिधिया  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  परन्तु
 इन  सभी  सम्भावनाओं  पर  समय-समय  पर  विचार  होता  रहता  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं  है  ।  ह

 श्री  चेतन  पो०  एस०  चौहान  :  के  बीच  चलने  वाली  उड़ान  काफी

 सफल  रही  तथा  इस  उड़ान  में  बढ़ौतरी  करने  की  मांग  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दो  पूरक  प्रश्न  पूछ  चुके  हैं  ।

 श्री  राम  नाईक  :  विशेष  मामला  समझते  हुए  एक  और  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दे  दीजिए  ।

 एक  अतिरिक्त  गेंद  की  तरह  एक  अतिरिक्त  प्रश्न  पूछ  लेने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 श्री  मुरली  देवरा  :  यह  बालਂ

 क्रो  चेतन  पो०  एस०  चौहान  :  अब  जब  कि  मुझे  अवसर  मिला  है  तथा  मंत्री  महोदय  भी
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 उत्तर  देने  के  लिए  तैयार  हैं  तो  मैं  एक  प्रश्न  पूछ  लेता  क्या  विदेशी  पर्यटकों  तथा  अनिवासी
 भारतीयों  को  कोई  विशेष  छूट  देने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  जुटायी  जा  सके  ।

 श्री  एम०  ओ०  एच  ०  फारूक  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 |
 श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  आप  क्रिकेट  खेझ्ने  गई  थीं  जिसकी  वजह  से  ये  सब  हुआ  ?

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  कम  से  कम  इनसे  लड़ाई  नहीं  लड़ी  ।

 श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  यह  एयर-क्रेश  से  हुआ  है  ?

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  यह  न  तो  एयर  क्रेश  से  हुआ  है  और  न  ही  सिधिया  जी  से

 लड़ाई  हुई  है  ।

 ]

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी  :  क्या  आप  सिधिया  जी  के  निवास  पर  थीं  ?

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।  उनका  उत्तर  न  दीजिए  ।

 )

 ]

 श्रीमतो  सुमित्रा  महाजन  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहूंगी  ज॑स्ा  कि  उन्होंने  कहा  कि  किराया  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  मतलब
 कि  आप  इस  पर  विचार  कर  रहे  लेकिन  इसके  साथ-साथ  यात्रियों  को  सुविधाएं  अधिक  प्रदान
 करने  के  लिए  और  हवाई-अड्डों  का  सुधार  करने  पर  विचार  कर  रहे  कई  ऐसे  हवाई-अड्डे
 हैं  जहां  पर  हवाई  जहाओं  की  लैंडिग  के लिए  आई०  एल०  एस०»  की  सुविधा  नहीं  है  जिसका  जीता
 जागता  उदाहरण  अभी  जो  एक्सीडेंट  उसमें  देखने  को  इन्दोर  के  हवाई-अड्डे  में  भी

 आई०  एल०  एस०  की  सुविधा  नहीं  है  ।  वहां  कनवेयर  वैल्ट  तक  नहीं  यात्रियों  को  प्लेन  में  जो
 भोजन  मिलता  उसमें  क्या  सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ?  आप  किराया  वृद्धि
 के  साथ-साथ  कया  ये  सब  सुविधाएं  बढ़ाने  पर  भी  विचार  कर  रहे  हैं

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  प्रश्न  कनवेयर  वेल्ट  के  बारे  में  नहीं  यह  हवाई-अडडों  पर
 उपलब्ध  सुविधाओं  के  बारे  में  भी  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  चेतन  चौहान  को  दिए  गए  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  स्पष्टीकरण  देना

 चाहता  हूं  ।  कुछ  एक  उड़ानें  ऐसी  हैं  जिनमें  छूट  दी  जाती  है  जैसे  कि  इन्डियाਂ  उड़ान  का
 किराया  ।  एक  ऐसी  योजना  भी  है  जिसके  अन्तगंत  उन  त्रिदेशी  पयंटकों  को  छूट  दी  जाती  है  जो
 किराये  का  भुगतान  डालरों  में  करते  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नथा  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  यह  कह  रहे  हैं  कि  आपका  प्रश्न  मूल  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं

 3
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 है  ।  इसलिए  उनको  इस  सम्बन्ध  में  नोटिस  मिलना  चाहिए  ।

 श्री  अन्ना  जोशी  :  टरबाईन  फ्यूलਂ  की  कीमतों  में  वृद्धि  तथा  विनिमय  दर  में

 स/मन्जस्थ  स्थापित  करने  के  कारण  कितना  अतिरिक्त  भार  पड़ेगा  ?  मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  यह

 है  कि  क्‍या  वास्तविकता  यह  नहीं  है  कि  आपने  कीमतों  में  केवल  इसलिए  वृद्धि  नहीं  की  क्योंकि

 अहमदाबाद  न्यायालय  में  आपके  विरुद्ध  अहमदाबाद  उपभोक्ता  परिषद  द्वारा  दायर  एक  मामला

 लम्बित  पड़ा  है  ?

 श्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  ए०  टी०  एफ०  की  कीमतों  में  वृद्धि  से  100  करोड़  रुपए
 का  अतिरिक्त  भार  यह  सत्य  है  कि  अहमदाबाद  न्यायालय  में  एक  मामला  लम्बित

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  आपने  केवल  इसी  कारण  से  ही  किराए  में  वृद्धि  नहीं  की  ।

 श्री  साधवराव  सिधिया  :  नहीं  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  आपने  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री  साधवराव  सिधिया  :  पहले  तो  टरबाईन  फ्यूलਂ  के  मूल्यों  में  वृद्धि  स ेलगभग

 103  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  भार  पड़ा  ।

 रुपए  के  अवमूल्यन  से  लगभग  85  करोड़  रुपए  का  भार  ये  सब  आकलन  हैं  तथा
 मार्ग  निर्देशन  और  रात्रि  में  वायुयानों  क ेउतरने  की  सुविधा  इत्यादि  पर  लगभग  15  करोड़  रुपए
 व्यय  होने  वाला  जहां  तक  कुल  अतिरिक्त  भार  का  प्रश्न  यह  लगभग  200  करोड़  रुपए
 होगा  ।  जहां  तक  अहमदाबाद  में  लम्बित  मामले  का  प्रश्न  जो  भी  किराया  वृद्धि  पिछले  दिनों  हुई

 तथा  भविष्य  में  होगी  उसके  लिए  उच्च  न्यायालय  की  अनुमति  ली  जाएगी  ।

 श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  उच्च  न्यायालय  में  मामला  लम्बित  होने  के  कारण  इसमें  देरी  हो
 रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  प्रश्न  का  उंचित  उत्त  र  दिया

 श्री  सनोरंजन  भक्त  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  तथ्य  है
 कि  उत्त  र  पूर्व  क्षेत्र  तथा  त्रिपुरा  में  17.50  प्रतिशत  की  दर  से  किराए  में  छूट  दी  जाती  अगर

 ऐसा  तो  इसके  लिए  क्या  मापदण्ड  अपताए  गए  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह
 राज  सहायता  उन  यात्रियों  को  भी  दी  जाएगी  जो  कि  कलकत्ता  और  मद्रास  से  पोर्ट  अण्डमान

 तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  की  यात्रा  करते  हैं  ।

 श्री  साधवसव  सिधिया  :  किराए  में  छूट  देश  के  उन  हिस्सों  के  इस  मापदण्ड  के
 .  आधार  पर  दी  जाती  है  कि  वे  दूसरे  संचार  साधनों  के  संदर्भ  में  देश  के  बाकी  हिस्सों  से  बिल्कुल  कटे

 होते  मेरे  विचार  में  पोर्ट  ब्लेयर  इस  श्रेणी  में  आताਂ  है  तथा  मामले  पर  निश्चित  रूप  से  हम
 ;  विचार  करेंगे  ।

 “4
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 प्रो०  रासा  विह  रावत  :  आपके  माध्यम  से  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा

 कि  जहां  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इण्डिया  में  किराया  वृद्धि  का  प्रस्ताव  विचा  राधीन
 किराया  बढ़ाने  की  सोच  रहे  है  तो  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  और  विमान  दुघंटनाएं  रोकने  के

 लिए  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे  इस  बारे  में  थोड़ा  बताने  का  कष्ट  करें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रश्न  में  नहीं  आता  ।

 डा०  बो०  जी०  जावाली  :  कुल  निवल  राजस्व  लगभग  103  करोड़  रुपए  अब  इस
 राजस्व  को  एकत्रित  करने  के  दो  पहलू  हैं--जैसे  कि  संसद  उच्चाधिकारी  तथा  व्यापारी
 वर्ग  जिन्हें  प्रतिपृ्ति  मिलतो  इस  प्रकार  के  किताबी  समायोजन  के  वास्तव  में  लोगों  से
 कितना  राजस्व  मिलता

 श्री  माधवराव  सिधिया  :  वर्ष  1990-91  में  इन्डियन  ने  कुल  1100  करोड़  रुपये  अजित

 किए  ।  पहले  यह  राशि  1125  करोड़  रुपये  थी  ।  वतंमान  वित्त  वर्ष  के दोरान  यह  1435

 करोड़  रुपये  होने  की  आशा

 श्री  राम  नाईक  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  समय  निकट  भविष्य  में  भाड़ा  वृद्धि  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  रेलवे  में  आयने  उत्पादन  लागत  तथा  ई  धन  की  कीमतों  में  वृद्धि  क ेकारण
 20  प्रतिशत  भाड़ा  वृद्धि  की  तथा  उपनगरीय  यात्रियों  को  25  प्रतिशत  अधिक  भाड़ा  देना  पड़  रहा

 है  ।  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  जबकि  आम  आदमी  पर  इतना  अधिक  बोझ  डाला  जा  रहा  है  तो

 एयरलायन्स  के  यात्रियों  को  किराया  व॒द्धि  में  विलम्ब  करके  इस  मामले  में  छूट  क्‍यों  दी  जा  रही  है
 क्या  भाड़ा  वृद्धि  न  करतें  का  कोई  विशेष  कारण

 श्री  माधवराव  सिधिया  :  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  कि
 भाड़ा  वृद्धि  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 बल्कि  मैंने  यह  कहा  है  कि  इस  विकल्प  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  परन्तु  मुझ  यह  जानकर
 बड़ी  प्रसन्‍नता  हुई  कि  अगर  भविष्य  में  यह  निर्णय  लेता  हूं  तो  मुझे  श्री  राम  नाईक  तथा  उनके
 वरिष्ठ  सहयोगियों  का  पूरा  समर्थन  मिलेगा  ।

 एयर  इन्डिया  के  लिए  बोइंग  क्मिानों  को  खरोद

 +470.  श्री  शंकर  रावत
 )

 ह
 . ४  नागर  मंत्री

 दि
 श्री  महेश  कूनार  +

 क्या  तीर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  एयर  इण्डिया  लिए  चार  बोइंग  विमान  खरीदने  का  निर्णय  लिया
 हे गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  क्या  एयर  इंडिया  ने  बोइंग  विमांन  खरीद

 लिए

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण
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 क्‍या  इनकी  दो  वर्ष  पूर्व  की  अनुमानित  लागत  अब  बढ़  गईं  है  और  यदि  तो
 ओर

 विमान  शीघ्र  खरीदने  के लिए  सरकार  का  कया  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि
 उनकी  लागत  में  आगे  होने  वाली  वृद्धि  से  बचा  जा  सके  ?

 नागर  विसानन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  में  र  ज्य  मंत्री  एम०  ओ०  एच  ०  :
 से  सरकार  ने  1962.03  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  चार  बोइंग  747-400

 यात्री  विमानों  को  प्राप्ति  के  लिए  एयर  इंडिया  का  प्रस्ताव  अनुमोदित  कर  दिया  विनिमय  दर
 समायोजन  के  परियोजना  लागत  में  600  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हो  गई  तथापि  विदेशी

 मुद्रा  अंश  667.09  मिलियन  अमरीकी  डालर  ही  है  ।

 |

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता
 एयर  इंडिया  के  प्रस्ताव  का  सरकार  ने  अनुमोदन  कब  किया  था  ?  अनुमोदन  के  पश्चात्‌  इसमें

 विलम्व  क्‍यों  किया  गया  ?  विलम्ब  के  कारण  खरीद  मूल्यों  में  छः  सौ  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  से  देश
 को  होने  वाली  हानि  का  दायित्व  किसका  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  :  अध्यक्ष  यह  प्रस्ताव
 पी०  आई०  बी०  ने  14  मार्च  को  इसकी  स्वीकृति  दी  ओर  फिर  यह  केबिनेट  के  सामने  प्रस्तुत

 करना  था  और  केयर-टेकर  गवनेमेंट  को  होने  के  कारण  जो  महत्वपूर्ण  निर्णय  उनको  केयर-टेक र
 गवर्नेरमेंट  लेने  की  इजाजत  थी  ।  इसीलिए  मामला  स्थगित  रखा

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  अध्यक्ष  क्‍या  अन्य  प्रकार  के  विभिन्‍न  विमान  या  बोइंग
 खरीदने  के  लिए  एयर  इंडिया  ने  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 शी  माधवराव  सिधिया  :  अध्यक्ष  अभी  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  हमारे  समक्ष

 नहीं  हैं  ।
 |

 ]

 श्री  मुरली  देवरा  :  माननीय  मंत्री  ने कहा  है  कि सरकार  उन  747  नए  विमानों  को  खरीद

 रही  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  इत  विमानों  को  खरीदते  समय  वे  बीमे  की
 सी  पद्धति  अपनाते  हैं  ।  दो  मुख्य  विमान  दुघंटनाएं  हुई  है---एक  1978  में  मुस्बई  के  पास
 और  दूसरी  कनाड़ा  के  मार्ग  पर  ।  क्या  इन  दुघेटनाओं  से  होने  वाले  नुकसान  की  राशि  वापस  मिल
 गई  है  ?  हम  किस  प्रकार  का  बीमा  करवाते  क्‍या  यह  तोड़-फोड़  जैसे  सभी  खतरों  पर
 मिलता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  इस  प्रश्न  से  संबंधित  है  ?

 शी  साधवराव  सिधिया  :  इसके  लिए  मुझे  अलग  नोटिस  चाहिए  ।
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 श्री  जाजं  फर्नाडीज  :  अध्यक्ष  मैं  दो  प्रश्न  जानना  चाहता  हूं  ।  बसे  तो  मंत्री  महोदय
 ने  बताया  है  कि  पी०  आई०  बी०  से  एप्रूवल  मार्च  के  महीने  में  मिली  ।  यह  प्रपोजल  एयर  इंडिया
 की  तरफ  से  कब  शुरू  हुई  यह  बात  कब  सरकार  के  सामने  लाई  गई  थी  ?  क्या  इसमें
 विलम्ब  होने  के  पीछे  यह  भी  एक  कारण  है  कि  हम  लोगों  की  तरफ  से  कहा  गया  इसमें
 रॉयसी  इंजन  होने  चाहिए  इसकी  निर्माता  अमेरिकी  कंपनी  उनकी  तरक  से  रोल्स  रॉयसी

 इंजन  नहीं  बल्कि  अमरीका  में  बने  हुए  किसी  इंजन  को  रखने  का  आग्रह  है  ?

 श्री  माधवराव  सिधिया  :  अध्यक्ष  एयर  इंडिया  के  बोर्ड  ने  13  1989
 को  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  किया  ।  जहां  तक  इंजन  का  सवाल  इसके  कारण  इस  प्रोजेक्ट  में  कोई
 विलम्ब  नहीं  है  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  प्रामोणों
 को  रियायती  दर  पर  भोजन

 +471.  प्रो०  रास  कापसे  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  ग्रामीणों  को रियायती  दर  पर  भोजन
 उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  शुरू  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  उन  होटलों
 के  नाम  क्या  हैं  जहां  यह  योजना  लागू  की  गई

 इस  रियाय्त  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  शर्ते  रखी
 गई

 |

 इस  योजना  के  कार्यंकरण  से  अब  तक  क्या  अनुभव  प्राप्त  हुआ  और

 क्‍या  इस  योजना  पर  पुनः  विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  ओ०  एच०  :
 से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 हां  ।

 और  भारत  पयेटन  विकास  निगम  ने  दिनांक  25.1.1991  से  एक  स्कीम  शुरू
 की  थी  जिसके  अंतर्गत  भारत  पयंटन  विकास  निगम के  प्रत्येक  होटल  के  एक  विनिदिष्ट  रेस्तरां  में

 सप्ताह  में  दो  अर्थात्‌  बृहस्पतिवार  और  शुक्रवार  को  ग्रामीण  अतिथियों  को भोजन  पर  50%
 छूट  दी  जाती  यह  रियायत  उन  ग्रामीण  व्यक्तियों  को  उपलब्ध  है  जो  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम  के  सम्बन्धित  होटल/रेस्तरां  क ेआसपास  50  किलोमीटर  के  दायरे  में  रह  रहे  हों  ।  उन्हें  यह

 7
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 सुविधा  इलाके  के  ग्राम  प्रधान  द्वारा  जारी  और  सरपंच  द्वारा  प्रमाणित

 बेहतर  होगा  यदि  उस  पर  फोटो  चिपका  या  उस  इलाके  के  खंड  विकास  अधिकारी  द्वारा  जारी
 प्रमाण-पत्र  जहां  से  वह  अतिथि  आया  के  माध्यम  से  अपनी  पहचान  प्रमाणित  करने  पर  मिलेगी  ।

 -  संघ  राज्य-क्ष त्र  दिल्ली  में  स्थित  होटलों  के  मामले  50  किलोमीटर  दूरी  की  सीमा  लागू
 नहीं  होती  और  भारत  के  किसी  भी  भाग  में  रहने  वाला  कोई  भी  वास्तविक  ग्रामीण  अतिथि  इस

 सुविधा  का  लाभ  उठा  सकता  एक  परिवार  के  मामले  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  सकने  वाले
 आश्वितों  की  संख्या  6  तक  सीमित  की  गई  है  जिनमें  परिवार  का  मुखिया  शामिल  है  ।  भारत  पर्यटन
 विकास  निगम  के  उन  होटलों  की  एक  सूची  अनुबंध  में  दी  गई  है  जहां  इस  स्कीम  को  लागू  किया
 गया

 इस  स्कीम  के  15,7.1991  तक  38  ग्रामीण  व्यक्तियों  ने  सुविधा  का  लाभ
 उठाया  है  ।

 हां  ।

 अनुबंध

 20.8.1891  को  पूछे  जाने  वाले  लोक  सभा  मौखिक  प्रश्न  संख्या  471  के  उत्तर
 में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  चलाए  जा  रहे  उन  होटलों  के  नामों

 को  दर्शाने  वाला  विवरण  जहां  पर  25.1.19 91  से  ग्रामीण  व्यक्तियों
 को  भोजन  पर  50:  रियायत  को  स्कीम  लागू  को  गई  है  ।

 कम  न ं०  एकक  का  नाम

 1.  अशोक  नई  दिल्‍ली
 2:  होटल  नई  दिल्ली

 3.  -  कुतुब  नई  दिल्ली

 4.  अशोक  रेडिसन  बंगलौर

 5.  अशोक  रेडिसन  ललित  पैलेस  मैसूर
 6.  अशोक  रेडिसन  बीच  कोवलम

 7.  होटल  एयरपोर्ट  कलकत्ता

 8.  होटल  आगरा  आगरा

 9.  होटल  नई  दिल्ली

 10.  होटल  नई  दिल्ली

 11.  होटल  वाराणसी  वाराणसी

 12.  होटल  जयपुर  जयपुर

 _13.  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  .  उदयपुर
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 14.  होटल  नई  दिल्ली

 15.  लोदी  नई  दिल्ली

 16.  होटल  जम्मू  जम्मू

 17.  होटल  खजुराहो  खजुराहो

 18.  होटल  पाटलिपुत्र  पटना

 19.  होटल  मदुरे  मदुरै

 20.  टेम्पल  बे  अशोक  बीच  मामललापुरम
 21.  होटल  बोधगया  बोधगया

 22.  होटल  कलिग  भुवनेश्वर

 23.  होटल  हसन  हसन

 24.  अशोक  यात्री  नई  दिल्ली

 25.  होटल  औरंगाबाद  औरंगाबाद

 आओ  रास  कापसे  :  छः  महीनों  के  समय  में  सिर्फ  38  ग्रामीण  मेहमानों  ने  25  आई०  टी०

 डी०  सी०  होटलों  में  इस  सुविधा  का  उपभोग  किया  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इसका  पर्याप्त

 प्रचार  नहीं  किया  गया  ।

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  ः  मेरे  विचार  से  पर्याप्त

 प्रघार  किया  गया  था--सि्फे  आई०  टी०  डी०  सी०  की  ओर  से  किया  गया  प्रचार  ही  नहीं  अपितु
 माई०  टी०  डी०  सी०  के  प्रयासों  से भिन्‍न  भी  इस  मामले  का  सारे  देश  में  पर्याप्त  प्रचार  हुआ
 निश्चय  रूप  से  आई०  टी०  डी०  सी०  की  ओर से  प्रयासों  में  कोई  कमी  नहीं  की  गई  या  इस  योजना
 से  संबंधित  अन्य  लोगों  की  ओर  से  भरपूर  प्रयास  किया  गया  ।

 भरी  रास  कापसे  :  अपने  प्रश्न  के  खंड  में  मैंने  इस  योजना  के  कार्यकरण  में  अभी  तक

 हुए  अनुभव के  बारे  में  पूछा  किन्तु  इस  पहलू  पर  मंत्री  जी  मोन  उन्होंने  सिफे  38  की
 संख्या  दी  अनुभव  क्‍या  रहा  ?

 झो  साधवराव  सिधिया  :  संख्या  38  हमारे  अनुभव  का  कुल  योग  है  ।

 ओर  रास  कापसे  :  अगर  संख्या  इतनी  कम  तो  इस  पर  पुनविचार  क्‍यों  हो  रहा  है  ?

 मध्यक्ष  सहोदय  :  यह  आपका  तीसरा  पूरक  प्रश्न  है  ।

 औझ  राम  कापसे  :  मैं  एक  के  बाद  दूसरा  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  । कोई  खंड  ख  आदि  नहीं
 है  ।  हांबाकि  मैं  एक  अध्यापक  फिर  भी  कोई  खण्ड  ग  आदि  नहीं  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  पर  पुनविचार  क्‍यों  किया  जा  रहा  जब  सिर्फ  38  लोगों
 मे  इसका  लाभ  उठाया  तो  आप  इसे  बंद  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  इसमें  कोई  नुकसान  नहीं  है  ।
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 श्री  माधवराव  सिधिया  :  हम  प्रत्येक  पहलू  पर  लगातार  पुनविचार  करते  रहते  होटलों
 की  यही  प्रकृति  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  इस  योजना  का  लाभ  बड़े  पैमाने  पर  नहीं
 उठाया  गया  है  क्‍योंकि  38  की  संख्या  बहुत  कम  है  ओर  6  का  परिवार  माना  जाता  तो  कितने
 परिवार  आए  इसका  अनुमान  लगाया  जा  सकता  लेकिन  अध्यक्ष  इसके  साथ  जो  शर्ते
 लगी  हैं  कि  होटल  में  जाकर  गांव  वाले  को  यह  सबूत  करना  है  कि  वह  गांव  वाला  इन  बड़े-बड़े

 होटलों  ओर  बड़-बड़  शहरों  में  गांव  से  अगर  कोई  आदमी  आता  है  तो  क्‍या  वह  ब्लाक  डेवेलपमेंट

 आफिसर से  प्रमाण-पत्र  क्या  वह  अपना  फोटो  क्‍या  वह  यह  पुष्टि  करा  कर  लाएगा
 कि  वह  गांव  वाला  है  ?  क्‍या  मंत्री  महोदग्र  इसे  स्वीकार  नहीं  करते  कि  सचमुच  में  इसके  कारण

 लोग  कम  आए  और  अगर  इन  बन्धनों  को  हटा  दें  ओर  गांव  वालों  को  सचमुच  में  प्रोत्साहन  देना

 तो  ऐसी  प्रक्रिया  बनाएं  जिसको  गांव  वाले  स्वीकार  कर  सकते  हैं  और  अमल  में  ला
 सकते  हैं  ।

 श्री  साधवराव  सिधिया  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  अटल  बिहारी  जी  ने  बहुत
 महत्वपूर्ण  मु  रखे  हैं  जिस  पर  निश्चित  रूप  से  हम  गम्भीरता  से  चिन्तन  कर  सकते  हैं  ओर  उनके

 विचारों  को  पूरी  तरह  से  नोट  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  भदन  लाल  खुराना  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  इसके  ऊपर  एक्स्ट्रा  खर्चा  हुआ  जो

 सामान  फर्नीचर  आया  या  और  जो  भी  खर्चा  पब्लिसिटी  पर  जो  खर्च  किया  विज्ञापन

 दिए  यह  सारा  कितना  खर्च  इसके  ऊपर  जैसा  कि  अभी  आपने  बताया  कि  इसके  कारण
 38  ग्रामीण  लोगों  को  फायदा  मिला  उस  पर  खर्चा  कितना  किया  इस  स्कीम  पर  लोगों  को

 एटरेक्ट  करने  के  लिए  और  फिजिकली  कुछ  चीजों  जैसे  गांव  की  कुछ  चीजों  को  लाया  गया  या
 जो  भी  खर्चा  किया  ये  सारा  कितना  खर्च  हुआ  ?  इस  बारे  में  बताएं  ।

 श्री  साधवराव  सिधिया  :  होटलों  के  अलग-अलग  विभाग  होते  अलग-अलग

 रेस्टो  रेंट्स  होते  अलग-अलग  सविसेज  और  सेवाएं  होती  हैं  उन  सबके  एकाउंट्स  अलग-अलग  नहीं
 रखे  जाते  एक  सामूहिक  रूप  से  उनके  एकाउंट्स  प्रस्तुत  किए  जाते  अगर  इसके  बारे  में
 माननीय  सदस्य  बहुत  विस्तार  से  जानना  चाहते  हैं  तो  इस  पर  विशेष  अभ्यास  करने  के  पश्चात्‌  मैं
 आपके  सामने  इसे  प्रस्तुत  करू गा  ।

 ]
 ह

 शी  आनन्द  गजपति  राज  पूसापति  :  अध्यक्ष  पांच  तारा  होटलों  में  ग्रामीणों  को
 रियायती  दर  पर  भोजन  देने  की  यह  योजना  शायद  ग्रामीणों  को  होटलों  में  आने  का  प्रोत्साहन  देने
 के  लिए  है  कि  वे  देखें  कि  पांच  सरा  होटलों  में  क्या  हो  रहा  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा--क्योंकि  ग्रामीण  योजना  का  आधार  व्यापक

 होना  चाहिए  ओर  इसका  बिस्तार  गांवों  तक  होना  चाहिए--क्‍्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों
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 को  राज्य  सहायता  देने  पर  विचार  करेगी  ताकि  ऐसी  योजनाएं  विभिन्‍न  राज्यों  में  शुरू  की
 जा  सकें  ।

 श्री  माधवराव  सिधिया  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  ...

 श्री  राम  नाईक  :  इस  योजना  के  प्रमुख  प्रनेता  भूतपूर्व-उपप्रधानमंत्री  अब  जबकि
 सरकार  इस  पर  पुनविचार  कर  रही  तो  क्या  सरकार  उन्हें  विश्वास  में  लेगी  ताकि  इस  योजना
 को  उचित  रूप  से  क्रियान्वित  किया  जा  सके  ?

 श्री  माधवराव  सिधिया  :  शायद  भूतपूर्व  उपप्रधानमंत्री  ने  ही  इस  योजना  को  तैयार  किया
 था  |  हम  भी  उनकी  भावनाओं  का  उचित  सम्मान  करना  चाहते  हम  भी  विश्वास  करते

 हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  और  ग्रामीणों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  इसीलिए  हम  इस  योजना

 को  जारी  रख  रहे  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  हम  इसे  बन्द  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  ।  इसका
 कारण  यह  है  कि  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  आदर  करते  हम  इस  योजना  को  सफल  सिद्ध  करने  के

 लिए  थोड़ा  और  समय  देना  वह  एक  भयंकर  कार्य  हो  जाएगा  किन्तु  मैं  निश्चय  ही

 अनुमान  कर  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  में  सभा  में  कोई  आश्वासन  नंहीं  दिया  जाएगा  ।

 ]

 श्री  वुशिण  पटेल  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  बात

 सही  है  कि  जो  व्यक्ति  धोती-कुर्त्ते  मे ंचला  उसको  ग्रामीण  मानकर  रियायती  दर  पर  भोजन

 कराया  जाएगा  ।  धोती-कुत्तें  मे ंजाने  के  बाद  ब्लाक  के  किसी  प्रमाण-पत्र  की  आवश्यकता  नहीं

 घोती-कुत्ता  अपने  आप  में  गांव  का  द्योतक  तो  क्‍या  धोती-कुत्तें  वाले  व्यक्ति  को  रियायती  दर

 दर  पर  भोजन  करवाने  की  व्यवस्था  करेंगे  ?

 क्री  साधव  राव  सिंधिया  :  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 बुरहानपुर  को  पर्यटन  केन्द्र  घोषित  करना

 *472.  श्री  महेन््र  कुमार  सिह  ठाकुर  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पर्यटन  संत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बुरहानपुर  को  पयंटन  केन्द्र  घोषित  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  ऐतिहासिक  स्थल  विकास  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 गई  हि

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :

 जी  नहीं  ।  किसी  स्थान  को  परयंटक  केन्द्र  घोषित  करने  की  कोई  नीति  नहीं  है  ।
 ह

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पक
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सप्लीमेंट्री  पूछिए  ।

 श्री  महेखा  कुमार  सिह  ठाकुर  :  मुझे  नहीं  पूछना

 ओरमती  सुसित्रा  सहाजन  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहती  हूं  कि

 बुरहानपुर  के  बारे  में  तो  कहा  गया  लेकिन  पूरे  मध्य  प्रदेश  में  कई  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  पर  अच्छे

 पयंटन  स्थय  बन  सकते  तो  क्या  मंत्री  महोदय  मध्य  प्रदेश  का  पर्यटन  की  दृष्टि  से विकास  करने

 की  दृष्टि  से  कुछ  और  योजनाएं  बनाने  जा  रहे  हैं  ?

 ]

 श्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  अगर  राज्य  सरकार  आगे  आकर  कहती  है  कि

 ऐसे  स्थानों  का  विकास  करना  तो  हमें  इन्हें  विकसित  करने  का  प्रयास  करना  है  ।  जहां  तक  मध्य

 प्रदेश  का  सम्बन्ध  मेरे  पास  कई  योजनाएं  हैं  ।  किन्तु  मैं  जान  नहीं  पा  रहा  कि  माननीय  सदस्य

 किसके  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  ।

 श्रो  अरविन्द  नेताम  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  किन्तु  क्या  मैं  माननीय  मंत्री

 से  जा  सकता  हूं  कि  एक  स्थान  को  पयंटक  केन्द्र  घोषित  करने  का  क्‍या  मापदण्ड  हैं  ?

 नागर  विमानन  एवं  पयंटन  मंत्रों  माधव  राव  :  मेरे  विचार  माननीय
 सदस्य  उत्तर  को  समझ  नहीं  पाए  हैं  ।  हमनेकहा  किसी  स्थान  को  पर्यटक  केन्द्र  घोषित  करने
 की  कोई  नीति  नहीं  ऐसी  कोई  नीति  नहीं  पर्यटक  सकिल  आदि  तो  राज्य  सरकार

 के  अनुरोध  पर  हम  वित्तीय  सहायता  भी  देते  हैं  जब  वे  कुछ  परियोजनाएं  हमारे  समक्ष  प्रस्तुत
 करते  पर्यटक  जेसी  कोई  चीज  नहीं

 श्री  अरविन्द  नेताम  :  मैं  मापदण्ड  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  साधव  राव  सिंधिया  :  ऐसी  कोई  नीति  नहीं  ऐसा  कोई  परयंटक  केन्द्र  नहीं  हैं  ।

 ]

 श्री  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मध्यप्रदेश  में  कई  ऐसे  स्थान  जिनको  पर्यटन
 केन्द्र  माना  जाता  इन  स्थानों  के  विकास  की  दृष्टि  से  और  सुविधायुक्त  बताने  की  दृष्टि  से
 आध्िक  सहायता  देने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  या  नहीं  तथा  सहायता  देने  का  मापदण्ड
 क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  मंत्री  जी  ने  कह  दिया

 थ्रो  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  कौन-कौन  से  ऐसे  स्थान  मध्यप्रदेश  में  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  बता  दिया  कई  स्थान  हैं  ।

 श्री  साधव  राव  सिधिया  :  मैं  माननीय  सदस्य  प्रश्न  कां  लाभ  उठाते  हुए  यह  जानकारी
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 देना  चाहता  हालांकि  इस  प्रश्न  के  संदर्भ  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  होनी
 क्योंकि  प्रश्न  बुरहानपुर  के  बारे  में  फिर  भी  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं

 कि  सरकार  द्वारा  मध्यप्रदेश  को  काफी  आथिक  सहायता  और  अनुदान  दिया  गया  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  2  करोड़  30  लाख  रुपया  5  वर्ष  में  दिया  गया  था  और  इस  वर्ष  उतनी  ही

 धनराशि  2  करोड़  34  लाख  रुपए  देने  का  प्रस्ताव  जबकि  पहले  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 2  करोड़  30  लाख  रुपए  की  सहायता  दी  गई  थी  ।

 शो  कड़िया  मुंडा  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  बिहार  का
 छोटा  नागपुर  क्षेत्र'*****  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  बिहार  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 श्रो  राम  नगीना  सिश्र  :  अध्यक्ष  संसार  में  बौद्ध  धर्म  का  सबसे  बड़ा  स्थान  खुशी
 नगर  जो  देवरिया  के  पास  यहां  पर  चीन  और  बर्मा  आदि  जगहों  से  यात्री  आते  हैं
 लेकिन  इस  स्थान  का  विकास  नहीं  हुआ  है  और  यात्रियों  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  मध्यप्रदेश  से  सम्बन्धित  यदि  बिहार  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 पूछना  चाहेंगे  तो  मंत्री  महोदय  कहेंगे  कि  नोटिस  चाहिए  ।

 श्रो  राम  नगीना  सिश्र  :  यदि  मंत्री  जी  नोटिस  देने  के  लिए  कहेंगे  तो  ठीक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  कह  दिया  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटकों  की  दृष्टि  से
 सांची  महत्वपूर्ण  केन्द्र  मुझे  थोड़े  दिन  विदिशा  का  भ्रमण  करने  का  मौका  मिला  ।  मुझे  वहां
 लगा  कि  विदेशी  पर्यटकों  क ेलिए  जितनी  सुविधाएं  होनी  चाहिएं  अभी  तक  वे  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  विदिशा  का  विशेष  विचार  कर  के  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  को  आक्ृृष्ट
 करने  की  दृष्टि  से  कुछ  सुधार  करेंगे  ?

 श्री  साधव  राव  सिधिया  :  अध्यक्ष  प्रश्न  बुरहानपुर  के  बारे  में  विदिशा  और
 सांची  एरिया  में  काफी  प्रोजेक्टस  आगे  बढ़े  हैं  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  सलाह  मश्विरा  करके  ।  विदिशा
 जो  एक  स्वीकृत  ट्राईब्ल  सकट  है  उसमें  उदयगिरि  सकंट  भी  आता  उसको
 पयंटन  की  दृष्टि  से  विकसित  करने  की  तरफ  हम  विशेष  ध्यान  निश्चित  रूप  से  देंगे  ।

 ग्राम  पंचायतों  को  रसोई  गेस  एजेंसियों  का  आबंटन

 +473.  श्री  एम०  आर०  कावम्बुर  मनादंनन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रों

 यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
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 _  क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्राम  पंचायतों  को  रसोई  गैस  आबंटित  करने
 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 एस०  कृष्ण  :  से  उत्पाद  की  व्यवहायंता  आदि  को  ध्यात  में  रखते

 हुए  एल०  पी०  जी०  की  एजेंसियां  20,000  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  स्थानों  में  स्थापित  की  जा

 रही  हैं  ।

 श्री  एम०  आर०  कादम्युर  जनादंनन्‌  :  अध्यक्ष  उत्त  र  सिफ  असंतोष  जनक  ही  नहीं
 है  अपितु  बेतुका  और  अपूर्ण  भी  है  ।  मेरा  प्रश्न  पूछने  का  तात्पयं  है  कि  क्या  सरकार  प्रत्येक  ग्राम
 पंचायत  मुख्यालय  में  एल०पी०जी०  एजेंसी  स्थापित  करेगी  ताकि  शहरी  और  ग्रामीण  लोगों  के  जीवन
 स्तर  के  अंतर  को  कम  किया  जा  आज  भी  ग्रामीण  लकड़ी  का  ई  धन  के  रूप  में  प्रयोग  करते  हैं
 जिसकी  वजह  से  वन  नष्ट  हो  रहे  ओर  वनों  को  नष्ट  होने  से  रोकना  इस  सरकार  की  एक
 नीति  मेरे  मूल  प्रश्न  का  यही  तात्पयं  है  ।  किन्तु  यह  सिर्फ  ग्राम  पंचायत  के  तौर  पर  उठाया  गया

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  मुख्यालय  में  एल०  पी०  जी०  गैस
 एजेंसी  स्थापित  करेगी  अथवा  नहीं  |  यह  करने  जनसंख्या  जो  एक  लाख  से  अधिक  वह  भी

 संतुष्ट  होगी  और  समय  घन  की  बचत  होगी  ओर  गांवों  में  भी  स्वास्थ्यकर  व्यवस्था  का  पालन  होगा  ।

 श्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सरकार  का  सतत  प्रयास  रहा  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 अधिक  एल०  पी०  जी०  उपलब्ध  कराई  जाएं  ।  किन्तु  इसके  साथ  ही  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  एल०
 पी०  जी०  देने  पर  विचार  करना  भी  संभव  नहीं  है  क्योंकि  उपलब्ध  उत्पाद  समिति  है  और  वतंमान

 में  अलाभकर  वितरण  व्यवस्था  की  बड़ी  संख्या  है  ।  देश  के लगभग  40  प्रतिशत  वितरक  घाटे  में

 चल  रहे  इन  कारणों  से  यह  आश्वासन  देना  संभव  नहीं  होगा  कि  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में

 वितरक  एजेंसी  दी  जाएगी  |

 श्री  एम०  आर०  कादम्बुर  जनादंनन  :  माननीय  मंत्री  गैस  की  उपलब्धता  की  बात
 कर  रहे  हैं  और  कई  बार  संसद  में  यह  कहा  गया  है  कि  बम्बई  हाई  में  प्रतिदिन  गैस  निकाली  जा

 रही  है  ।  कावेरी  बेसिन  में  भी  गेस  निकालने  फी  गति  धीमी  इसलिए  सरकार  जो  गँस  की
 उपलब्धता  के  बारे  में  उत्त  र  दे  रही  वह  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  इतनी  अधिक  गैस  फालतू
 जा  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्री  एम०  आर०  कादस्‍्बर  जनादंनन  :  सरकार  ने  गैस  की  उपलब्धता  के  बारे  में
 बताया  और  मैं  उस  भाग  की  व्याख्या  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  आपको  भाषण  नहीं  देना  है  ।  आपको  सिर्फ  प्रश्न

 पूछना  है  ।
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 श्री  एम०  आर०  कादम्बुर  जनादंनन  :  आग  से  निकलने  वाले  धुएं  की  वजह  से
 आज भी  ग्रामीण  महिलाएं  आंसू  बहा  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  यह  प्रश्न  है  ?  क्या  आप  मंत्री  से  पूछना  चाहते  हैं  कि  वे  उनके  आंसू
 पोंछेंगे  या  नहीं  ।

 श्री  एम०  आर०  कादम्बुर  जनादंतन  :  यह  प्रश्न  ग्रामीण  लोगों  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  स्पष्ट  प्रश्न  पूछेंगे  तो  आपको  स्पष्ट  उत्तर  प्राप्त  होगा  ।

 श्री  एम०  आर०  कादम्बर  जनादंनन  :  लेकिन  उत्त  र  नकारात्मक  दिया  गया  उत्तर  से

 यह  लगता  है  कि  ऐसा  सम्भव  नहीं  मेरा  अनुरोध  है  कि  कम  से  कम  आठवीं  योजनावधि  के
 दौरान  ग्राम  पंचायत  मुख्यालयों  को  अधिक  से  अधिक  गैस  एजेंसियां  दी  जानी  चाहिए  ताकि  शहरी
 और  ग्रामीण  लोगों  के  जीवन-स्तर  के  बीच  का  अन्तर  कम  हो  ।  ग्राम  कल्याण  इस  सरकार  की  मुख्य
 नीति  जब  सरकार  कहती  है  कि  ऐसा  सम्भव  नहीं  है  तो  यह  ग्रामीण  लोगों  की  भावनाओं  के
 विपरीत  यही  कारण  है  कि  मैं  प्रासंगिक  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  ।  नकारात्मक  उत्त  र  दिए  बगर  कया
 सरकार  आगे  आकर  कहेगी  कि  वे  कम  से  कम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  पर
 विचार  करेंगे  ?

 शो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  हमने  नकारात्मक  रूप  में  उत्त  र  नहीं  दिया  है  ।  हमने  कहा  है  कि

 हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरसोई  गेस  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  कर  रहे  माननीय
 सदस्य  उत्पादित  गैस  और  गैस  के  एक  अंश  जो  तेल  क्षत्रों  में  जल  रही  को  एंक  साथ  पेश
 कर  रहे  हैं  जैसे  कि  बॉम्बे  हाई  की  रसोई  गेस  के  साथ  जो  एक  संघटक  है  और  इसका  उत्पादन
 अलग  होना  चाहिए  ।  हमारे  पास  रसोई  गैस  अधिक  उत्पादित  करने  के  लिए  एक  योजना  है  ।  हमारे
 पास  तैयार  योजना  है  और  मेरे  पास  उसके  आंकड़े  उपलब्ध  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 योजनायें  लागू  की  गई  हैं  और  हमारा  यह  प्रयत्न  है  कि  रसोई  गैस  के  लिए  बकाया  सूची  में  पड़े
 लगभग  70  लाख  आवेदन-पत्र  शीघ्रता  से  निपट  जाएं  ।  रसोई  गंस  का  प्रश्न  व्यथं  जल  रही  गस  से
 अलग  है  ।  जहां  तक  इस  गैस  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  ह  मारे  पास  एक  अलग  परियोजना  है  और

 विश्व  बेंक  परियोजना  पहले  ही  मंजूर  हो  चुकी  रसोई  गस  के  उत्पादन  के  लिए  हमारे  पास  एक
 अंलग  कायंक्रम  है  और  मेरे  पास  उस  कार्यक्रम  का  विवरण  मौजूद  है

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  प्रश्न  लम्बा  है  तो  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  उत्तर  भी

 विस्तृत  हो  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मेरा  उत्तर  यह  है  कि  बाजार  मांग  के  अध्याधीन  हमारा
 यह  प्रयत्न  होगा  कि  जितना  जल्दी  हो  सके  बड़ी  संख्या  में  ग्राम  पंचायतों  को  रसोई  गैस  प्रोप्त
 कराई

 आओ  प्रफूल  पटेल  :  सरकार  समय-समय  पर  गैस  के  सिल॑ण्डरों  की  कमी  के  बारे  में  शिकायत

 करती  रही  इस  कमी  के  कारण  ही  वितरण  में  भी  देरी  होती  कुछ  समय  पहले  बाम्बे
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 के  पास  बम्बई  गैस  कम्पनी  की  विद्यमान  पाइप  लाइनों  के  माध्यम  से  गैस  की  आपूर्ति  करने  का
 प्रस्ताव  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि  यह  एक  अलग  मुद्दा  यह  रसोई  गैस  के
 बारे  में

 श्री  प्रफुल  पटेल  :  अगर  कुछ  क्षेत्रों  में  गैस  की  आपूर्ति  पाइप  लाइनों  के  माध्यम  से  की
 जाती  है  तो  ग्रामीण  क्षंत्रों  मे ंवितरण  के  लिए  और  अधिक  सिलेण्डर  उपलब्ध  होंगे  ।  बार-बार  यह
 प्रस्ताव  आता  है  परन्तु  सरकार  ने  इस  पर  कोई  कायंवाही  नहीं  की  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  केवल  शब्द  ही  समान  कोई  और  बात  समान
 नहीं  है  ।

 ओर  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड़्डे  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सरकार  ऐसे  स्थानों  के  लिए
 जहां  की  जनसंख्या  20,000  गैस  एजेंसियों  कीं  मंजूरी  देने  क ेलिए  कदम  उठा  रही  क्या

 यह  सच  नहीं  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  ऐसे  बहुत  से  स्थान  हैं  जिनकी  जनसंख्या  20,000  से  अधिक  है
 ओर  वहां  रसोई  गैस  एजेंसी  तक  नहीं  है  जिसके  कारण  उपभोक्ताओं  को  बहुत  अधिक  परेशानी  हो
 रही  मैं  माननीय  मंत्री  स ेयह  जानना  चाहूंगा  कि  निकट  भविष्य  में  सरकार  ऐसे  स्थानों  को
 जो  आपके  सामान्य  मानदंडों  के  अंतगंत  आते  गस  एजेंसियां  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाने  जा

 रही  है  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  माननीय  सदस्य  का  अनुमान  ठीक  20,000  से  अधिक
 जनसंख्या  वाले  बहुत  से  क्षेत्र  होंगे  जहां  कोई  एजेंसी  नहीं  मैंने  सरकार  के  सामने  आने  वाली
 रुकावटों  के  बारे  में  उत्त  र  दिया  जहां  तक  आंध्र  प्रदेश  का  सम्बन्ध  है  ।4  लाख  उपभोक्ता  पहले
 ही  विद्यमान  हैं  ओर  3.2  लाख  व्यक्त  प्रतीक्षा-सूची  में  हैं  ।  मैंने  सभी  राज्यों  की  उपभोक्ता  सूची
 और  प्रतीक्षा-सूची  के  आंकड़  प्राप्त  किए  रसोई  गैस  के  आवेदकों  की  संतुष्टि  मुख्य  रूप  से  मांग
 और  पूर्ति  स्थिति  तथा  तेल  कंपनियों  की  परियोजित  विपणन  योजना  पर  निर्भर
 करती

 ]
 श्री  छेदी  पासवान  :  माननीय  मंत्री  जी  ने कहा  कि  एल०  पी०  जी०  की  अनुपलब्धता  की

 वजह  से  हम  पंचायतों  को  एजेंसी  नहीं  दे  यह  भी  कहा  कि  20  हजार  की  आबादी  के  ऊपर
 हम  एल०  पी०  जी०  एजेंसी  देते  देश  में  कोई  भी  ऐसा  प्र  खण्ड  नहीं  है  जिसकी  आबादी  20
 हजार  से  कम  हो  ।  कया  प्रखण्ड  स्तर  पर  यह  गैस  एजेंसी  देने  का  आप  विचार  रखते  हैं  ?

 ]
 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  महोदय  मैं  पहले  ही  उस  प्रश्न  का  जवाब  दे  चुका  देश  में  ऐसे

 बहुत  से  क्षंत्र  हैं  जहां  कोई  गैस  एजेंसी  नहीं  है  जबकि  उस  क्षेत्र  की  जनसंख्या  20,000  रसोई
 गेस  की  सीमित  उपलब्धता  और  निश्चित  समयावधि  में  उपलब्धता  बढ़ाने  में  रकावटों  के

 हमारे  पास  प्रत्येक  में  विषणन  योजना  रसोई  गैस  डीलरों  की  संख्या  तेजी  से  प्रत्येक
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 तेल  कम्पनी  द्वारा  बढ़ाई  जा  रही  है  ।  जब  वे  विपणन  योजना  बनाते  योजना  हैं  तो  प्रत्येक  तेल  कम्पनी
 द्वारा  माननीय  सदस्य  के  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 श्री  रतिलाल  वर्मा  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  गैस  पूरी  उपलब्ध  न  होने
 के  कारण  पंचायतों  को  नहीं  दे  लेकिन  चार  महीने  पहले  ऐसे  आदेश  दिए  गए  थे  कि  गांवों
 में  सिलेंडर  दिए  जाएं  ।  प्रत्येक  गांव  में  दो  से  ज्यादा  उपभोक्ता  नहीं  होते  ।  जबकि  एजेंसी  वाले  देने
 को  तैयार  नहीं  हैं  और  वहां  जाते  नहीं  क्‍या  आप  यह  छूट  देने  को  तैयार  हैं  कि  वे  खुद  आकर

 वहां  से  ले  जायें  ?

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  अनुपूरक  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से  बनता  यदि

 आप  जवाब  देना  चाहते  तो  मुझे  आपत्ति  नहीं  वे  पूछ  रहे  हैं  कि  क्या  आप  गांव  से  आने  वले
 लोगों  को  कुछ  विशेष  रियायत दे  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों  पर  गेस  कनेक्शन  दिए
 जाने  सम्बन्धी  प्रश्न  पर  मंत्री  जी  ने  यह  जवाब  दिया  था  कि  सभी  सिफारिशों  पर  कनेक्शन  दिए  जा

 चुके  हैं  ।  वास्तव  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।  अभी  भी  बहुत  से  लोगों  को  संसद  सदस्यों  द्वारा  सिफारिश

 किए  गए  गैस  कनेक्शन  अभी  तक  नहीं  मिले

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  मन्त्रालय  से  और  अधिक  सूचना  चाहते  हैं  ।

 शओ  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों

 को  न  मानने  का  कारण  विभिन्‍न  पंचायतों  में  किसी  एजेंसी  का  उपलब्ध  न  होना  प्रश्न  के  भाग
 के  यदि  20,000  लोगों  की  जनसंख्या  पर  कोई  एजेंसी  नहीं  है  तो  किरायों  में  थोड़ी

 बढ़ोत्त री  करके  क्या  किसी  एजेंसी  को  उस  दूरी  को  तय  करने  का  सुझाव  दिया  जा  सकता  है  जिससे
 उन  लोगों  को  भी  गैस  सप्लाई  की  जा  सके  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  वे  सिफारिशें  संसद

 सदस्यों  द्वारा  को  गई  हैं  और  वे  निर्धारित  आरक्षण  में  से  हैं  तो  उन  सिफारिशों  को  हर  हाल  में

 पूरा  किया  जाएगा  और  किसी  भी  संसद  सदस्य  की  सिफारिश  की  उपेक्षा  नहीं  की  जाएगी  ।

 भरी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  संसद  सदस्यों  द्वारा  रसोई  गंस  कनेक्शन  सम्बन्धी

 सिफारिशों  पर  मंत्रालय  द्वारा  कायंवाही  की  जा  रही  हमारे  पास  प्रत्येक  संसद  सदस्य  द्वारा  की

 गई  सिफारिशों  पर  जारी  किए  गए  गेस  कनेक्शनों  की  संख्या  और  प्रत्येक  संसद  सदस्य  के  आरक्षण
 में  कितना  बचा  इन  सब  की  एक  कम्पप्यूटरीक्ृत  सूची  है  ।  मैंने  अपनी  बात  समाप्त
 नहीं  की  है  ।

 श्री  निर्मल  कांतो  चअटर्जो  :  हमें  बहुत  से  पत्र  मिले  हैं  कि  हमारी  सिफारिशों  पर  गेस  कनेक्शन

 नहीं  दिए  गए  हैं  ।

 आओ  एस०  कृष्ण  कुमार  :  कृपया  धैय  मैंने  अपनी  बात  स्रमाप्त  नहीं  की  मैं  कह

 17



 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तरें  20  1991

 रहा  था  कि  मंत्रालय  के  पास  इस  बात  की  कम्प्यूटरीकृत  सूचना  है  कि  प्रत्येक  संसद  सदस्य  द्वास

 कितने  आवेदन  पत्रों  की सिफारिश  की  गई  कितने  आवेदन  पत्रों  पर  गेंस  कनेक्शन  दिए  गए  हैं
 तथा  प्रत्येक  संसद  सदस्य  के  खाते  में  कितना  आरक्षण  बकाया  प्रत्येक  संसद  सदस्य  को  यह

 सूचना  उपलब्ध  करा  दी  जानी  चाहिए  ताकि  उन्हे  पता  चल  जाए  कि  उनके  पास  कितना  आरक्षण
 बचा  है  जिसे  अभी  जारी  किया  जाना  मेरे  विचार  से  इससे  सदस्य  संतुष्ट  हो  जाएंगे  ।

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  यह  सत्य  नहीं  हमें  मंत्री  जी  के  विरुद्ध  विशेषाध्षिकार

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  कम्प्यूटरीकृत  हैं  अथवा  नहीं  या  बे  इस  बारे  में
 जानते  हैं  अथवा  नहीं  ।  किन्तु  उन्हें  मंजूरी  दी  जा  चुकी  किन्तु  अभी  तक  सम्बद्ध
 व्यक्तियों  तक  वे  पहुंचे  नहीं

 श्री  सनोरंजन  भक्त  :  देश  में  कुछ  अलग-थलग  प्रदेश  हैं  ।  देश  श्री  राजीव  यांधी  का  जन्म
 दिवस  मना  रहा  है  जो  देश  के  गरीब  लोगों  और  दूर-दराज  तथा  अलग-थलग  प्रदेशों  में  रहने  वाले
 लोगों  के  बारे  में  बहुत  चिन्तित  रहा  करते  इस  अवसर  क्‍या  सरकार  पहाड़ी  तथा
 दराज  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  गंस  कनेक्शन  उपलब्ध  कराएगी  जहां  पर  गैस  कनेक्शन  उपलब्ध
 कराने  में  कुछ  विशेष  प्रकार  की  समस्याएं  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बो०  :  देश  के  दूर-दराज  और  पहाड़ी
 क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  मैं  भी  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  में  भागीदार  हूं  ।  यह  एक
 अच्छा  सुझाव  यह  एक  योग्य  सुझाव  है  ।  सरकार  इस  सुझाव  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  अभी  जिस  तरह  से  सभी  एम०  पीज  ने  मैं  समझता  था  कि

 केवल  मुझे  ही  वह  चिट्ठी  आई  है  कि  कंसे  गंस  टेलीफोन  कनेक्शन  नहीं  मिले  पर

 मालूम  हुआ  कि  काफी  लोगों  को  नहीं  मिला  आप  इसकी  जांच  करेंगे  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  इसकी  जांच  करेंगे  ।  पिछली  बार  मिनिस्टर  की  तरफ  से

 गे

 कनेक्शन  की  लिस्ट  आ  गई  कि  हम  इनको दे  देंगे  लेकिन  हुआ  नहीं  तो  बीच  में  यह  मामला  कंसे
 गड़बड़  हो  गया  ।  मेरी  निश्चित  राय  है  कि  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  दे  दिए  गए  हैं  लेकिन  अभी  एम०
 पीज०  को  पत्र  पहुंचा  नहीं  है  ।  मैं  अभी  तक  यह  समझता  था  कि  मेरे  साथ  ही  हुआ  है  लेकिन  यह
 तो  सब  के  साथ  हुआ  इसलिए  कहूंगा  कि  इस  प्रकरण  की  इन्क्वायरी  कराई  जाए  और  हमें
 बताया

 ]

 यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  विषय  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  उसकी  इन्क्वायरी  करेंगे  ?

 ]
 ओर  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जहां  पर  भी  सरकार  ने  संसद  सदस्यों  द्वारा  सिफारिश  किए  गए

 18



 29  1913  प्रश्नों  के मॉँखिक  उत्तर

 आवेदन  पत्रों  को  मंज ूरी  दी  है ओर  जहां  पर  उपभोक्ताओं  को  वास्तविक  कनेक्शन  नहीं  मिले

 ऐसे  मामलों  में  तुरन्त  सुधारात्मक  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 भो  सदन  लाल  खुरानों  :  मेरा  क्वश्चन  यह  है  कि  यह  सब  होलसेल  में  हुआ  उन  सब

 का  क्‍या  होगा  ?

 ]
 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  क्या  हम  वह  सूचि  सभा  पटल  पर  रख  दें  ?  मंत्री  जी  को  जवाब

 देने
 दें

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  इस  प्रकार  नहीं  होना  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  हम
 आपको  सूचना दे  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  के  जवाब  के  वे  जवाब  देंगे  ।

 श्रो  बी०  शंकरानन्द  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  में  भागीदार  हूं
 क्योंकि  वे  मुझे  सदन  के  भीतर  और  बाहर  शिकायत  कर  रहे  हैं  कि  ऐसा  हो  रहा  है
 आप  पहले  मेरी  बात  सुनें  ।  मैं  आपके  सुझाव  से  सहमत  जो आप  कह  रहे  हैं  मैं  उससे  असहमत

 नहीं  हूँ  ।  यदि  कम्पनी  की  ओर  से  उन  उपभोक्ताओं को  जिनकी  सिफारिश  संसद  सदस्यों  ने  की

 सही  सूचना  देने  में  कोई  गलती  हुई  है  और  उन्हें  कोई  जवाब  नहीं  मिला  तो  इस  माम॑ले  की

 जांच  की  जानी  ओर  मैं  सदन  से  वादा  करता  हूं  कि  मैं  इस  मामले  की  जांच  करूगा  और

 सही  कदम  उठाऊंगा  |

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :  जब  से  इस  एल०  पी०  जी०  की  सप्लाई  की  जा  रही  केवल  शहरी
 लोग  ही  इससे  फायदा  उठा  रहे  हैं  ।  क्‍या  मंत्री  जी  उपलब्ध  एल०  पी०  जी०  में  से  एक-तिहाई
 कनेक्शन  ग्रामीण  लोगों  को  देने  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  कया  मैं  एक  बहुत  ही  गम्भीर  तथ्य  की  ओर  सदन  का  ध्यान  दिला
 सकता  हूं  कि  इस  देश  की  जनसंख्या  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  है  ?  मैं  नहीं  सोचता  कि  हम  इतनी
 तेजीं  से  बढ़े  रहीं  जनसंख्या  की  मांग  के  समानान्तर  एल०  पी०  जी०  का  उत्पादन  कर  पाने  में  सफल

 हो  पाए  इसके  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  जनसंख्या  शहरी  क्षेत्रों  में  जा  रही  है  और  इस  देश
 में  जनसंख्या  का  ढांचा  बहुत  तेजी  से  बदल  रहा  अतः  ऐसी  बदलती  हुई  जनसंख्या  के  लिए
 उपलब्ध  एल०  पी०  जी०  की  व्यवस्था  करना  बहुत  मुश्किल  है  ।  किन्तु  इस  उपलब्ध  करवाना  हमारा
 उत्त  रंदायित्व  है  ।

 .  श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शहरी  क्षोत्रों  की ओर  जनसंख्या  का  पलायन

 अधिर्के  नहीं  है  ।
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 क्री  बी०  शंकरानन्द  :  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  प्रकार  समाज  के  विचारों  को  प्रभावित
 करने  और  उनके  खयालातों  को  बनाने  में  किसी  प्रकार  की  मदद  कर  सकते  हैं  कि  हमें  जनसंख्या

 पर  नियन्जण  करना  तो  छश्व०  षबो०  जौ०  वितरण  प्रणात्री  स्वयं  भपनी  देख-रेख  कर  लेगी  ।

 अहारह्ू्ट  में  रेल  विद्य  तीकरण
 +474.  श्री  अन्ना  जोशो  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  रेल  विद्यू  तीकरण  के  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  और

 उक्त  राज्य  में  चल  रहे  रेल  विद्य्‌  तीकरण  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  मल्लिकाजु  :  कोई  नहीं  ।

 मध्य  रेलवे  के  रास्ते  दिलली-बम्बई  ट्रक  मार्ग  और  नागपुर  के  रास्ते  हावड़ा-बम्बई  ट्रक
 मार्ग  के  विद्य्‌  तीकरण  की  योजना  के  भाग  के  रूप  वाघोडा-मुसावल  और  भंडारा  रोड-नागपुर
 खंडों  जो  महाराष्ट्र  राज्य  में  पड़ते  काम  चल  रहा  है  ।  दिवा-पनवेल  खंड  के  विद्य  तीकरण
 का  काम  भी  चल  रहा

 श्री  अन्ना  जोशी  :  दिवा-पनवेल  और  हावड़ा-बम्बई  खंडों  के
 अतिरिक्त  अन्य  कौन से  प्रस्ताव  रेल  विद्य्‌  तीकरण  हेतु  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 विद्यूतीकरण  की  प्रति  किलोमीटर  लागत  क्या  है  और  यह  कब  तक  पूरा
 हो  जाएगा  ?

 भो  एम०  मल्लिकांजु  न  :  हमने  पहले  ही  सूचना  दे  दी  है  कि  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं  है
 जिसे  योजना  आयोग  के  पास  स्वीकृति  हेतु  भेजा  गया  है  ।

 ओ  अन्ना  जोशी  :  इन  तीन  प्रस्तावों  के  मैं  उन  प्रस्तावों  के  बारे  में  पूछ  रहा  हू
 जिन्हें  स्वीकृति  दी  जा  चू  की  है  ।

 ओऔ  सल्लिकाजुन  :  जहां  तक  महाराष्ट्र  का  सम्बन्ध  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं  है
 जिसे  स्वीकृती  मिली  हो  ।

 शो  अन्ना  जोशो  :  मैं  सहमत  वे  कौन  से  प्रस्ताव  हैं  जिन्हें  स्वीकृति  दी  जा
 चुकी  है  ?

 थ्रो  सल्लिकाज ुन
 :  मैं  यही  कह  रहा  हूं  ।  कोई  भी  प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु  लंबित  नहीं  है  ।  ये

 तीन  अस्ताव  जिनका  मैंने  उल्लेख  किया  है--जहां  पर  विद्य  तीकरण  का  कार्य  प्रगति  पर  है--वह
 मार्च  1992  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।  ये  परियोजनाएं  जो  प्रगति  पर  हैं  इनमें  132  कि०  मी०  मार्ग
 की  दूरी  शामिल

 जहां  तक  लागत  का  प्रश्न  है  विद्यु  तीकरण  के  लिए  प्रत्येक  एक  कि०  मी०  के  मागं  पर  40
 लाख  रुपए  का  खर्च

 ओ  अन्ना  जोशी  :  अगले  पांच  वर्षों  में  महाराष्ट्र  के  विद्यू  तीकरण  के  लिए  क्या  श्रस्ताव
 हूँ  ?  और  क्या  कोंकण  रेल  मार्ग  का  आरम्भ  से  विद्यू  तीकरण  किया  जाएगा  ?
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 श्री  सल्लिकाजु  न  :  जहां  तक  कोंकण  रेल  का  प्रश्न  वर्तमान  में  इस  लाईन  के  विद्य
 करण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इस  समय  हम  केवल  इस  बात  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं  कि  ट्रक  मार्ग  को  पूरा  किया  जाए
 जिससे  यात्रियों  को  सुविधा  हो  ।

 महाराष्ट्र  में  विद्य  तीकरण  के  प्रस्तावों  के  बारे  में  हमने  जलगांव  से  उछवा  तक  के  मार्ग  के
 सर्वेक्षण  के  लिए  कहा  है  और  जब  यह  सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाएगा  तब  हम  इस  लाइन के  बारे  में
 विचार  करेंगे  ।

 झो  राम  कापसे  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  मार्च  1992  तक

 पनबेल  मार्ग  का  विद्य  तीकरण  हो  साथ  ही  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  पनवेल  रेल  के  विद्यूतीकरण  के  पश्चात्‌  क्या  इसके  ऊपर  एक  उप-नगरीय  रेल

 आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  मल्लिकाजु न  :  यह  केवल  दिवा-पनवेल  मार्ग  के  पूरा  होने  के  लिए  जो

 24  कि०  मी०  है  ।

 जहां  तक  उप-नगरीय  रेल  का  सम्बम्ध  इस  समय  मैं  इस  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  दे

 सकता  ।

 रेल  संरक्षा  आयुक्त  को  रिपोर्ट

 “487
 जो  जक्मी  पार  देवी  ||

 >  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  दुघंटनाओं  सम्बन्धी  रेल  सुरक्षा  आयुक्त  की  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  किया

 जाता

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेल  सुरक्षा  आयुक्त  ने  वर्ष  वार  कितनी  रेल  दुर्घटनाओं  की

 जांच

 क्या  इन  दु्घंटनाओं  की  जांच  सम्बन्धी  रिपो्टों  को सभा  पटल  पर  रखा  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०  ओ०  एच०  :

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठंता  है  ।
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 वर्ष  रेल  संरक्षा  आयुकतों  द्वारा  जांच  की  गई
 रेल  दुर्घटनाओं  को  संख्या

 1988-89  9  11

 1989-90  4

 1990-91  8

 और  नहीं  ।  मुद्रित  रिपोर्ट  की  प्रतियां  संसद  लाइब्रेरी  में  रखो
 जाती  हैं  ।  वि

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  1988-8  9,
 1989-90  ओर  1990-91  में  कुल  कितनी  दु्षटनाएं  हुई  थीं  और  उनमें  आपने  कितनी  दुर्घटनाओं

 की  जांच  कराई  ।  जांच  के  परिणामस्वरूप  जो  जांच-रिपोर्ट  आपको  प्राप्त  उनमें  किन-किन
 अ्रटियों  का  बार-बार  या  किन-किर  गलतियों  का  बार-बार  होना  पाया  क्‍या  मंत्री

 इस  सम्बन्ध  में  बतायेंगे  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  रेलवे  सेफ्टी
 के  पास  इन  दुघंटनाओं  की  संख्या  नहीं  रहती  जब  भी  कोई  दुर्घटना  होती  है  और
 रेलवे  सेफ्टी  को  कहा  जाता  है  इंक्वायरी  करने  के  उसी  समय  रेलवे  सेफ्टी  अपनी
 इंक्वायरी  का  काम  प्रारम्भ  करते  हैं  ।  हर  एक  दुघंटना  की  इंक्वायरी  वे  नहीं  करते  और  इस  संबंधਂ
 में  आंकड़े  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मैंने  पूछा  था  कि  आपको  जो  अब  तक  जांच
 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  उसके  आधार  पर  क्यो  तथ्य  सामने  आंये  हैं  ताकि  इस  प्रकार  की  दु्धघंटनाओं  को
 टाला  जा  दुर्घटनाएं  बार-बार  न  हों  ।

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  कई  बार  जब  दुवंटनाएं  होती  हैं  तो  हमारे  रेलवे  सेफ्टी  कमिश्नर
 अपने  सुझाव  भेजते  अपनी  इंक्वायरी  रिपोर्ट  के  आधार  उसके  रेलवे  मिनिस्ट्री  परं
 निर्भर  करता  है  कि  वह  उन  सुझावों  के  अनुसार  काये  करे  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अब  तक  रेलवे  सेफ्टी  ने
 जितनी  जांच  रिपोर्ट  उसके  आधार  पर  आपने  क्‍या  कदम  उठाये  ।  क्या  उन  रिपोर्टों  पर  विचार

 तदनुसार  आपने  कायंवाही  की  है  या  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  जांच  रिपोर्टंस  पर  कायंवाही  रेलवे  मिनिस्ट्री  करती

 रेलवे  सेफ्टी  नहीं  करते  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  यह  प्रश्न  मूलरूप  से  रेल  दुघंटनाओं  के  बारे  में  मगर  उत्तर
 दे  रहे  हैं  नागरिक  विमानन  क्यों  कि  रेलवें  सेफ्टी  इस  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  आता

 मैं  अपना  सवाल  पुराने  रेल  मंत्री  से  पूछ  रहा

 द्रव
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 इतने  पुराने  नहीं  ।  अध्यक्ष  रेल  मंत्री  के  नाते  उन्हें  क्या  अनुभव  हुए  क्योंकि  रेल

 दुर्घटनाओं  की  जांच  बाहर  यह  कुछ  विचित्र  सा  लगता  क्‍या  रेल  मंत्रालय  के  अन्तर्गत
 रेलों  में  होने  वाली  दुर्घटनाओं  की  जांच  व्यवस्था  नहीं  होनी  क्या  ऐसा  विभाजन  रेल

 दुर्घटनाओं  को  कम  करने  में  सहायक  सिद्ध  हुआ  है  और  क्या  रेल  मंत्रायल  ऐसा  प्रबन्ध  नहीं  कर

 सकता  कि  निष्पक्ष  जांच  हो  सके  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  पुराने  अनुभव  को  ध्यान  में  नागरिक
 विमानन  मंत्री  उत्त  र

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  सोचता  हूं  कि  रेल  मंत्रालय  इसका  प्र  बन्ध  निश्चित  रूप  से

 कर  सकता  है  परन्तु  समूचे  देश  के  सामने  यह  पुरी  तरह  साबित  होना  चाहिए  कि  जांच  निष्पक्ष  हो  ।
 जांच  की  विश्वसनीयता  बढ़ाने  के  लिए  ही  इस  एजेंसी  को  रेलवे  मंत्रालय  से  बाहर  रखा  गया
 सिर्फ  इसी  मकसद  के  लिए  ।

 ह

 ]

 श्री  शोनाद्रीश्वर  राव  वाड्डे  :  कया  यह  उनके  मंत्रालय  के  ध्यान  में  आया  है  कि

 कभी  ऐसा  हो  रहा  है  कि  रेल  चालक  को  24  घण्टे  तक  काम  करना  पड़ता  है  और  यहां  तक  कि

 कभी-कभी  आने  से  लेकर  जाने  तक  और  अधिक  काम  करना  पड़तः  है  और  थकावट  के  कारण  कभी

 इससे  दुघंटना  भी  हो  जाती  है  ?  इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  क्‍या  उनका  मंत्रालय  आवश्यक

 निदेश  जारी  करेगा  जिससे  कि  रेल  चालकों  को  इतनी  थकाकट  का  सामना  न  करना  पड़े  और  वे

 दृढ़ता  से  के  निर्धारित  समय  में  ही  काम  करें  ?

 श्री  साधव  राव  सिंधिया  :  समय-समय  पर  इन  निष्कर्षों  स ेअवगत  कराया  जाता  रेल
 मंत्रालय  इन  निष्कर्षों  को  ध्यान  में  रखना  हम  यही  उम्मीद  करते  किन्तु  जहां  तक

 काम  करने  का  प्रश्न  इसका  जवाब  रेल  मंत्री  देंगे  ।

 ]

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  रेलवे  सुरक्षा  आयुक्त  ने  पश्चिमी  रेलवे  के  नागदा  से  लेकर
 रतलाम  तक  के  बीच  की  रेलवे  लाइन  की  जीणं-शीर्ण  अवस्था  के  कारण  इस  लाइन  पर  समुचित
 कारंवाई  करने  के  विभाग  को  आदेश  दिए  यदि  तो  उस  पर  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जोशी  यह  अलम  प्रश्न  है  ।

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  रेलवे  सुरक्षा  आय क्त  ने  जो  रिपोर्ट  दी  उसमें
 यह  बताया  गया  हैं,''****

 अध्यक्ष  महोदय  :  जोशी  रेलवे  सुरक्षा  का  एक  दूसरा  आर्गेनाइजेशन  वह
 एक्सीडेंट  हो  जाने  के  बाद  जांच  करता  है  कि  एक्सीडेंट  क्‍यों  इसलिए  आपका  प्रश्न  इसमें
 नहीं  आता

 वाऊ  वयाल  जोशो  :  अध्यक्ष  रेल  पटरी  की  उम्र  समाप्त  हो  चुकी  इसलिए
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 रेल  दुघंटनाएं  आए  दिन  होती  रहती  इस  पश्चिमी  रेलवे  के  इस  सैक्शन  पर  सुधार  के  लिए
 सरकार  क्‍या  कारंवाही  कर  रही  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 ]
 ह

 श्री  एम०  ओ०  एच०  फारुक  :  मेरे  विचार  में  मेरे  पास  इसका  कोई  जवाब  नहीं  है  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 ]

 नेनपुर  मंडल  कार्यालय

 +468.  श्री  मोहन  लाल  झिकराम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेनपुर  स्थित  सहायक  डिवीजनल  रेलवे  मैनेजर  के  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की
 संख्या  पूरी  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  शिकारा  में  हाल  ही  में  हुई  रेल  दुघंटना  नैनपुर  में  कम  कमंचारी  होने  के  कारण

 हुई  और

 उक्त  कार्यालय  में  कमंचारियों  की  संख्या  कब  तक  पर्याप्त  कर  दिए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  सो ०  के०  जाफर  :  जी  अपर  मंडल  रेल  प्रबन्धक

 नैनपुर  के  लिए  तीन  लिपिकवर्गीय  कमंचारियों  तथा  एक  ग्रूप  कमंचारी  की  व्यवस्था
 की  गई

 जो  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 गेर-परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  विभाग  के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन

 *469.
 हि  बलराज  घास  का  }

 :  क्या  विद्युत  ओर  गर-परभ्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  ए०

 जी०  रेप्स  डी०  एन०  ई०  एस०  ऑन  एक्सपेंडीचरਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  दोषी  पाये  गये  अधिकारियों  की  संख्या  क्या  और
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 संसाधनों  की  इस  बर्बादी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने

 का  प्रस्ताव

 विद्युत  ओर  गेर-प  रम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 हां  ।

 ()

 (४)

 अनुसंधान  तथा  विकास  शाखाओं  के  साथ  एक  कूड़ा-कचरा  भष्मीकरण  एवं

 विद्युत  उत्पादन  संयंत्र  डेनमाक  की  सहायता  से  1987  में  दिल्ली  में  स्थापित
 किया  गया  था  |  यह  परियोजना  डेनमार्क  की  एक  कम्पनी  द्वारा  टनेंकी
 आधार  पर  स्थापित  की  गई  थी  जो  संयंत्र  तथा  उपस्कर  की  अभिकल्प
 के  लिए  तथा  अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  देने  के  लिए  उत्त  रदायी  कम्पनी  ने
 दिल्ली  के  कड़े-कचरे  के  केल  री  मान  का  मूल्यांकन  करने  और  संयंत्र  का  अभिकल्प
 तैयार  करने  के  का  में  अपने  अनुभव  तथा  सुविज्ञता  का  प्रयोग  किया  था  ।
 टर्नेकी  ठेकेदार  संयंत्र  के  प्रचालन  का  सफल  प्रदर्शन  करने  में  विफल  रहा  ।

 1990  सरकार  ने  संयंत्र  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  और
 परियोजना  की  पूरी  लागत  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  डेनमार्क  की  कम्पनी  से  दावा
 किया  गया  इस  मामले  में  मध्यस्थता  कायंवाही  शुरू  की  गई

 5  मेगावाट  के  एक  तापीय  आदान  प्रयोगात्मक  संयंत्र  की  स्थापना
 कोयला  आधारित  मैग्नेटो  हाइड्रो  डायनामिक  एच०  प्रौद्योगिकी
 के  विकास  के  लिए  एक  अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजना  सोवियत
 वैज्ञानिक  सहयोग  से  1977  में  शुरू  की  गई  थी  ।  प्रायोगिक  संयंत्र  1985

 में  कमीशन  किया  गया  था  जिसमें  संयंत्र  में  कोयला  से  उत्पन्न  नीली  जल
 गैस  का  इस्तेमाल  किया  गया  इसका  उहं श्य  2800  डिग्री  सेल्सियस  से
 अधिक  तापमानों  पर  गैस  को  जलाकर  घ्लाज्मा  का  उत्पादन  करना  और
 प्लाज्मा  को  एक  मंग्नेटिक  फील्ड  से  ल ेजाकर  बिजली  का  उत्पादन  करना
 था  ।  कोयला  को  मूल  ई  धन  के  रूप  में  इस्तेमाल  करके  संयंत्र  की  कमीशनिंग
 के  बाद  दीर्घावधि  परीक्षण  दोर  शुरू  किए  गए  जिनमें  प्रायोगिक  संयंत्र
 प्रणालियों  के  परीक्षण  के  लिए  उच्चतर  केलरी  मान  एल०  पी०  जी०  का

 इस्तेमाल  किया  गया  ।  इस  परियोजना  में  एम०  एच०  डी०  प्रौद्योगिकी  का

 प्रयोग  करके  विद्युत  उत्पादन  की  प्रौद्योगिक  व्यवहायंता  का  प्रायोगिक  स्तर
 पर  सफल  प्रदर्शन  किया  गया  ।  एम०  एच०  डी०  प्रौद्योगिकी  के आधार  पर
 बिजली  का  वाणिज्यिक  तौर  पर  उत्पादन  अनुसंधान  _  तथा  विकास
 परियोजना  का  तत्काल  उहूं  श्य  नहीं  था  ।

 150  पवन  पम्पिग  यूनिटें  स्थापित  करने  के  लिए  लगभग  24  लाख  रुपये  की
 राशि  1987  में  आंध्र  प्रदेश  को  स्वीकृत  की  गई  राज्य  प्राधिकारियों
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 ने  केवल  77  यूनिटें  प्राप्त  की  थ्रीं  जिनमें  29  केकप्म  करने  क्री  रिपोर्ट

 मिली  थी  ।  इस  असन्सोषजनक  कार्यान्वयन  को  ध्यान  में  फ़ड्निय्रदेज
 को  1990  में  पहले  ही  बन्द  कर  दिया  गया  था  ओर  राज्य  को  रिलीज  किए

 गए  18  लाख  रुपयों  में  स ेकरीबन  6  लाख  रुपए  वापस  ले  लिए  गए  ।  राज्य
 से  कहा  गया  है  कि  वे  उन  यूनिटों  को  ठीक  करवाएं  जो  कार्य  नहीं  कर  रही

 हैं  और  उन्हें  कार्यंशील  बनाएं  ।  पवन  पम्प  प्रदर्शन  कायेंक्रम  देश  विभिन्‍न

 भागों  में  संतोषप्रद  ढंग  से  कार्यान्ब्रित  किया  जा  रहा  है  ।

 (iv)  एक  1.5  मे०वा०  के  पायलट  संयंत्र  को  चलाने  के  लिए  धान  की  भूसी  का

 इस्तेमाल  करने  वाली  एक  परियोजना  2.9  करोड़  रुपए  की  लागत  पर
 1986  में  राज्य  क्षेत्र  में  पंजाब  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  की  गई
 मार्च  1987  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  1.45  करोड़  रुपए  का

 सहायता  अनुदान  देने  के लिए  सहमत  हो  गया  और  1988  तक  कुल
 .।  करोड़  की  राशि  रिलीज  कर  दी  राज्य  प्राधिकारियों  ने

 परियोजना  की  वित्तीय  पद्धति  तथा  उसके  क्षेत्र  में  संशोधन  किया  जिस  पर
 अब  लगभग  10  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान  संशोधित
 परियोजना  को  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  द्वारा  स्वीकायं  नहीं  पाया
 गया  ओर  पंजाब  सरकार  से  कहा  गया  कि  वे  अनुदान  सहायता  को  वापस
 करें  ।  एक  करोड़  रुपए  की  राशि  रन्ज्य  द्वारा  पहले  ही  वापस  कर  दी
 गई

 और  किसी  भी  व्यक्ति  की  ओर  से  कोई  दुर्भावपूर्ण  कायं  की  सूचना  नहीं  मिली

 है  ।  संसाधनों  का कारगर  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  परियोजनाओं  के  और  अधिक  कड़ाई  से

 मूल्यांकन  तथा  सानिर्टारिंग  का  काय॑  उच्च  स्तरीय  वैज्ञानिक  समितियों  तथा  स्वतंत्र  विशेषज्ञों  और
 संगठनों  द्वारा  किया  जा  रहा

 म्चेर्ला-रायचर  ओर  विकाराबाद-कृष्ण  रेस  लाइन

 +475  सललू  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  मचेर्ला  से  रायचूर  तक  और  विकाराबाद
 से  कृष्णा  तक  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  वो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  करने  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उक्त  सर्वेक्षण  कब  शुरू  करने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  सो  ०  के०  जाफर  शरीफ  :  जी  हां  ।

 रायचूर  ओर  माचेरला  तथा  विकाराबाद  और  कृष्णा  के  बीच  नई  बड़ी  रेल  लाइन  के
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 लिए  दक्षिण  मध्य  रेलवे  द्वारा  प्रारम्भिक  इंजीनिंयरी-एवं  यातायात  सर्वेक्षण  1988  में  किए  गए
 विकाराबाद-कृष्णा  (48  रेल  लाइन  पर  उस  समय  86.31  करोड़  रुपए  की  लागते

 आने  तथा  उससे  ऋणात्मक  दर  से  प्रतिफल  प्राप्त  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।  इसी

 रायचू  र-माचेरला  (293  नई  बड़ी  रेल  पर  उस  समय  191.10  करोड़  रुपए  की
 लागत  आने  तथा  उससे  1.5  प्रतिशत  की  दर से  प्रतिफल  प्राप्त  होने  कां  अनुमोन  लगांया  गया  था  ।
 प्रस्तावित  लॉइन  को  रायचूर  से  गदग  तक  बढ़ांने  के  लिए  सर्वेक्षण  के  अदिश  दिए  गए  आगे  की

 कोरंवाई  का  निर्णय  सर्वेक्षण  का  कार्य  पूरा  होने  के  बांद  किया  जाएगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सफाई  कर्मचारियों  की  भर्तो

 +476,  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सफाई  कमंचारियों  की  कमी  के  रेलवे  स्टेशन  तथा  रेल  सवारी  डिब्बे

 बहुत  अधिक  गन्दे  रहते

 क्‍या  सफाई  कमंचारियों  की  भर्ती  पर  1981  |  से  प्रतिबंध  लगा  हुआ  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नई  भर्ती  करके  सफाई  की  स्थिति  में  सुधार  करने  कां  है  ?

 रेल  मंत्रो  सौ०  कें०  जाफर  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ्र्र््<़्

 उड़ीसा  में  तेल  शोधक  कारखाना

 SAT.  So
 का
 तक

 वर
 क्यो  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  संत्री

 े  श्रो  अनादि  चरण  दासे
 ा  वह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1991  और  31  1991  को  उड़ीसा  कीं  पेट्रोल  और  डीजल  की
 वास्तविक  मांग  कितनी  थी  ओर  उसे  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  गई  और  इस  मांग  और

 पूर्ति  के  अन्तर  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदभਂ  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार

 क्‍या  किसी  तेल  कम्पनी  ने  इस  राज्य  में  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए

 पहले  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  और

 यदि  तो  उस  पर  की  गई  अथवा  की  जाने  वाली  कारंवाई  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  ग्ेस  मंत्री  :  वर्ष  1990-91  के
 दौरान  53957  मि०८०  पेट्रोल  तथा  425758  मि०  ट०  डीजल  की  आपूर्ति  की  गई  अप्रैल

 1991  के  दौरान  20116  मि०  2०  पेट्रोल  तथा  151071  मि०ट०  डीजल  की  आपूर्ति
 की  गई  थी  ।  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  की  सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 था
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 और  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 ]

 समस्तोपुर  से  चलने  बाली  रेलगाड़ियों  को  पुनः  चलाया  जाना

 +479.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेल  मंत्री  समस्तीपुर  से  चलने  वाली  रेल  सेवाओं  की  बहाली

 के  बारे  में  16  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  208  के  उत्त  र  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  संदर्भाधीन  पांच  रेलगाड़ियां  कब  से  चलती  आ  रही  थीं  ओर  इन  बन्द  कर  दी

 गई  रेलगाड़ियों  को  पुनः  कब  से  चलाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्री  सो०  के०  जाफर  :  पांच  जोड़ी  गाड़ियों  को  चलाए  जाने  की  तिथियां

 नीचे  दी  गई  हैं  :--

 1.  331/332  समस्तीपुर-निर्मली  पैसेंजर  शुरू  में  1.4.1958  से  दरभंगा  और  निमंली

 के  बीच  चलायी  गयी  थी  तथा  1.10.19  58  से  इसे  समस्तीपुर  तक  बढ़ाया  गया

 N  459/460  समस्तीपुर-दरभंगा  पैसंजर  1-5-1985  5  से  चलाई  गई  थी  ।

 3.  425/426  दरभंगा-नरकटियागंज  पैसेंजर  शुरू  में  1.10.1984  में  दरभंगा  ओर
 रक्‍्सौल  के  बीच  चलाई  गई  थी  तथा  1-5-1985  से  इसे  नरकटियागंज  तक  बढ़ाया
 गया  था  ।

 4.  327/328  दरभंगा-जयनगर  पैसेंजर  शुरू  में  1-5-1958  से  महेन्द्र  घाट-जयनगर  के
 बीच  चलाई  गई  थी  तथा  2-5-1959  59  से  महेन्द्र  घाट-दरभंगा  खण्ड  पर  इसका  चलना
 बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 5.  321/322  दरभंगा-जयनगर  पैसेजर  शुरू  में  1-4-1983  से  मधुबनी-जयनगर  के
 बीच  चलाई  गईं  थी  तथा  1-10-1986  से  इसे  दरभंगा  तक  बढ़ाया  गया

 इन  गाड़ियों  को  पुनः  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 इण्डियन  एयरलायन्स  के  विमानों  में  यात्री  क्षमता  में  बद्ध

 *+480.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटोल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  अपने  विमान  बेड़े  की  यात्री
 क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 नागर  विसानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  और  हां  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  की  चालू  वित्तीय  वर्ष
 के

 द्वोरान  विमानों  को  क्रमिक  रूप  से  बेड़े  में

 ६२३
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 शामिल  करते  हुए  अपनी  क्षमता  में  25-30  प्रतिशत  वृद्धि  करने  की  योजना  विभिन्‍न  मार्गों
 पर  यातायात  में  बढ़ोतरी  के  अनुरूप  क्षमता  में  वृद्धि  का  फलाव  सारे  नेटवर्क  पर  किया

 मंगलौर  तेल  शोधन  कारखाना

 कक  न्‍  टन 481.
 भी  सुधौर  रॉ  भदालगिरियप्पा  }

 :  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मंगलोर  तेल  शोधन  कारखाने  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई

 इस  तेल  शोधन  कारखाने  के  कब  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  और

 इस  तेल  शोधन  कारखाने  पर  कुल  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  से  जिस  परियोजना
 पर  1160  करोड़  रुपए  1990  की  कीमतों  की  लागत  आने  का  अनुमान  उसे
 सरकार  ने  1991  में  अनुमोदित  कर  दिया  है  और  इसके  1995  तक  चालू  हो  जाने
 की  आशा

 एयरबस  को  सेवाएं  बन्द  करना

 +482.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एयरबस  की  सभी  उड़ानों  को  मशीनी  त्रूटियों  के
 कारण  पुनः  बन्द  करने  का  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  संत्री  माधवराव  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हाजोपुर-बेतिया  रेल  लाइन

 ..-+483.  श्री  शिव  शरण  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्या,बिहार  में  हाजीपुर  और  बैतिया  के  बीच  साहिबगंज  और
 अरेराज  होते  हुए  रेल  लाइन  बिछाने  की  मांग  काफी  समय  से  की  जा  रही

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बारे  में  सर्वेक्षण  कराया  और

 यदि  तो  यह  काय्यं  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 हेल  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  और  जी  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  कार्यगत  प्‌  जी  प्रबन्धन

 +484,  श्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  नागर  विंसोनन  और  परयंटंन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशानिक  सुधार  आयोग  ने  क्रमशः  वर्ष  1975  और  1976  के  संदर्भ  में  भारत
 पयंटन  विकास  निगम  में  पूजी  प्रबंधनਂ  के  दो  श्रमुख  पहलुओं  अर्थात्‌  (i)  वस्तु  सूर्ची
 प्रबंधन  और  (1)  प्राप्य  लेखों  का  प्रबंधन  के  सम्बन्ध  में  1974  में  अध्ययन  किया  था  तथा
 इस  पर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  हैं  और  इन  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  हां  ।  भारत  पर्यटन
 विकास  निगम  के  अनुरोध  पर  कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  ने  1974  के  उत्तराद्ध  में
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  दिल्ली  स्थित  होटलों  में  खरीद  करने  बिल  वसूली
 आदि  से  सम्बन्धित  वर्तमान  प्रक्रियाओं  का  विस्तृत  अध्ययन  किया  था  और  प्रबन्धनਂ
 पर  जून  1975  में  तथा  लेबों  के  प्रजन्धनਂ  पर  1976  में  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  थी  ।

 आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  तथा  भारत  पयेटन  विकास  निगम  द्वारा  उन  पर  की
 गई  कारंवाई  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  हैं  :--

 सिफारिश  को  गई  कारंवाई

 वस्तु-सूचो  प्रबन्धन

 सामान  के  मूल्य  के  खातों  1979  में  एक  वस्तु-सूची  नियंत्रक  की  नियुक्ति  की  गई
 के  वस्तु-सूचियों  थी  ।  वस्तु-सूची  प्रबंधन  के  बारे  में  विस्तृत  दिशा-निर्देश  तैयार्र
 की  आवधिक  करके  भारत  पर्यटन  विंकास  निगम  के  सभी  होटल  एककों  को
 केंन्द्रीय  रेट  संविदा  प्रदान  भेजे  गए  थे  ।  होटल  एकक  वस्तु-सुची  प्रबंध  संबंधी  कार्य  स्वयं

 आदि  सहित  करते  एम०एम०  एण्ड  डीं०  डिविजन  एकके  स्तंरं  पर  वस्तु
 वस्तु-सूची  प्रबंधत  के  सूचियों  पर  निगरानी  रखंतों  थोक  में  वस्तुओं  कीं  खरीद
 वैज्ञानिक  तरीके  शुरू  करना  ।  करने  के  लिंए  केन्द्रीय  रेट  संविदा  प्रदान  करता  है  और

 समान  के  एक॑  एकंके  से  दूसरे  एककं  में  अंतरण  की  व्यवस्था
 करता  बेकार  सामान  आदि  को  बेचता  है  ।
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 ज़ेनढ्रारो  लखों  का  प्रबन्धन

 बकाया  राशियों  की  वसूली  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  ग्राहतों  को  उधार  देने  के  लिए  विस्तृत
 करने  और  अशोध्य  ऋणों  को  दिशानिर्देश  तैयार  करके  1977  में  सभी  होटल  एककों

 बट्टे  खाते  डालने  के  लिए  को  भैजे  गए  थे  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उधार  देने

 अनुवर्ती  कारंवाई  करने  सहित  की  विल  भेजने  के  लिए  वसूली  करने  के

 विस्तृत  उधार  नीति  तैयार  लिए  की  जाने  वाली  अनुवर्ती  बकाया  राशियों  की
 करना  ।  समीक्षा  अशोध्य  ऋणों  को  बट्टे  खाते  आदि  का

 बिवरण  दिया  गया  इसके  अतिरिक्त  एक  उधार  नीति
 तैयार  करके  1982  में  परिचालित  की  गई  थी  ।

 आस्ड्रेलिया  के  लिए  सोधो  विमान  सेवा

 *485.  श्री  बो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  आस्ट्रं लिया  के  लिए  सीधी  विमान  सेवाएं  शुरू  करने

 का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 चागर  विमानन  और  पय्रंटन  मंत्री  माधवराव  :  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 संसद  सदस्यों  को  सिफा  रिशों  पर  खाना  पकाने  को
 मेंस  के  कनेक्शन  जारी  करना

 *486.  श्री  सत्यपाल  सिह  यादव  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछली  सरकार  द्वारा  संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों  पर  वर्ष  1990-91  के  दोरान
 खाना  पकाने  की  गैस  के  कितने  कनेक्शन  मंजूर  किए

 खाना  पकाने  की  गैस  के  मंजूर  किए  गए  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  संभावना
 यदि  ये  नहीं  दिए  तो  उसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  99  1-92  के  दौरान  संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों  पर  खाना  पकाने  की  गैस  के
 कितने  कनेक्शन  दिए  जाएंगे  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बोी०  :  10  1990
 से  31  1991  की  में  12,617  कनेक्शन  जारी  किए  गए  ।

 al
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 कनेक्शन  जारी  करने  की  प्रक्रिया  स्वीकृति  मिलने  के  तुरन्त  बाद  प्रारम्भ  हो
 जाती  है  ।  ह

 प्रत्येक  सांसद  एक  वर्ष  में  48  एल०  पी०  जी०  कनेक्‍्शनों  की  सिफारिश  कर

 सकता  है  ।

 ]

 नागपुर  कोयला  क्षेत्रों  में  जहरीली  गेस  का  रिसाव

 3421.  श्रो  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वेस्ट  कोलफील्ड्स  लि०  के  नियंत्रणाधीन  नागपुर  कोयला  क्षेत्रों  में  जहरीली  गैस
 के  रिसाव  के  द।रण  कोयला  क्षेत्रों  में  ओर  उनके  आसपास  अनेक  खनिज  मारे  गए

 कया  प्राधिकारी  समुचित  सुरक्षोपाय  करने  में  असफल  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  जी  नहीं  ।

 ओर  इस  सम्बन्ध  में  कोयला  कम्पनी  द्वारा  सुरक्षा  सम्बन्धी  पर्याप्त  उपाय  किए
 गए  ऐसी  गंसों  के  स्तर  को  स्वीकायं  सीमा  के  अन्दर  विनियमित  करने  के  नियमों  के
 अनुसार  यांत्रिक  वेन्टीलेटरों  की  व्यवस्था  की  जाती  ऐसी  गैसों  के  विद्यमान  होने  सम्बन्धी  जांच
 के  लिए  फ्लैम  सुरक्षा  लैम्पों  की  भी  व्यवस्था  की  जाती

 सूजरा  स्टेशन  का  दर्जा  बढ़ाना

 3422.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1991-92  के  दोरान  दिल्ली-बागपत-श्यामली  खण्ड  पर  सुजरा
 स्टेशन  का  दर्जा  बढ़ाकर  श्रणी  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  ः  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रस्ताव  वित्तीय  दृष्टि  से  औचित्यपूर्ण  नहीं  पाया  गया  ।

 र।जस्थान  में  रसोई  गंस  एजेंसियां

 3423.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 इस  समय  राजस्थान के  प्रत्येक  जिले  में  कितनी-कितनी  रसोई  गँस  एजेंसियां

 क्‍या  सरकार  को  विभिन्‍न  गंस  एजेंसियों  द्वारा  बरती  जा  रही  अनियमितताओं  के  बारे
 में  अजमेर  जिले  में  इन  एजेंसियों  के  उपभोक्ताओं  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इन  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  बो०  :  1.4.1991  के  अनुसार
 राजस्थान  में  158  एल०  पी०  जी०  की  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

 और  जब  कभी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  उनकी  जांच  की  जाती  है  तथा  उपयुक्त
 कारंवाई  की  जाती

 ]

 आठवों  योजना  के  दोरान  सेंट्रल  कोलफोल्ड्स  लि०  में  उत्पादन

 3424.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के
 लिए  कोई  कदम  उठाया  और

 यदि  तो  आठवीं  योजना  में  विशेष  रूप  से  सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा  कोयला
 उत्पादन  में  किन  लक्ष्यों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  ओर  कोयला  उद्योग
 का  विकास  किए  जाने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  को  तैयार  किया  जा

 रहा  है  ।

 राजस्थान  में  तेल  और  गैस  ड्रिलिग  पर  खर्च  को  गई  धनराशि

 3425.  श्री  दाऊदयाल  जोशी  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  हि

 राजस्थान  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  लिए  खोज  कार्य  कब  से  चल  रहा
 और

 इस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  1958  से  ।

 31.3.1991  तक  कुल  260.96  करोड़  रुपए  की  राशि  खर्च  की  गई  है  ।

 कर्नाटक  में  रसोई  गेस  के  कनेक्शन  के  लिए  प्रतोक्षा  सूचो

 3426.  श्री  रासचन्द्र  वोरप्पा  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 ....  कर्नाटक  में  रसोई  गँस  कनेक्शन  की  जिलेवार  प्रतीक्षा  सूची  क्या  हैं  और  राज्य  में

 रसीई  गैस  की  इस  समय  मासिक  मांग  कितनी  और

 प्रतीक्षा  सूंची  में  दर्ज  सभी  आवेदकों  को  रसोई  गैस  कनंक्शन  देने  के  लिंए  क्यो  कंर्दमਂ

 गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बोौ०  :  1.4.91  को  स्थिति  के

 अनुसार  2.62  लाख  व्यक्ति  प्रतीक्षा  सूची  में  वर्ष  1990-91  के  दोरान  भौसत  माहवार
 खपत  9.1  टी०  एम०  टी०

 कर्नाटक  में  यथासंभव  अधिकतम  आवेदकों  को  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  दिए  जाने
 के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कोल  साफिया

 3427.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  किए  जाने  के  बाद  कोल  माफिया  की  जमा  घन
 राशि  जब्त  कर  ली  गई

 यदि  तो  वर्ष  1980  से  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  जब्त  की  गई

 क्‍या  सरकार  को  कोल  माफिया  की  गतिविधियों  के  कारण  भारी  घाटों  हों
 रहो  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोयले  के  वितरण  में  बड़े  पैमाने  पर  होने  वाले  घोटाले
 ओर  अनियमितताओं  कौ  जांच  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  की  समिति  गठित  करने  की

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  और  केन्द्रीय  जांच
 ब्यूरो  बी०  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  1989  में  उनके  द्वारा  पंजीकृत  किए  7
 मामलों  की  जांच  किए  जाने  के  दौरान  3.77  करोड़  रु०  की  राशि  की  बेनामी  सावधि  ज॑मा  की
 रसीदों  के  भुगतान  पर  रोक  लगा  दी  गई  थी  ।  बाद  2.70  करोड़  रुपये  की  रकम  कलकत्ता
 उच्च  न्यायालय  के  नांक  के  आदेश  पर  जारी  कर  दी  सूंचनानुसार  सभी  7
 मामले  सी०  बीं०  आई०  की  जांच  के  अधीन  हैं  ।

 और  असामाजिक  तत्वों  की  गतिविधियां  कोयला  कम्पनियों  की  कार्यकुंशलता  और
 सुचारू  रूप  से  चलने  वाले  काय  कलापों  पर  प्र  भाव  डालती  किन्तु  इसके  कारण  हो  रहे  घाटे  की
 मात्रा  का  बताया  जाना  कठिन  है  ।

 ओर  वततंमान  में  ऐसी  समिति  का  गठन  किए  जाने  का  कोई  भश्रस्ताव  नहीं  है  ।
 किन्तु  भारत  सरकार  द्वारा  कोल  इंडिया  लि०  की  कोयले  के  वितरण  किए  जाने  सम्बन्धी  नीति  करी
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 स्यमीक्षा  की  जा  रही

 हिन्दुस्तान  बेट्रोलियम  कारफोरेशन  के  रसोई  गेस
 उपभोक्ताओं  को  शिकायतें

 3428.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  प्रेट्रोलियस  और  पऋाक्ृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 ऊपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  के  रसोई  गैस  उपभोक्ताओं  को  अप्लाई  के

 लिए  काफी  दिनों  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  हाल  के  वर्षों  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  अभ्रवा  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रो  बो०  :  से  पिछले  दो  वर्षों
 में  549  अलग-अलग  शिकायतें  मिली  हैं  एवं  उतकी  जांच  कराई  गई  एल०  प्री०  जी०
 की  आपूर्ति  उपलब्धता  के  आधार  पर  होती  है  ।  उपलब्धता  वर्षानुवर्ष॑  अलग-क्षझय

 ह्ोवी

 केरल  में  बायो  गेंस  को  उपयोग  में  लाना

 3429.  श्री  पो०  सी०  थामस  :  क्या  घिल  त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह

 बल्चाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केरल  में  बायो-गैस  ऊर्जा  को  उपयोग  में  लाने-का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  राज्य  में  लघु  बग्योगेस  संयंत्रों  को राजसहायता  दी  जाती  और  इश्चको  जारी
 रखे  जाने  की  संभावना

 क्‍या  बायो-गेस  का  घोलਂ  एक  अच्छा  उवरंक  ओर

 यदि  तो  इसके  उपयोग  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 किश्ञर  है  ?

 विश्  त  और  मेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  संआालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 जी  हां  ।

 केरल  राज्य  सरकार  के  नोडल  विभाग  के  लिए  वर्ष  1991-92  हेतु  2500
 पारिवारिक  आकार  के  बायोगैस  संयंत्रों  की  स्थापना  का  लक्ष्य  रखा  गया  इसके  खादी

 ग्रामोद्योग  आयोग  भी  राज्य  में  बायोगस  संयंत्रों  की  स्थापना  कर  रहा  है  ।

 जी  हां  ।  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  और  आवधिक्‌  समीक्षा  पर  निर्भर  करते

 हुए  छोटे  आकार  के  बायोगस  संयंत्रों  के  लिए  केंद्रीय  आशिक  सहायता  संभवतया  जारी  रहेगी  |

 33



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  20  1991

 और  जी  हां  ।  खाद  के  प्रयोजनों  के  लिए  घोल  के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  किए  गए  उपायों  में  किसानों  के  खेतों  में  ही  प्रदर्शनों  का  आयोजन  लाभार्थियों  को

 प्रशिक्षण  घोल  के  लाभों  को  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  बताने  वाले  साहित्य  का  प्रकाशन  आदि

 शामिल  है  ।

 राजामु  दरी  के  लिए  वायु  सेवा

 3430.  भ्री  के०  वी०  आर०  चौधरी  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजामु  दरी  में  तेल  की  खोज  के  लिए  और  प्राकृतिक  गैस  आयोगਂ  की

 भारी  मांग  और  वहां  पर  स्थित  गैस  पर  आधारित  उद्योगों  क ेकारण  सरकार  का  राजामु दरो  के

 लिए  वायु  सेवायें  सुधारने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  और  वायुदृती
 इस  समय  हैदराबाद  विजयवाड़ा  सैक्टर  पर  सप्ताह  में  तीन  दिन  डोनियर  सेवा
 परिचालित  कर  रहा  उपलब्ध  क्षमता  मौजूदा  यात्री-मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझ
 जाती  है  ।

 संगलोर  हवाई  अड्डे  का  विस्तार

 3431.  श्री  एम०  रमसनन्‍ना  राय  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मंगलौर  हवाई  अड्डे  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  हवाई  अडडे  का  कब  तक  विस्तार
 किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  जी  हां  ।

 और  जबकि  मंगलूर  हवाई  अड्डे  के  विस्तार  की  योजना  तैयार  कर  ली  गई  है  और

 भूमि  के  अर्जन  के  लिए  कायंवाही  शुरू  की  जा  चुकी  विस्तार  परियोजना  का  कार्यान्वयन

 राष्ट्रीय  विमानपत्त  न  प्राधिक रण  के  पास  वित्तोय  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 कटनी  स्टेशन  पर  यात्रियों  के  लिए  सुविधाएं

 3432.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कटनी  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्रियों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  कौन-कौन-सी
 परियोजनाएं  हाथ  में  ली  गई  हैं  या  लेने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इस  पर  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई
 हुई  और  ह॒

 ि
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 वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  मंजूर
 की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  1990-91  के  दौरान  78,600
 रुपये  की  लागत  से  दो  बिस्तर  वाले  विश्राम  कक्ष  की  व्यवस्था  की  गई  थी  तथा  कुल  3.30  लाख

 रुपये  की  लागत  से  प्रतीक्षालय  के  विस्तार  का  कार्य  स्वीकृत  किया  गया  है  ।

 1990-91  तथा  1991-92  में  क्रशः  0.78  लाख  रु०  तथा  1.55  लाख  रुपये

 स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  पॉरिसंपत्तियों
 का  स्थानान्तर  ण

 3433.  डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 |

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  परिसंपतियों  का  स्थानान्तरण  मुख्तियारनामे  के

 आधार  पर  पी०  टी०  सी०ਂ  को  कर  दिया  गया

 यदि  तो  एक  सफल  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  की  परिसंपतियों  का  एक  अन्य

 नवगठित  सरकारी  क्षेत्र  को  स्थानान्तरित  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  स्थानान्तरण  कम्पनी  कानून  प्रक्रिया  के  अनुसार  तथा  विधि  मंत्रालय  की

 सहमति  से  प्र  भावी  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ?

 विद्युत  ओर  गेर-पर  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  र  मंत्री  कल्पनाथ  :

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  लि०  ने  राष्ट्रीय  विद्यूत  पारेषण  निगम  लि०  पी०  टी०

 के  पक्ष  में  एक  मुख्तियारनामा  दिया  है  जिसके  अनुसार  16  1991  से  राष्ट्रीय

 विद्युत  पारेषण  पारेषण  लाइनों/उपकेन्द्रों,  सहायक  उपस्करों  सहित  सम्बद्ध

 सुविधाओं  और  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों  के अभिन्न  घटकों  को  छोष्टकर  अन्य  परिसम्पत्तियां  जो  कि

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  कारोबार  में  शामिल  हैं  और  इससे  सम्बन्धित  सभी  आवश्यक
 जब  तक  कि  हस्तान्तरण  सम्बन्धी  समझौते  के  बारे  में  अपेक्षित

 चारिकताएं  पूरी  नहीं  कर  ली  जाती  द्वारा  प्रबन्ध  किए  जाने  का  अधिकार  सौंप  गया  है  ।

 पारेषण  प्रणाली  और  सम्बद्ध  उपकेन्द्रों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  को  हाथ  में
 लेने  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  विद्युत  उत्पादन  स्रोतों  से  क्षेत्र  के  अन्तगंत  और  क्षेत्र  से  बाहर
 विश्वसनीय  सुरक्षा  ओर  मित्त  व्ययी  रूप  से  वृहत्‌  मात्रा  में  भार  केन्द्रों  को  विद्युत  का  अन्तरण
 समेकित  एवं  दक्षतापूर्ण  रूप  स ेकिए  जाने  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  विद्युत  पारेषण  निगम  लि०

 पी०  टी०  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 और  प्रश्न  के  भाग  के  उत्त  र  में  निहित  वर्तमान  व्यवस्था  को  विधि  मंत्रालय
 के  पग्ममशं  से  अंतिम  रूप  दिया  गया  है  ।

 है
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 सध्य  ओर  पश्चिम  रेलवे  को  आय  ओर  व्यय

 3434.  श्री  राम  नाईक  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  तथा  1990-9)  के  लिए  मध्य  ओर  पश्चिम  रेलवे  के  उपनगरीय
 सेक्‍्शनों  की  आय  ओर  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या

 जहां  उपनगरीय  तथा  मुख्य  लाइन  सेक्शन  के  डिवीजनों  के  लिए  रेलबे  विभाग  की

 मूलभूत  सुविधाएं  एक  समान  हैं  वहां  दोनों  के  लिए  क्‍या  मानद्रण्ड  अपनाये  जाते  और

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  मध्य  तथा  पश्चिय  रेलवे  के  उपनगरीय
 सेकक्‍्शनों  के  लिए  पृथक-पृथक  क़ितने  प्रथम  श्रेणी  टिकट  और  द्वितीय  श्रेणी  टिकट  बेचे
 गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रात्य  में  राज्य  मंत्रो  :  उप  नगरीय  से  संबंधित
 आय/खर्च  नीचे  दिया  गया  है  :--

 रुपयों
 1989-90  आय  लच

 मध्य  108.20  133.10

 पश्चिम  103.19  105.83

 1990-91  1991  में  1990-91  के  वास्तविक  आंकड़े  संकलित  करने  के  बाद
 ही  वित्त  वष  1990-91  की  आय/खर्च  ज्ञात  होगा  ।

 साझे  खर्च  तथा  आमदनी  का  विभाजन  उपयुक्त  निष्पादन  प्राचलों  के  आधार  पर
 किया  जाता  है  ।

 जारी  किए  गए  टिकटों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 यघं  सध्य  पश्चिम

 पहला  दर्जा

 1989-90  859  1003

 1990-91  880  1152

 बूसरा  दर्जा

 1989-90  217,331  227,940
 1990-91  218,787  248,440

 98



 2  1913  प्रश्नीं  के  लिखिंत  उत्तेरे

 रेलवे  द्वारा  लाइसेन्स  शुल्क  को  वसूलो

 3435.  श्रो  मृत्यु जय  नायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  30  1991  को  में  की

 लापरवाही  से  रेलवे  को  लाइसेंस  फीस  में  भारी  नुकसानਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 आकर्षित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्ससंबंधी  तथ्य  वंयो  है  और  बकाया  लाइसेंस  शुल्क  की  वसुली  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  जी  हां  ।

 समाचार  में  भारत  के  नियंत्रक-एवं-महालेखा  परीक्षक  की  1990  को  समाप्त
 रिपोत  का  ह॒वांलों  दिया  गया  है  जो  रेंलवें  की  भूमिं  के  लाइसेंस  शुल्क  में  संशोधन  तथा  देये  राशि
 की  वसूली  में  विलम्ब  के  बारे  में  विलम्ब  मुख्यतः  राजस्व  प्राधिकारियों  से  भूमि  का  मूल्यांकन
 उपलब्ध  न  होने  तथा  कुछ  लाइसेंस्धारियों  द्वारा  मुकदमा  दायर  करने  के  कारण  हुआ  रेलों  ने
 बकाया  राशि  वसूल  करने  तथा  दोषी  लाइसेंसधारियों  को  बेदखल  करने  के  लिए  कारंवाई
 की

 ]

 मेंछेडा  स्टेशन  पूर्वी  को  नर्वीकेरण  करना

 3436.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  के  मेछेडा  स्टेशन  का  नवीकरण  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालल  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिंहार  में  ज्योति  योजना

 3437.  श्री  नंवल  किशोर  कया  विश्वत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रो  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  के  सीतामढ़ी  जिलें  में  कितने  गाँवों  में  बिजलीं  है  और  कितने  गांवों  में  बिजली

 नहीं  और

 इस  जिले  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  ज्योतिਂ  योजना  लागू  कर  दी
 गई  हैं  और  उन  संथानों  के  नाम  कंपा  हूँ  जेंहीं  पर  भंविष्य  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराये  जाने  का

 फिर
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 विचार  है  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 विहार  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  सुचित  किया  है  कि  31  1991  तक  सीतामढ़ी  जिले  के

 803  गांव  विद्य  तीकृत  किये  जा  चुके  हैं  शेष  238  गांवों  का  विद्यू  तीकरण  अभी  किया  जाना

 बिहार  के  सीतामढ़ी  जिले  में  कुटीर  ज्योति  स्कीम  के  अन्तगंत  लगभग  1700  सिंगल
 प्वाइंट  लाइट  कनक्शन  देने  के  सम्बन्ध  में  बिहार  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  सुचित  किया  स्कीम
 जोकि  88-89  और  89-90  के  दौरान  केन्द्रीय  अनुदानों  से  वित्तपोषित  की  जानी  के  अन्तर्गंत
 लाभभोगियों  का  पता  लगाने  का  काय॑े  राज्य  सरकार  पर  छोड़  दिया  गया  था  ।

 पनवेल  से  करजत  के  बोच  रेल  मार्ग

 3438.  श्री  गोविन्द  राव  निकम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पनवेल  से  करजत  तक  एक  रेल  लाइन  बिछाने  का
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  योजना  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  सम्भवना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु  से  पनवेल  ओर  करजत  के
 बीच  एक  नई  बड़ी  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  शुरू  कर  दिया  गया  सर्वेक्षण  के  परिणामों  तथा
 आगामी  वर्षो  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  आगे  निर्णय  लिया

 ]

 असभ  में  प्राकृतिक  गेस  को  जलाकर  नष्ट  करना

 3439.  श्रो  कबीन्द्र  पुरकायस्थ  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  में  काफी  बड़ी  मात्रा  में  प्राकृतिक  गैस  प्रतिदिन  जलाकर  नष्ट  की  जा
 रही

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  कितनी-कितनी  गैस  जलाई  जा  रही  और
 असम  में  जलाकर  नप्टकर  दी  जाने  वाली  गैस  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बो०  ओर  असम  के
 गैलेकी  व  रुद्रस|गर  सहित  अनेक  तेल  क्षेत्रों  में  1.5  एम०एम०एम०  घन  मीटर  प्रतिदिन  से

 भी  अधिक  गैस  जलायी  जा  रही  है  ।

 गैंस  की  उपयोगिता  को  बढ़ाने  की  दिशा  में  उठाए  गए  कदमों  में  नए  उपभोक्ताओं  की
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 अतिरिक्त  गैस  कस्प्रेशरों  की  अतिरिक्त  गैस  इंजेक्शन  योजना  का  व

 एल०पी०जी०  की  प्रतिप्राप्ति  शामिल  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  विद्युत  संयन्त्रों  की  उत्पादन
 क्षमता  का  उपयोग

 3440.  श्री  राम  निहोर  राय  :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  की  रिहन्द  हाइडल  पावर  ओबरा  थमल  पावर  अनपाड़ा
 थमंल  पावर  स्टेशन  और  बीजापुर  थरल  पावर  स्टेशन  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  और  इनमें
 बिजली  का  कितना  उत्पादन  किया  गया

 क्‍या  उत्पादन  क्षमता  और  उत्पादित  विद्य त  की  मात्रा  में  कोई  अन्तर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे
 और

 अनपाड़ा  थर्मल  पावर  स्टेशन  का  कब  तक  चालू  कर  दिया  जाएगा  ?

 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 1991  से  1991  के  दौरान  रिहन्द  जल  विद्युत  अनपारा  तथा

 रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  प्रतिष्ठापति  उनका  ऊर्जा  उत्पादन  तथा  संयंत्र  भार  गुणक

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 केन्द्र  का  नाम  प्रतिष्ठापति  क्षमता  ऊर्जा  उत्पादन  संयंत्र  भार

 गुणक  (%)

 रिहन्द  जल  विद्युत  परियोजना  300  376  कं

 ओबरा  ताप  विद्युत  परियोजना  1550  2508  57.8

 अनपरा  सु०ता०  वि०  केन्द्र  630  1346  73.0

 रिहन्द  सु०ता०  वि०  केन्द्र  1000  2145  73.3

 +(जल  विद्युत  केन्द्र  का  जलाशय  में  जल  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता

 है  ।)

 ओर  विद्युत  इसकी  मांग  और  पारेषण  .  एदं  वितरण  प्रणाली
 सम्बन्धी  कठिनाइयों  पर  निर्भर  करता  है  ।  इसलिए  विद्युत  उत्पादन  यूनिटों  से  उनकी  पूर्ण  क्षमता

 के  अनुसार  विद्युत  का  उत्पादन  किया  जाना  सम्भव  नहीं  है  क्‍योंकि  विद्युत  केन्द्र  का
 ताप  विद्युत  एवं  न्यूक्लीय  यूनियों  के  मामले  में  आयोजित  जबरन  बन्दी  आदि  सहित  कई
 घटकों  और  जल  विद्युत  यूनिटों  के  मामले  में  जलाशयों  में  जल  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
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 करता  विद्युत  प्रणाली  भार  सम्बन्धी  परिस्थितियों  पर  भी  निर्भर  करता  हैं  जोकि  दिन
 में  व्यस्ततमकालीन  एवं  गर-व्यस्ततमकालीन  घण्टों  के  दौरान  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  ताप  विद्युत
 केन्द्रों  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  हेतु  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  में  ये  शामिल  हैं--पुराने  यूनिटों  का
 नवीनकरण  एवं  आधुनिकीकरण  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रमों  को  आरम्भ  करने  में  राज्य  बिजली

 बोर्डों  को  सहायता  प्रदान  अपेक्षित  ग्रुणवत्ता  वाले  कोयले  की  अपेक्षित  मात्रा  में  सप्लाई
 कामभिकों  को  प्रशिक्षित  करना  और  पारेषण  नेटवर्क  में  सुधार  करना  ।

 अनपारा  में  के  अनपारा-बी  ताप  विद्युत  केन्द्र  (2  ><  500
 निर्माणाधीन  है  ।  500  मे०  वा०  के  प्रथम  यूनिट  को  1993  में  चालू  किए  जाने  का
 कार्यक्रम  ह ैऔर  500  मे०वा०  के  दूसरे  यूनिट  को  1993  में  चालू  किए  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 फंजाबाद  ओर  मनकापुर  को  ब्राडगेज  रेल  लाइन  से  जोड़ना

 3441.  श्री  श्याम  लाल  कमल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  फैजाबाद  और  मनकापुर  को  ब्राडंगेज  रेल  लाइन  से  जोड़ने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 मनकापुर  से  फैजाबाद  तक  सर्वेक्षण  को  अद्यतन  करना  1991-92  के  बजट  में  शामिल
 कर  लिया  गया  सर्वेक्षण  के  परिणामों  ओर  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  अगला
 निर्णय  निर्भर  करेगा  ।

 दे  हिन्दो  ]

 बस  होने  को  अशंका  से  उड़ानों  में  विलम्ब

 3442.  भो  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  के  दोरान  बम  होने  की  आशंका  के  कारण  कितनी  उड़ानों  में  विलम्ब
 हुआ  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  कितनी  राशि  की  हानि  हुई  ?

 नागर  विमानन  और  परयंटन  मंत्री  माधवराय  गत  तीन  महीनों  के
 बम  होने  की  आशंका  के  कारण  22  उड़ानों  में  विलम्ब  हुआ  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए  हैं  ।

 इस  प्रकार  हुई  हानि  का  अनुमान  प्रस्तुत  करना  सम्भव  नहीं
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 ।

 2  3  4  5  6  7

 0810  बम्बई  बम्बई-कराची  33;  घंटे

 0940  आई०  ए०

 15 --  "5  25.5.91  दिल्ली  2  घंटे

 0940  सिरियन  एयरलाइंस  दमिश्क

 --  +-+.  पाकिस्तान  2  घंटे

 2355  एयरलाइंस  कराची

 3

 +--  न  दिल्ली  एयर  फ्रांस  मालद्वीप-हांगकांग  4  घंटे

 दिल्ली-पेरिस  30  मि०
 --.  1210  दिल्ली  .  5  घंटे

 आई०  ए०  पटना-दिल्‍ली  40  मि०
 --+.  1000  एयर  इंडिया  दिल्ली-दुबई  3  घंटे

 735  45  मि०
 --.  5  220  दिल्ली  आई  55  मि०

 220  आई०  ए०  श्रीनगर

 20  --  न  6.7.91  मद्रास  39  मद्रास-दिलली  3  घंटे

 0820  आई०  ए०
 न  2.7.91  मद्रास  मद्रास-कोलम्बो  कोई  देरी

 0820  आई०  ए०  नहीं
 22  क्या दिल्ली  से दक्षिण को  फ्रंकफर्ट  ए  और एक्सप्रेस  पेरिस  3  घंटे

 दिल्ली फरीदाबाद स्टेशन पर दक्षिण को जाने वाली गाड़ियों का रुकना 3443. श्री अवतार सिह भड़ाना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : * क्या दिल्ली से दक्षिण को जाने वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के फरीदाबाद स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था नहीं की गई यदि तो उसके क्‍या कारण और 44 ,
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 दक्षिण  फरीदाबाद  को  आने  वाले  श्रमिकों  की  सुविधा  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक

 वाही  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्किाज  :  से  उत्तर-दक्षिण  की  ओर
 जाने  वाली  गाड़ियां  अर्थात्‌  अप  दिशा  को  जाने  वाली  7022  निजामुद्दीन-हैदराबाद  6688
 जम्मू  तवी-मंगलौर  नवयुग  एक्सप्रेस  तथा  डाउन  दिशा  में  जाने  वाली  2615  मद्रास-तयी  दिल्ली
 जी०टी०  2625  तिरुवनन्तपुरम/मंगलोर-नयी  दिल्ली  केरल  मंगला  एक्सप्रेस  और  6687.

 मंगलोर-जम्मूतवी  नवयुग  एक्सप्रेस  गाड़ियां  फरीदाबाद  में  रुकती  किसी  अतिरिक्त  गाड़ी  को
 फरीदाबाद  में  ठहराव  देने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  को  अवेध  बस्तियों  द्वारा  विकास  शुल्क
 जमा  कराया  जाना

 3444.  भरी  रास  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  की  अवैध  बस्तियों  के  निवासियों  ने  वर्ष  1989  और  1990  में

 बिजली  के  कनैक्शन  के  लिए  विकास  शुल्क  जमा  करा  दिया  है  परन्तु  उन्हें  अभी  तक  बिजली  के

 कनेक्शन  नहीं  दिये  गए
 ॥

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 उन  बस्तियों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  के  निवासियों  ने  विकास  शुल्क  जमा  करा  दिए  हैं
 और  उन्हें  कब  तक  बिजली  के  कनेक्शन  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  र/ज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :
 और  डेसू  के  कुछ  अनधिकृत  कालोनियों  जहां  निवासियों  द्वारा  विकास  प्रभार  जमा
 करा  दिए  गए  में  बिजली  के  कनेक्शन  जारी  न  किए  जाने  का  संबंधित  रेजीडेंट

 एशनों  द्वारा  वाणिज्यिक  ओपचारिकताएं  पूरा  न  किया  जाना  तथा  डेसू  को  उपकेन्द्रों  क ेलिए  स्थान
 उपलब्ध  न  कराया  जाना  है  ।

 डेसू  द्वारा  1989  में  37  तथा  1990  में  46  ऐसी  पात्र  अनधिकृत  कालोनियों  के

 विद्यू  तीकरण  हेतु  स्कीमें  जारी  कर  दी  गई  हैं  जिनके  मामले  में  निवासियों  द्वारा  निर्धारित  विकास
 प्रभारों

 के  भुगतान  सहित  सभी  अपेक्षित  वाणिज्यिक  ओऔपचारिकताएं  पूरी  कर  दी  गई  हैं  और  डेसू
 को  उपकेन्द्र  के लिए  स्थान  उपलब्ध  करा  दिया  गया  इन  कालोनियों  के  नाम  संलग्न  विवरण
 में  दिए  गए  इन  स्कीमों  का  विभिन्न  चरणों  में  है  ।

 |  ह॒
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 विवरण

 उन  अनधिकृत  कालोनियों/लंफ्ट  आउट  पाकेट  को  सूचो  जिन्हें  1.1.81  को
 स्थिति  के  अनुसार  विद्यमान  घोषित  किया  गया  था  ओर  जिनके

 विद्यु  तोकरण  सम्बन्धो  स्कोमें  वर्ष  1989  में  जारी  को  गई  थी
 ली

 ++++++नन अमर कालोनी । 2. विनोबा एन्क्‍लेव । 3. ई पश्चिमी विनोद नगर । 4. बिजय एन्क्‍्लेव ब्लॉक आउट । 5. वेशाली डाबरी | 6. शिवराम 4. स्वर्ण रोहतक रोड । 8. लेफ्ट आउट पॉकेट डी कृष्णा पाक । 9. जे सागरपुर आउट । प्रेम नगर फेस 2 एण्ड 4। न्यू विश्वास शाहदरा । पटेल गार्डन उत्तम नगर । बुद्ध विहार । लैफ्ट आउट पॉकेट ऑफ रघु पंखा रोड | ब्लॉक ओल्ड रोशनपुरा एक्सटेंशन । रोशनपुरा नजफगढ़ । डी दशरथपुरी पालम रोड । बिन्दापुर उत्तम राजापुरी उत्तम नगर । 20. जानकीपुरी कालोनी नियर विल्लेज बिन्दापुर । रत्न बाग रोहतक 22. दुग्गुल खानपुर एक्सटेशन । 23. गीतांजली लेफ्ट आउट सागरपुर । 24. गीतांजली पार्क एक्सटेंशन । 25, लैफ्ट आउट पॉकेट ऑफ नशीरपुर । कह
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 26.
 27.
 4 -_-
 29.

 30.
 31.
 32.
 33.

 34.
 35.
 36.
 37.

 सी  एण्ड  डी  ब्लॉक  मोलार  बैण्ड  एक्सटेंशन  ।

 एफ  ब्लॉक  पश्चिमी  विनोद  नगर  ।
 «  प्रताप  बिन्दापुर  एक्सटेंशन  ।

 अरविन्द  अमर  रोहतक  रोड़  ।

 भगीरथी  विहार  ।
 राजनगर  एक्सटैशन  ।
 लैफ्ट  आउट  पॉकेट  ऑफ
 शिवमन्दिर  बादली  गांव  ।

 पालम  विहार  कालोनी  ।  मटियाला  पालम  ।
 सेवक  पार्क  सी  ब्लॉक  विहार  नजफगढ़  ।
 राजधानी  पार्क  कॉलोनी  ।

 नेहरू

 उन  अनधिकृत  कालोनियों/लेफ्ट  आउट  पोकेट्स  को  सूचो  जिन्हें  1.1.81
 को  स्थिति  के  अनुसार  विद्यमान  घोषित  किया  गया  था  ओर  जिनके

 विद्य्‌  तीकर०  सम्बन्धी  स्कोमें  वर्ष  1990  में  जारो  को  गई  थॉ

 «  चाणक्य  पैलेस

 «  अध्यापक  नांगलोई  ।

 »  प्रजापति  उत्तम  नगर  ।

 .  बी  सैक्टर  विष्णु  उत्त  म
 .  सेवक  पार्क  कालोनी  ।

 फ्रण्ड्स  सेक्टर  5  एवं  6,  सुल्तानपुरी  रोड  ।

 .  एफ  साध  नगर  ।

 .  प्रताप  किरण  नांगलोई  ।

 .  ई-ब्लॉक  सुभाष  उत्त  री  घोण्डा  ।

 .  हरिजन  शाहदरा  ।

 .  गली  नं०  1--8,  सुभाष  उत्त री  घोण्डा  ।

 .  कोट  पोट्टसे  मालवीय  नगर  ।

 .  आनन्द  गुरप्रीत  उत्तम

 पश्चिमी  कान्ति  नगर  ।

 «  गणेश  पापण्डव  नगर  |
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 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 30.

 43.

 ए  बी  सी  एवं  डी  खजूरीखास  ।

 महीपालपुर  गांव  एक्सटेशन  ।

 विजय  एन्क्‍्लेव  एवं  डी  विनोदपुरी  ।

 ओ  उत्त  र नगर  एक्सटेंशन  ।

 ई  एण्ड  एफ  विश्वास  उत्तम  नगर  ।

 खजूरी  एफ  ब्लॉक  ।

 मांगेराम  पार्क  पूठकलां  ।

 .  बादली  आउटर  रिग  रोड

 «  ।

 -  पश्चिमी  ।

 «  यादव  नांगलोई  ।

 .  लेफ्ट  आउट  पॉकेट  ऑफ  फ्रण्ड्स  पूर्वी  नांगलोई  ।

 «  माता  दुर्गा  कोण्डली  ।

 महावीर  विहार  ।

 पुल  पहलाद  ।

 जगदम्बा  बिहार  ।

 -  ई  एण्ड  टी  दयाल  पश्चिमी  सागरपुर  ।

 »  केवश  राम  पार्क  ।

 तमिलार  एन्क्‍्लेव  ।

 «  बुद्धविहार  कालोनी  ।

 «  ताजपुर  पहाड़ी  ।

 -  लैफ्ट  आउट  पॉकेट  ऑफ  उत्तम  नगर  ।

 -  मुस्तफाबाद  ।

 «  टोडरमल  प्रेम  नगर  ।

 40.

 41.

 42.

 गोपाल  नगर  बी  नजफगढ़  ।

 संजय  मोहन  डी  भजनपुरा  ।

 लैफ्ट  आउट  पॉकट  नोल्लर  एक्सटैंशन  ।

 भारत  उत्त  म  नगर  ।

 20  1991
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 44.  ढ़ाका  जोहर  कालोनी  विकास  ।

 45.  दुर्गापुरी  लैफ्ट  आउट  पॉकेट  एण्ड  द्वारीकाप ूरी

 46.  महावीर  गन्क्‍लेव  डी  एण्ड  पी  ब्लॉक  ।

 अन्तरण  वाउचर  जारी  करना

 3445.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुंडा  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  में  किसी  उपभोक्ता  के  अनुरोध  पर  रसोई  गैस  के  डीलरों  द्वारा
 किसी  दूसरी  गैस  एजेंसी  को  अन्तरण  वाउचर  जारी  करने  की  प्रथा  पर  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रो  बो०  ः  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 दिल्‍ली-राजकोट  ओर  बम्बई-र  के  बोच  देनिक  उड़ानें

 3446.  श्री  एस  ०  एन०  बेकारिया  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  और  राजकोट  के  बीच  उड़ानें  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  लोगों  तथा  व्यापारी  वर्ग  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 दिल्ली  तथा  बम्बई-राजकोट  के  बीच  कोई  दैनिक  उड़ान  शुरू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  से  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रो  माधबराव  :

 परिचालन  विमान  क्षमता  की  कमी  के  कारण  1989  में  दिल्ली-राजकोट
 की  उड़ानें  बन्द  कर  दी  गई  थीं  ।

 और  इस  समय  इंडियन  एयरलाइंस  और  वायुदृत  बभ्बई  और  राजकोट  के  बीच
 सप्ताह  में  क्रशः  तीन  दिन  और  चार  दिन  सेवाओं  का  परिचालन  करते  इंडियन  एयरलाइंस
 का  वर्ष  1991  की  शरदकालीन  समयावलि  में  बम्बई  और  राजकोट  के  बीच  एक  दैनिक  सेवा  शुरू
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 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विमान-क्षमता  की  कमी  के  कारण  दिल्‍ली  और  राजकोट  के  बीच  सेवा  शुरू  करने  की  कोई
 योजना  नहीं

 गुजरात  और  भहाराष्ट्र  में  ओर  गेस  टमसिनल  को  स्थापना

 3447.  श्री  तेजसिह  राव  भोंसले  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कितना  प्राकृतिक  गैस  उत्पादित  की  जाती  है  और  यह  किन-किन  क्षेत्रों  में  उत्पादित
 की  जाती

 प्राकृतिक  गेस  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  बनायी  जा  रही  योजनाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 मुम्बई  हाई  और  समुद्र  तट  से  दूर  अन्य  क्षंत्रों  में  उत्पादित  प्राकृतिक  गैस  को  पम्प
 करने  के  लिए  किन-किन  स्थानों  पर  अवस्थित  गैस  टमिनल

 क्‍या  सरकार  को  महाराष्ट्र  और  गुजरात  राज्य  सरकारों  से  अपने-अपने  राज्यों  में
 अतिरिक्त  गैस  टमिनल  स्थापित  करने  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  तेल  और  प्राकृतिक  गैस
 भारतीय  प्राधिकरण  लि०  को  भूमि  आवंटित  करने  का  वचन  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  1990-91  में  पश्चिमी
 आंध्र  प्रदेश  के  कृष्णा-गोदावरी  बेसिन  व  तमिलनाडू  के  कावेरी

 बेसिन  में  स्थित  तेल  व  गैस के  क्षत्रों  से  मि०  घन  मीटर  गैस  का  उत्पादन  किया
 गया  था  ।

 बाम्बे  हाई  फील्ड  में  एलन  व  एल-ात  के  अतिरिक्त  विकास

 सहित  सरकार  ने  अनेक  तेल  एवं  गैस  विकास  परियोजनाएं  अनुमोदित  की

 उरान  तथा  हजीरा  में  ।

 हां  ।

 से  उसार  में  भूमि  अधिग्रहण  के  लिए  कारंवाई
 की  गई  है  ।

 गुजरात  में  पीपावव  में  एक  टमिनल  की  तकनीकी-आथिक  संभाव्यता  जांच  की
 जा  रही

 $0
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 बिहार  के  लिए  वाय्‌  दूत  सेवा

 3448.  श्री  सुकदेव  पासवान  :  क्या  नागर  विमानन  और  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  करंपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्ताव  उत्त  री  बिहार  के  संभाग  को  वायुद्ृत  सेवाओं  से
 जोड़ने  का

 यदि  तो  इसे  विमान  सेवा  द्वारा  देश  के  अन्य  भागों  से  कब  तक  जोड़े  जाने  की
 संभावना  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विसभानन  ओर  पयंदन  संत्री  माधवराव  और  वायुदृत
 को  हो  रही  भारी  हानि  के  कारण  उसे  अपने  नेटवर्क  में  अत्यधिक  कटौती  करने  के  लिए  विवश

 होना  पड़ा  वर्तमान  स्थिति  में  वायुदृत  द्वारा  नए  स्टेशनों  को  विमान  सेवा  से  जोड़ना  व्यवहाय॑
 नहीं  है  ।

 |

 कुटोर  ज्योति  योजना

 3449.  श्री  जें०  चोक्‍का  राव  विद्युत  और  गर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुटीर  ज्योति  योजना  गरीबों  के  लिए  शुरू  की  गई

 यदि  तो  इस  योजना  के  लिए  कितनी  धन  राशि  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  ग्रामीण  विद्यूतीकरण  निगम  ने  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  पुरा  धन  दिए  बिना  ही
 उस  पर  ब्याज  अजित  किया  है  ओर  प्रत्येक  लाभार्थी  से  सेवा  शुल्क  के  रूप  में  5-5  रुपये  भी
 काटे

 यदि  तो  अजित  ब्याज  और  सेवा  शुल्क  के  रूप  में  की  गईं  कटौतियों  का  ब्योरा
 क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  ग्रामीण  विद्यू  तीकरण  निगम  को  यह  निर्देश  देने  का  प्रस्ताव

 है  कि  वह  संत्रद्ध  राज्यों  को  ब्याज  और  सेवा  शुल्क  लौटा  दे

 ई यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  क्र

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्यूत  ओर  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 और  (at)  वर्ष  1988-89  ओर  1989-90  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गरीबी  की  रेखा

 छ्
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 से  नीचे  रह  रहे  गरीब  ग्रामीणों  को  सिंगल  प्वाइंट  लाइट  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कुटीर
 ज्योति  स्कीम  हेतु  25  करोड़  रु०  उपलब्ध  कराए  गए  थे  ।  ।

 से  उपलब्ध  सूचना  के  ग्राम  विद्यतीकरण  जो  कि  कुटीर  ज्योति

 स्कीम  का  संचालन  करता  द्वारा  5/-₹०  प्रति  कनेक्शन  की  दर  से  अनुमानतः  59  लाख  रुपये

 की  राशि  सेवा  प्रभारों  के  रूप  में  वसूल  की  गई  ।  राज्य  सरकारों  को  दी  गई  सेवाओं  के  लिए  ग्राम
 विद्यु  तीकरण  निगम  उनके  द्वारा  अजित  सेवा  प्रभारों  को  रेमिट  करने  निदेश  देने  के  लिए
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रसोई  गेस  कनंक्शन

 3450.  श्री  रास  बदन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  अब  तक  जारी  किए  गए  रसोई  गैस  कनेक्शन  की  जिलावार  संख्या
 क्या

 नये  कनेक्शनों  के  लिए  लम्बित  आवेदनों  की  जिलवार  संख्या  क्‍या  और

 इन्हें  शीघ्र  जारी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बी०  :  से  1.4.1991  की
 स्थिति  के  अनुसार  उत्त  र  प्रदेश  में  9.05  लाख  व्यक्त  प्रतीक्षा  सूची  में  थे  ।  उत्त  र  प्रदेश  में  यथा
 संभव  अधिकतम  आवेदकों  को  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  दिए  जाने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 इस  ताप  बिजलो  उड़ीसा

 3451.  श्री  ग्जकिशोर  ज़िपाठी  :  क्‍या  विश्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  के  इब  ताप  बिजली  केन्द्र  तीसरे  और  चौथे
 चरण  के  एककों  (2  2८210  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के
 लिए  आवश्यक  घनराशि  नियत  करने  का  है  ?

 विद्यूत  और  गैर-परम्परागत  उर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :
 योजना  आयोग  ने  887.99  करोड़  रुपये  की  अनुम्  लागत  वाली  इब  घाटी  ताप  विद्युत
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 परियोजना  (4x 210  को  और  इसे  राज्य  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)
 में  शामिल  किए  जाने  को  1987  में  अनुमोदित  किया  निधि  सम्बन्धी  बाधाओं  के
 कारण  राज्य  प्राधिकारियों  ने  इस  परियोजना  को  दो  चरणों  में  क्रियान्वित  करने  का  निर्णय  किया

 सभी  चारों  यूनिटों  की  आधारभूत  संरचनाओं  सहित  प्रथम  चरण  में  1  एवं  2  यूनिटों
 (2  >  210  की  प्रतिष्ठापना  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  में  210-210  मेगावाट
 की  दो  यूनिटों  3  एवं  4)  की  प्रतिष्ठापना  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 बिजली  उपलब्धता  की  स्थिति

 3452.  थ्रीं  अजु  न  सिह  योदव
 है श्री  गोपोनाथ  गजपति  मी  ओ

 श्री  दतात्र  य  बंडारू  \  :  क्‍या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा
 श्रो  राजेन्द्र  कुमा  शर्मा  |
 श्री  सी०  पी०  मुदालगिरियप्पा  |

 स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  बिजली  की  कमी

 और

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार  है  ?

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  कल्पनाथ  :

 91  के  दौरान  विद्युत  आपूर्ति  वितरण  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विद्यृत  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  विभिन्‍न  उपायों  में  ये
 शामिल  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के

 कार्यनिष्पादन  में  सुधार  पारेषण  तथा  वितरण  हानियों  की  मात्रा  में  कमी  मांग

 प्रबंध  एवं  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  को  क्रियान्वित  करना  और  अधिशेष  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षंत्रों
 को  विद्युत  के  अन्तरण  की  व्यवस्था  करना  ।

 $3..
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 विवरण

 1991
 जाााााााााा_्भ्ग्ग्म्मम्भ्भ्म्ग्णध

 प्रणाली  आवश्यकता  उपलब्धता  कमी

 उत्तरी  क्षत्र

 चंडीगढ़  231  231  0  0.0५

 दिल्ली  3262  3213  49  1.5%

 हरियाणा  3271  3197  74  2.3%

 हिमाचल  प्रदेश  476  476  0  0.0%

 जम्मू  कश्मीर  1010  976  34  ३.4%
 पंजाब  इनक्लूडिंग  6538  6016  522  8.0%

 एन०  एफ०  एफ०

 राजस्थान  3880  3849  31  0.8%

 उत्तर  प्रदेश  10445  9441  1004  9.6%

 जोड़  29113  27399  1714  5.9%

 पश्चिमी  कत्र

 गुजरात  8090  7772  318  3.9%
 मध्य  प्रदेश  6260  5999  261  4.2%

 महाराष्ट्र  13110  12579  531  4.1%

 गोवा  209  209  ॥|  ०.०%

 जोड़  27669  26559  1110  4.0%

 वक्षिणी  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश  7295  6320  975  13.4%

 कर्नाटक  6205  4547  1658  26.7५

 केरल  2385  2268  117  4.9%

 तमिलनाडू  7685  7117  563  7.4%

 जोड़  23570  20252  3316 =:  14.1%
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 पूर्वो  क्षेत्र

 बिहार  2375  1618  757  31.9%

 दामोदर  घाटी  निगम  2470  2002  468  18.9%

 उड़ीसा  2715  2401  314  11.6%

 पश्चिम  बंगाल  3750  3383  367  9.8°/.

 जोड़  11310  9404  1906  16.9'/.

 उत्तरी  पूर्वो  क्षेत्र  1031  965  66  6.4.

 अखिल  भारत  92693  84579  8114  8.8°/.

 |

 राजीव  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानन  पुरस्कार

 3453.  श्री  मुकुल  वासनिक  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुकरणीय  विशिष्ट  नागर  विमानन  कमियों  को  अपना  कतंव्य  निभाते  समय

 उनकी  वीरता  और  कार्यक्षमता  के  लिए  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  पुरस्कारਂ  और
 गांधी  राष्ट्रीय  नागर  विमानन  पुरस्कारਂ  आरम्भ  करने  सम्बन्धी  सरकार  की  कोई  योजना

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधव  राव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कोयले  को  कोमतों  को  समान  नोति

 3454.  भरी  काशीराम  राणा  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  गैस  और  तेल  की  तरह  देश  में  कोयले  की  कीमतों  के  बारे  में  भी
 कोई  समान  नीति  स्वीकार  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बी०  :  से  कोल  इंडिया
 लि०  द्वारा  पिट-हैड  कोयले  की  कीमत  एक ही  ग्रंड  के  कोयले  के  चाहे  वह  कोयला  किसी  भी

 खान।/क्षेत्र/कम्पनी  द्वारा  उत्पादित  किया  समान  रूप  से  निर्धारित  की  जाती  इसी  तरह
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 सिमरेनी  कोलयरीज  कम्पनी  लि०  के  मामले  में  कोयले  के  पिट-हैड  यद्यपि  यह  कीमत  कोल
 इंडिया  लि०  द्वारा  ली  जाने  वाली  कीमत  से  भिन्‍न  कम्पनी  की  किसी  भी  खान  में  उत्पादन  किए
 जाने  वाले  कोयले  के  एक  ही  ग्रेड  के  कोयले  के  लिए  कीमत  समान  रूप  में  निर्धारित  की

 जाती  है  ।

 माननीय  सदस्य  का  इस  सम्बन्ध  में  दिए  गए  सुझाव  का  आशय  यह  है  कि  उपभोक्ता  द्वारा
 देय  कोयले  की  सुपुदंगी  कीमत  अंतः  उपभोक्ता  समान  रूप  में  अदा  करें  जैसा  की  पेट्रोलियम  के
 उत्पादों  के  मामले  में  होता  कीमतों  में  इस  तरह  की  समानता  को  केवल  तभी  प्राप्त  किया  जा

 सकता  यदि  कोयले  के  मामले  में  एक  समान  भाड़ा  योजना  क्रियान्वित  कर  दी  जाए  ।

 इस  समय  कोयले  के  मामले  में  एक  समान  भाड़ा  योजना  को  निम्नलिखित  कारणों  से  शुरू
 किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  :---

 (0)  कोयला  एक  कम  क्षमता  वाली  तथा  बड़े  स्वरूप  की  वस्तु  है  और  इसकी

 सुपुदंगी  लागत  में  भाड़े  का  एक  बड़ा  तत्व  विद्यमान  है  ।

 (ii)  कोयला  कई  स्थानों  पर  उत्पादित  किया  जाता  है  और  इसका  उत्पादन  कई  ग्रंडों  में

 होता  है  ।  कई  उत्पादन  केन्द्रों  के  लिए  तथा  विभिन्‍न  ग्रंडों  के  210  मि०  टन
 कोग्रले  के  लिए  भाड़े  में  समानता  करने  में  अनेक  कठिनाई  उत्पन्न  हो  जाएगी  ।

 (४)  कोयले  के  मामले  में  भाड़े  मे ंसमानता  लाए  जाने  से  कोयला  क्षेत्रों  में  रहने  वाले
 उपभोक्ताओं  को  वित्तीय  बोझ  स्थानान्तरित  हो  जाएगा  और  इस  कायंवाई  से
 इष्टतम  स्थल  और  उपभोगकर्ता  उद्योगों  के  स्थल  के  लिए  किफायत  सम्बन्धी  सिद्धांतों
 में  भी  हस्तक्ष  प  होगा  जिससे  परिहायं  फजूलखर्ची  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 बायुदूत  सेवाएं  श्रू  करना

 3455.  श्रो  शंकर  सिह  बघेला
 डा०  ए०  के०  पटेल

 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 इस  समय  कितने  केन्द्रों  को  वायुदृूत  सेवाओं  से  जोड़ा  गया  है  और  ये  केन्द्र  किन-किन
 स्थानों  पर

 उन  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  वायुद्रृत  सेवाएं  समाप्त  कर  दी
 मई  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  ये  सेवाएं  कब  तक  पुनः  शुरू  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?  .

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  साधवराव  :  14  1991  की
 स्थिति  के  अनुसार  42  परिचालनात्मक  स्टेशनों  की  सुची  में  दी  गई  है  ।

 54  स्टेशनों  की  सूची  जहां  से  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  वायुदृत

 ||
 :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने

 र्ज्
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 सेवाएं  हटा  ली  गई  में  दी  गई  हैं  ।

 इन  स्टेशनों  स ेवाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  सेवाएं  हटा  ली  गई

 वायुदृत  की  वित्तीय  स्थिति  के कारण  इस  मौजूदा  हालत  में  वायुदृत  के  लिए  अपने  परिचालनों  में

 बढ़ोतरी  करना  ब्यवहाय  नहीं  है  ।

 14  1991  को  स्थिति  के  अनुसार  परिचालनात्मक

 स्टेशनों  को  सूची  :

 क्षेत्र

 उत्तरी  दक्षिण  पूर्वी  पश्चिमी

 1.  दिल्ली  1,  हैदराबाद  1.  कलकत्ता  1.  बम्बई

 2.  कानपुर  2.  विजयवाड़ा  2.  जमशेदपुर  2.  पुणे

 3.  लखनऊ  3.  राजामुंदरी  3.  एजवाल  3.  कांडला

 4.  चण्डीगढ़  4.  तिरूपति  4.  सिल्वर  4.  राजकोट

 5.  कुल्लू  5.  मद्रास  5.  गुवाहाटी  5.  कोल्हापुर

 6.  लुधियाना  6.  कोयम्बटुर  6.  कूच-बिहार  6.  पोरबंदर

 7.  जोधपुर  7.  पाण्डेचेरी  7.  अगरतल्ला  7.  कैशोड़

 8.  जैसलमेर  8.  बंगलौर  8.  कलाशहर  8.  औरंगाबाद

 9.  शिमला  9.  बेलगाम  9.  शिलांग  9.  बडोंदा

 10.  धमंशाला  10.  मदुरै  10.  अहमदाबाद

 11.  देहरादून  11.  कोचीन

 12.  अगत्ती

 कुल  :  [11+-124-94-10--42  4
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 विवर

 हेड

 बायुदूत  स्टेशनों  को  सूची  जहां  से  1989-90  और  90-91
 के  दोरान  सेवाएं  हटा  ली  गई  थों  ।

 उत्तरी  क्षेत्र  पूर्वी  क्षेत्र  दक्षिणी  क्षेत्र  पश्चिमी  क्षेत्र

 जम्मू  एवं  कश्मोर  त्रिपुरा  आंध्न  प्रदेश  गुजरात

 1.  जम्मू  19.  कमालपुर  35.  कुडप्पा  47.  दीसा

 2.  राजोरी  अरुणाचल  प्रदेश  36.  रामागुंडम  महाराष्ट्र

 उत्तर  प्रदेश  20.  जीरो  37.  विशाखापट्टनम  48.  रतनागिरी

 3.  इलाहाबाद  21.  कनोटक  49.  शोलापुर

 4.  आगरा  22.  एलांग  38.  बलरी  50.  उसमानाबाद

 5.  वाराणसी  23.  पासीघाट  39.  मैसूर  51.  नागपुर

 पंजाब  24.  तेजू  40.  हुगली  52.  अकोला

 6.  भटिडा  पश्चिमी  बंगाल  तमिलनाडू  53.  नांदेड़

 राजस्थान  25,  मालदा  41.  तंजावूर  केन्द्र  शासित  प्रदेश

 7.  कोटा  बिहार  42.  नेवली  दसन  ओर  दोबव

 8.  जयपुर  26.  गया  43.  तिरूचरापल्‍ली  54.  दमन

 सध्य  प्रदेश  27.  धनबाद  44,  मदुरे
 9.  जबलपुर  28.  पटना  केरल

 10.  खुजराहो  29.  रांची  45.  कालीकट

 11.  रीवा  उड़ीसा  केन्द्र  शासित

 12.  भोपाल  30.  भुवेनेश्टः  पांडेचेरो

 13.  गुना  31.  जयपोर  46.  पांडेचेरी

 14.  बिलासपुर  32.  राउरकेला

 15.  रायपुर  सणोपुर

 16.  सतना  33.  इम्फाल

 17.  जगदलपुर  नागलंण्ड

 18.  इंदोर  34.  दीमापुर
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 एल०  पी०  जी०  संयंत्रों  की  स्थापना

 3456,  श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नए  रसोई  गैस  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का
 विचार  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  इन्हें  स्थापित  किया  जाना  है  और  उनकी
 उत्पादन  क्षमता  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बो०  :  से  तेल  कंपनियों
 द्वारा  केरल  में  कालीकट  व  पालघाट  आंध्र  प्रदेश  में  कर्नू  ल  राजस्थान  में  उदयपुर  में  तथा  असम
 में  सिलचर  में  नए  भरण  संयंत्र  खोले  जा  रहे  कोचीन  व  गोहाटी  के  संयंत्रों  की  क्षमता  बढ़ाई  जा

 रही  है  ।

 ]

 केरल  में  एल०  पो०  जी०  एजेंसियां

 3457.  श्री  कोड्डो  कुनील  सुरेश  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  वर्ष  1991-92  के  दोरान  एल०  पी०  जी०  की  एजेंसियां
 आबंटित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  जिला  वार  स्थान  कहां-कहां  और

 भ्रष्टाचार  के  आरोपों  के  कारण  वर्ष  1990-91  के  दौरान  बन्द  की  गई  एल०  पी०

 जी०  की  एजेसियों  का  जिला  वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बी०  :  ओर  यद्यपि  पूर्व
 विपणन  योजनाओं  में  नियोजित  एल०  पी०  जी  ०  डिस्ट्रीब्यूटरशिपों  को  अभी  तक  स्थापित  नहीं
 किया  गया  तथापि  वर्ष  1991-92  के  लिए  किसी  नए  कायंक्रम  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं
 दिया  गया  है  ।

 एलेप्पी  जिले  में  एक  एजेंसी  को  कदाचार  की  वजह  से  समाप्त  किया  गया  था  ।

 महाराष्ट्र  में  हवाई  पट्टी  का  निर्माण

 3458.  श्री  अकुशराब  रावसाहेब  टोपे  :  क्या  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  यह  बताने
 की  क्रपा  करेंगे  कि  ३
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 क्‍या  सरकार  का  बिचार  प्रत्येक  जिले  में  एक  हवाई  पट्टी  निर्मित  करने  का

 यदि  तो  महाराष्ट्र  जालना  में  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  कब  से  आरम्भ  किया

 ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधवराय  :  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  का  महाराष्ट्र  में जालना  पर  हवाई  पटूटी  के  निर्माण
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ऐसी  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  आर्थिक  रूप  से  ब्यवहायं  नहीं

 ]

 कानपुर  में  रेल  लाइन  पर  ऊपरी

 पुलों  का  निर्माण

 3459.  श्री  केशरी  लाल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  स्थानों  पर  रेल  लाइनों  पर  ऊपरी  पुलों
 के  निर्माण  का  प्र  स्ताव

 कानपुर  सिटी  ओर  कानपुर  देहात  क्षेत्र  में  किन-किन  स्थानों  पर  वर्ष  1991  में
 ऊपरी  पुल  का  निर्माण  किया  जाएगा  जंसाकि  स्थानीय  जनता  ने  मांग  की

 इन  पुलों  के  निर्माण  हेतु  कोई  कायंवाही  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 रेल  लाइनों  पर  ऊपरी  पुलों  का  निर्माण  कायं  कब  तक  आरम्भ  होगा  तथा  कब  तक
 समाप्त  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  पांच  ।

 कानपुर  में  ग्रांड  ट्रक  रोड  पर  समपार  संख्या  तथा  नेत्र  अस्पताल  के  पास
 समपार  संख्या  6  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुलों  के  निर्माण  की  मांग  की  गई

 जी०  टी०  रोड  पर  ऊपरी  सड़क  पुल  को  रेलवे  के  1990-91  के  निर्माण  कार्यत्रम  में
 शामिल  कर  लिया  गया  है  तथा  कायं  के  लिए  योजना  बनाई  जा  रही  रेलों  को  कानपुर  में  नेत्र
 अस्पताल  के  निकट  ऊपरी  सड़क  पुल  के  लिए  अभी  तक  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।

 कार्यों  का  शुरू  किया  जाना  नक्शों/अनुमान  को  अन्तिम  रूप  देने  तथा  खर्च  को  स्वीकृति
 प्रदान  करने  पर  निर्भर  करेगा  |  इनका  पूरा  किया  मुख्यतः  राज्य  सरकार  द्वारा  पुल  के  पहुंच
 मार्गों  के  पूरा  करने  पर  निर्भर

 सम्भल-मुरादाबाद  के  वोच  गाड़ियों  का  रदृद  किया  जाना
 3460,  श्री  श्रोपाल  सिह  यावव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  संभल-मुरादाबाद  के  बीच  चलने  वाली  ।  एस०  आर०  2  एस०  3  एस०
 आर०  एम०  और  4  एस०  आर०  एम०  सवारी  गाड़ियां  रद्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  इन  गाड़ियों  को  पुनः  चालू  करने  या

 कोई  नई  गाड़ी  चलाने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  यद्यपि  1  एस०  2  एस०आर०
 और  4  एस०  आर०  एम०  गाड़ियों  को  लम्बित  कर  दिया  गया  3  एस०  आर०  एस०  गाड़ी  की
 समय  अनुसूची  पुनः  निर्धारित  की  गई  है  ।

 बहुत  कम  लोकप्रिय  होने  के  कारण  ।

 फिलहाल  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  फतुआ-इस्लामपुर  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 3461.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  बिहार  में  कितनी  मीटर  गेज  लाइनों  को  सरकार
 ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  अथवा  बन्द  किया  गया  है  और  उसके  नाम  क्या-क्या

 उनमें  से  कितनी  और  किन-किन  रेल  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कर  दिया
 गया  है  ओर  उन  पर  गाड़िया  चलाई  जा  रही

 क्या  सरकार  का  फतुआ-इस्लामपुर  लाइन  सहित  बकाया  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में
 परिवर्तित  करने  का  बिचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  लक्ष्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  फतुआ-इस्लामपुर  छोटी  रेल
 जिसका  1985  के  संसद  के  एक  अधिनियम  के  अनुसार  राष्ट्रीकरण  कर  लिया  गया  के  अलावा

 बिहार  में  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  अन्य  किसी  रेल  लाइन  को  बन्द  नहीं  किया  गया  था  ।

 कोई  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 नहीं  उठता  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मल्यों  में  वृद्धि  से राजस्व  को  प्राप्ति

 3462.  श्री  हररिकेवल  प्रसाद  :  क्‍या  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  सरकार  को

 -
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 कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  भन्‍त्री  बी०  :  मूल्यों  में  संशोधन  के

 स्वरूप  प्राप्त  होने  वाली  अतिरिक्त  आय  वर्ष  के  दोरान  होने  वाली  पेट्रोलियम  ऊत्पादों  की  वास्तविक

 खपत  पर  निर्भर  करेगी  ।

 ]

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  द्वारा  कच्चे  तेल  का  उत्पादन

 3463.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  इस  समय  कच्चे  तेल  की  कितनी  मात्रा  में
 उत्पादन  किया  जाता

 क्‍या  वतंमान  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्यों  के  अनुसार  हो  रहा

 199  1-92  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  बी०  :  अप्रैल  से  जून  1991
 की  तिमाही  के  दौरान  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  करीब  7.35
 मिलियम  टन  का  था  ।

 से  वर्ष  1991-92  के  लिए  अनुमानित  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  के  संशोधित

 आंकड़ों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 विदेशी  पयंटकों  के  लिए  भारतीय  दहोपों  का  विकास

 3464.  श्रो  विश्वनाथ  शर्मा  :  कया  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  भारतीय  द्वीपों  को  विशेष
 रूप  से  विदेशी  पयंटकों  के लिए  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  और  जी
 विदेशी  मुद्रा  आय  बढ़ाने  की  दृष्टि  से सरकार  का  द्वीप  पयंटन  को  विकसित  करने  का  प्रस्ताव

 द्वीप  पयंटन  विदेशी  तथा  स्वदेशी  दोनों  पर्यटकों  के  लिए  उपलब्ध  रहेगा  ।

 तेनाली  स्टेशन  पर  प्लेटफार्मों  का  निर्माण

 3465.  श्री  उसारेडडो  वेंकटेश्वरलु  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तेनाली  स्टेशन  से  अनेक  गाड़ियों  के  गुज  रने  को  देखते  हुए  वहां  पर
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 नए  प्लेटफार्मो  का  निर्माण  तथा  विद्यमान  प्लेटफार्मों  के  विस्तार  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  के  सिधुदुगं  और  र  त्नागिरि  में  रसोई  गेस  को  एजेंसियां

 3466.  श्री  सुधीर  सावन्त  :  क्या  पेट्रोलियम  .  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  सिधुदुग  और  रत्नागिरि  जिलों  में  सभी  तहसील  मुख्यालयों  को

 रसोई  गँस  की  एजेंसियां  आबंटित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  एजेंसियों  को  आबंटित  करने  में  महिला  सहकारी  सब्ितियों  को  वरीयता

 दिये  जाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बी०  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 हाथरस  में  उपरिपुल

 3467.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  हाथ रस  जंक्शन  रेलवे  क्रांसिंग  पर  उपरिपुल  निर्माण
 का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  से  आरम्भ  किए  जाने  तथा  कब  तक  पूरा  होने  की

 संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकाजु  ओर  हाथरस  जंक्शन  के
 निकट  समपार  सं०  के  बदले  में  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  के  लिए  रेलवे  को  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ  राज्य  सरकार  द्वारा  अपेक्षित  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिए  जाने  तथा  इस  कार्य  को
 उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  किए  जाने  के  बाद  ही  रेलवे  अपने  भावी  निर्माण  कायंतक्रम  में  इसे  शामिल
 करने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ।

 रेलवे  का  कार्यकरण

 3468.  शो  लवन  लाल  खुराना  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  11  1991  के  आफ  इंडियाਂ  में
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 प्रकाशित  ट्रेल्स  फ्लाउन्डरਂ  समाचार  शीर्षक  की  ओर  आऊक्ृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  टिकटों  के  आरक्षण  में  गाड़ियों  को  देर  से  पेय
 जल  का  अभाव  और  गाड़ियों  में  खान-पान  के  स्तर  में  गिरावट  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 यदि  तो  इन  शिकायतों  की  संख्या  कितनी  और

 सरकार  यात्रियों  को  और  अच्छी  रेल  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  और  इसके  का्यंकरण
 ओर  आय  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  का्यंवाही  कर  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  जी  हां  ।

 इस  मंत्रालय  में  हर  महीने  विभिन्‍न  विषयों  पर  औसतन  लगभग  40  शिकायतें  प्राप्त

 होती  हैं  ।

 सेवाओं  और  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  करने  का  एक  सतत  और  हमेशा  चलने

 वाली  प्रक्रिया

 बेटिकट  यात्रा  करना

 3469.  थ्री  राजबीर  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990  में  और  1991  तक  क्षेत्र-वार  अब  तक  कितने  यात्रियों  को  बेटिकट
 यात्रा  करते  गिरफ्तार  किया  गया

 इन  यात्रियों  से  जुर्माने  क ेतौर  पर  वसूल  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 कितने  व्यक्तियों  को  दण्डित  किया  गया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ett  मल्लिकाजु  :  से  1990  से
 1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  जिन  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  जिन्हें  जेल  भेजा  गया
 उनकी  संख्या  और  उनसे  वसूल  की  गयी  न्यायिक  जुर्माने  की  राशि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 रेलवे  उन  व्यक्तियों  की  जेल  भेजे  गये  वसूल  की  गई
 संब्या  जिन  पर  व्यक्तियों  न्यायिक  जुमाने  की
 मुकदमा  चलाया  की  संख्या  राशि

 जिन्हें  रुपयों
 गिरफ्तार  किया
 गया

 मध्य  33,353  17,879  16.82

 पूर्व  48,738  20,543  9.60

 उत्तर  36,554  18.985  35.08

 पूर्वोत्तर  19,845  11,279  17.48
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 1  2  3  4

 पूर्वोत्तर  सीमा  1,305  410  1.46

 दक्षिण  3,290  620  0.82

 दक्षिण  मध्य  29,240  8,252  7.51

 दक्षिण  पूर्व  7,495  4,448  0.93

 पश्चिम  55,248  20,307  14.30

 जोड़  2,35,068  1,02,723  104.00

 अप ५  आल  का

 महाराष्ट्र  में  रसोई  गेस  को  एजेंसियां

 3470.  प्रो०  अशोक  आनन्वराव  देशमुखः  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  इस  समय  रसोई  गैस  की  जिला-वार  कितनी  एंजेंसियां  हैं  और  वे

 किन-किन  स्थानों  पर  हैं  और  इनके  द्वारा  अब  तक  रंसोई  गैस  के  कितने  कनेक्शन  दिए  गए

 जिला-वार  कितने  लोग  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  और  उन्हें  गैस  कनेक्शन  कंब  तंक  दे  दिए
 जीने  की  सम्भावना  और

 महाराष्ट्र  में  जिला-वार  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  निकट  भविष्य  में  गैस  की

 नई  एजेंसियां  खोले  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस॑  मंन्‍्त्रो  बो०  :  ओर  1.4.91  के

 अंनुसार  विवरण  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 (1)  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  न  540

 (2)  कऋ्रताओं  की  क्षमता  न  30.46  लाख

 (3)  प्रतीक्षा  सूची  ण्ग्य  11.61  लाख

 महाराष्ट्र  में  यथासम्भव  अधिकतम  आवेदकों  को  एल०  पी०  जी०  के  कनेक्शन  दिए  जाने

 के  प्रयास किए  जा  रहे  हैं  ।  रा

 विषणन  योजनाओं  तथा  समग्र  समय  पर  लागू  नीति  के  अनुसार  विभिन्‍न  शहरों  मैं

 एल०  पी०  जी०  की  नई  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  खोली  जाती  हैं  ।

 बंगलोर  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  घोषित  करना

 .  3471.  ओऔ  एचं०  डी०  देवगोडा  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  बंगलौर  हवाई  अड्डे  को

 रॉष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  घोषित  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  और  चालू
 वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  बंगलौर  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  घोषित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  क्योंकि  वर्तमान  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  की  मांग  को

 पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।

 असम  ओर  बिहार  को  सस्ती  दरों  पर  गेस  की  आपूर्ति

 3472.  कुसारों  दीपिका  चिखलिया  क्‍या  :  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  और  बिहार  को  सस्ती  दरों  पर  प्राकृतिक  गैस  सप्लाई  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बो०  :  से  असम  में  पहले
 से  ही  रियायती  दर  पर  गैस  की  आपूर्ति  की  जा  रही  है  ।  बिहार  को  गैस  की  आपूर्ति  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हन्दो  ]

 सध्य  प्रदेश  में  रसोई  गेस  कनेक्शन

 3473.  औ  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  शहरों  में  अब  तक  रसोई  गैस  के  लिए  कितने  प्राथियों  के  नाम
 दर्ज  किये  गये  और

 उन्हें  रसोई  गेस  के  कनेक्शन  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  और  1.4.91  के
 अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  3.38  लाख  व्यक्ति  प्रतीक्षा  सूची  में  थे  ।  मध्य  प्रदेश  में  यथा  सम्भव  अधिकतम
 आवेदकों  को  एल०  पी०  जी०  के  कनेक्शन  दिए  जाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 |]
 कावेरी  बसिन  से  निकाले  गए  कच्चे  तेल  का  शोधन

 3474.  श्री  सी०  भीनिवासन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की
 क्पा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  कावेरी  बेसिन  में  तेल  कुओं  से  निकाले  गये  कच्चे  तेल  के  शोधन  के
 लिए  कोई  योजना  बनाई  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  बो०  :  हां  ।

 म॑ससे  मद्रास  रिफाइनरीज  लिमिटेड  तंजौर  जिले  के  पननग्रुड्डी  गांव  में  114.30
 करोड़  रुपए  की  लागत  पर  एक  0.5  मि०८०  प्रतिवर्ष  की  ऋड  आसवन  इकाई  स्थापित  कर
 रही

 विद्य्‌  त  परियोजनाओं  को  लागत

 3475.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  विद्युत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रुपए  के  अवमृल्य  से  केन्द्रीय  और  राज्य  दोनों  क्षेत्रों  मे ंविद्युत  परियोजनाओं  की
 लागत  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  यह  वृद्धि  हृद  तक  हुई  और

 इस  वृद्धि  किस  कों  पूरा  करने  के  लिए  उठाए  गए  अथवा  प्रस्तावित  कदम  क्या  हैं  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्प  रागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  कल्पनाथ  :

 हां  ।

 हाल  ही  में  किए  गए  रुपए  के  अवमूल्यन  के  परिणामस्वरूप  प्रभावित  राशि  6400

 करोड़  रुपए  से  अधिक  होने  की  सम्भावना

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  इस  पहलू  को
 ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 चांडिल  ताप  बिजली  संयंत्र

 3476.  श्री  सूर्य  नारायण  सिंह  :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-पर  म्परागत  ऊर्जा  ल्लोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  चांडिल  बिजली  ताप  परियोजना  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  इसे  स्वीकृति  दिए  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विद्युत  और  गैर-पर  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 से  बिहार  के  सिहभूम  जिले  में  में०  आर०  पी०  जी०  इन्टरप्राइजेज  लि०  द्वारा  2»  250

 मे०  वा०  का  ताप  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में

 1991  में  प्रप्त  हुआ  कोयला  बिजली  1948  की

 धारा  29  की  अनुपालना  और  पर्यावरण  तथा  बन  सम्बन्धी  स्वीकृति  जैसे  निवेश  अभी  सुनिश्चित
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 किए  जाने  हैं  ।  इन  निवेशों  के  सुनिश्चित  होते  ही  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  तकनीकी-आथिक

 मूल्यांकन  के  लिए  प्रस्ताव  पर  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 विजयवाड़ा  में  कोयला  स्टाक  याड  को  स्थापना

 3477.  आओ  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विजयवाड़ा  में  एक  कोयला  स्टाक  यार्ड  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  को  कोई
 अभ्यावेदना  प्राप्त  हुआ  है  ताकि  जिले  में  और  उसके  आस-पास के  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ताओं  को  सुचारू
 रूप  से  और  समय  पर  कोयला  उपलब्ध  कराया  जा

 यदि  तो  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  से  सरकार  को
 वाड़ा  में  कोयले  का  स्टाकयार्ड  स्थापित  करने  के  लिए  अब  तक  कोई  विशिष्ट  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं
 हुआ  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  नीति  के  अन्तगंत  स्टाकयार्डों  की  स्थापना  किए  जाने  के
 की  उक्त  स्टाकयाड्डों  की  कायंप्रणाली  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  होने  के कारण  समीक्षा  की  जा  रही

 कोयले  के  स्टाक-यार्ड  को  स्थापित  किए  जाने  तथा  चलाए  जाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के
 अभिकरणों  से  किसी  प्रस्ताव  पर  प्रत्येक  मामले  की  योग्यता  के  आधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 बिहार  में  रसोई  गैस  को  एजेंसियों  ओर  पेट्रोल/डोजल
 के  खुदरा-बिक्रो  केन

 3478.  श्रो  साईमन  मर  न्‍्डो  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  जिला-वार  कितनी  रसोई  गैस  एजेंसियां
 कया  बिहार  के  संघाल  और  छोटा  नाग्रपुर  संभागों  में  बहुत  कम  गैस

 एजेंसियां  हैं  और  बहुत  से  कस्बों  में  एक  भी  गैस  एजेंसी  नहीं  खोली  गयी  है
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  संघाल  परगना  के  इन  कस्बों  में  गैस  एजेंसियां

 ओर  पेट्रोल/डीजल.  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  है
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेड्नेलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  1.4.91  के  अनुसार
 बिहार  में  एल०  पी०  जी०  की  41  डिस्ट्री  ब्यूटरशिपें

 न्‍

 ...  (&)  से  एल०  पी०जी०  की  नई  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  तथा  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  की डीलरशिपें
 विभिन्‍न  घटकों  के  आधार  पर  आबंटित  की  जाती  हैं  जिनमें  शहरों  की  मात्रा/दूरी  मानदंड
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 आधिक  विषणन  योजनाएं  तथा  समय-समय  पर  लागू  नीति  शामिल  हैं  ।

 जिला  बार  णसी  में  स्टेशनों  का  विकास

 3479.  श्री  आनन्द  र  त्न  मौर्य  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जिला  वाराणसी  में  विभिन्‍न  रेलवे  स्टेशनों  क ेविकास  और  उनको  सुन्दर  बनाये
 जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  स्टेशन-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इस  जिले  में  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  स्टेशन  के  रख-रखाव  पर  कितनी
 राशि  ब्यय  की  गई  और

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितनी  राशि  व्यय  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।
 ह

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुरक्षण  पर  होने  वाले  ब्यय  के  आंकड़े  स्टेशन-बार  अथवा  जिला-वार  नहीं  रखे

 जाते  हैं  ।
 हु

 ह

 अनुरक्षण  के  लिए  स्टेशनवार  राशि  निर्धारित  नहीं  की  जाती  स्टेशन  की  हालत
 की  आवश्यकतानुध्षार  खर्च  किया  जाता  है  ।

 महाराष्ट्र  मे ंसानान  की  चोरी

 3480.  श्री  उदयसिहर  व  गायकवाड़  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  बड़ी  संख्या  में  समान  से  विशेषकर  कच्चे  लोहे  और  कोयले  से

 बैगनों  के  मार्ग  में  ही  गुम  होने  की  सूचना  मिली

 क्‍या  रेलवे  विभाग  को  जनता  से  भी  इस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  ओर

 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  दावेदारों  को  कितनी  राशि  का  भुगतात
 किया  गय्म  है  और  इस  समय  दावों  का  भुगतान  शेष  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  र  ज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  और  महाराष्ट्र  मे  गंतव्यों  को
 भेजे  गये  कोयले  और  कच्चे  लोहे  के  परेषणों  की  सुपुदंगी  न  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  हैं  ।

 ॥

 परेषणों  का  पता  लगाया  और  उनकी  सुपुंगी  की  गयी  अथवा  सुमेल  समायोजन  किया
 और  ऐसा  न  होने  पाने  के  मामले  में  मुआवजे  का  भुगतान  किया  गया

 1990-91  के  दोरान  दावेदारों  का  मुआवजे  के  रूप  में  30.26  लाख  रुपए  का
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 भुगतान  किया  गया  ।  1991-92  के  दौरान  अब  तक  कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया  इस  समय
 निपटान  के  लिए  44  दावे  लम्बित  पड़े  हैं  जिनमें  43  दावे  कोयले  के  हैं  और  एक  दावा  कच्चे  लोहे

 ]

 20  1991

 अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  सम्बन्धी

 पिछली  रिक्तियां

 348  श्री  राम  नारायण  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलवे  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  आरक्षित  कितनी  रिक्तियों  को  भरा  नहीं  गया

 अब  तक  उनमें  से  कितनी  रिक्तियों  को  भरा  जा  चुका  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शेष  रिक्तियों  को  विशेष  भर्ती  कार्यक्रम  द्वारा  भरने

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भर्ती
 पदों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  बकाया  रिक्त  पद  इस
 प्रकार  हैं  :

 को  समाप्त  वर्ष  ग्र्पए  ग्र्प  बी

 अ०  जा०  अ०  ज०  जा०  अ०्ज०  अ०  ज०  जा०

 31.3.88  न  4  इस  ग्रेड  में  सीधी  भर्ती

 31.3.89  न  न  के  लिए  कोई  प्रावधान

 31.3.90  16  12  नहीं  है
 को  समाप्त  वर्ष  ग्र्प  सी  ग्र्पडी

 अ०  जा७  अ०  ज०  जा०  अ०ज०  अ०  Fo  जा०

 31.3.88  1679  3192  1346  3965

 31.3.89  2312  2492  2384  4104
 31.3.90  1725  2057  1556  2321

 कमी  को  दूर  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  कमी  को  दूर  करने  के  लिए
 सामान्य  भर्ती  के  अलावा  हूर  वर्ष  की  गथी  भर्ती  इस  प्रकार  है  :---
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 को  समाप्त  वर्ष  ग्रूप  एਂ  ग्रूप

 आअ०ज०  अ०  ज०  जा०  अ०  ज०  अ०  ज०  जा०

 31.3.88  ना  4  1436  1320

 31.3.89  गा  गा  2182  2302

 31.3.90  न+  चा  1422  1676

 ग्रूप

 अ०्ज०  अ०  ज०  जा०

 31.3.88  2084  2551

 31.3.89  3114  4440

 31.3.90*  161  1291

 *28.2.1991  की  स्थिति  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  1990  के  बकाया  रिक्त  पदों  के

 लिए  ग्रूप  में  अनुसुचित  जाति  के  16  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  12  उम्मीदवारों  की

 नियुक्ति  की  सिफारिश  की

 वर्ष  1990  में  चलाया  गया  विशेष  भर्ती  अभियान  अभी  भी  जारी

 आन्श्र  प्रदेश  में  पयंटत  विकास

 3482.  श्री  दत्तात्र य  बंडारू  :  क्‍या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  स्वदेशी  और  विदेशी  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के

 उद्दंश्य  से  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  हेतु  प्रस्ताव  भेजे
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  लिए  कितनी-कितनी
 वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  अथवा  देने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  और  केन्द्रीय  पयंटन
 विभाग  ने  1990-91  के  दोरान  निम्नलिखित  परियोजनाओं  के  लिए  आन्प्र  प्रदेश  सरकार  को
 वित्तीय  सहायता  दी  है  :--

 ही



 9.

 10.

 20  1991

 «  मवाला  में  पर्यटक  गृह
 अन्नाव  पूर्व  गोदावरी  जिले  में  वन  गृह

 -  वेनूकोण्डा  में  पयेटक  बंगला

 एल्लूरू  में  मार्गस्थ  सुविधाएं
 «  अनुपू/नागाजु  नसागर  में  पर्यटक  बंगला

 »  वारंगल  किले  में  रेस्तरां

 «  कोण्डापल्ली  किले  में  स्नेक  बार

 -  टेंक  बांध  हुसेनसायर  हैदराबाद
 में  रेस्तरां

 बोरा  ग्रुफाओं  में  प्रकाश-प ुज  व्यवस्था

 जल  क्रीड़ा  उपस्कर

 रुपयों

 8.39
 -  8.43

 8.28

 8.76

 8.50

 8.88

 4.40

 4.25

 4.50

 9.08

 व  के  अभी  तक  निम्नलिखित  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  हैं  :--

 1.

 ९

 &

 (६७

 (४

 6.

 शमिरपेट  में  प्यंटक  परिसर

 «  भवानी  द्वीप  पर  कुटीरें  एवं  रेस्तरां

 .  पेमबारती  में  पर्यटक  गृह
 -  पेनूकोण्डा  में  पयंटक  गृह
 «  काल्लूरू  में  पयंटक  गृह

 थालकोण्डा  में  पर्यटक  बंगला

 16.59

 17.50

 9.48

 9.48

 9.48

 9.48

 इसके  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  64.00  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  एक
 फ्वंटंक  दो  स्थानों  पर  समुद्रतट  विहार-स्थलों  ओर  प्रचार  सहायता  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 हेठु  प्रस्ताव  किया  है  ।

 34
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 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  बिल
 प्रणाली  हेतु  समितियां

 83.  श्री  तारा  चन्द  खण्डेलबाल  :  क्या  विज्युत  और  गेर-परम्पेरांगत  ऊर्जा  स्रोत
 संज्ो  यह  बत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  समय-समय  पर  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  बिल  तैयार
 करने  की  प्रणाली  एवं  उपभोक्ताओं  द्वारा  सामना  की  जा  रही  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के
 लिए  विभिन्‍न  समितियों  का  गठन  किया
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 यदि  तो  इन  समितियों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टो  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  समितियों  की  रिपोर्टों  का  परीक्षण  किया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  रहे  और

 सरकार  द्वारा  दि०  वि०  प०  सं०  की  बिल  तैयार  करने  की  प्रणाली  को  सरल  बनाने

 के  लिए  नए  सिरे  से  की  जाने  वाली  कायंवाही  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 से  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  डेसू  की  बिलिग  प्रणाली  एवं  इसके
 द्वारा  प्रतिभूति  राशि  की  वापसी  संबंधी  प्रक्रिया  को  सरल  बनाए  जाने  के  संबंध  में  प्रशासनिक  सुधार
 एवं  लोक  शिकायत  विभाग  द्वारा  एक  अध्ययन  किया  गया  था  ।  अपनी  रिपोर्ट  में  उक्त  विभाग  द्वारा
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये  सुझाव  दिए  गए  हैं  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  सभी
 जिलों  में  एक  समान  प्रक्रिया  रोटेशनल  मीटर  रीडिग  संबंधी  व्यवस्था  लागू  ऐसे
 कनैक्शनों  का  पता  लगाना  जहां  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  बिल  जारी  नहीं  किए  गए  परीक्षण
 भाधार  पर  स्पाट  बिलिंग  प्रणाली  लागू  मासिक/द्विमासिक  आधार  पर  पहला  बिल  वास्तविक
 रीडिंग  के  आधार  पर  तथा  अगला  बिल  असंस्मेंट  आधार  पर  जारी  किए  जाने  की  संभावना  का
 पता  सरकारी  आवास  के  मामले  में  प्रतिभूति  राशि  जमा  किए  जाने  और  निजी  आवास  के
 मामले  में  प्रतिभूति  राशि  के  अन्तरण  संबंधी  प्रणाली  को  समाप्त  करना  आदि  ।

 अध्ययन  दल  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  में  से  कई  सुझावों  को  कार्यान्वित  किए  जाने  और  डेसू
 में  बिलिग  पद्धति  में  सुधार  एवं  इसे  सरल  किए  जाने  तथा  कम्प्यूट्रीकृत  बिलिंग  पद्धति  को

 आनुक्रमिक  रूप  से  सुस्थिर  किए  जाने  के  डेसू  द्वारा  गलत  बिल  भेजे  जाने  एवं
 विलम्ब  से  भेजे  जाने  संबंधी  घटनाओं  में  काफी  कमी  हुई  है  ।

 इस  समय  डेसू  की  उपभोक्ता  बिलिंग  पद्धति  कम्प्यूट्रीकृत  है तथा  इससे  संतोषजनक
 रूप  से  काम  चल  रहा  मुख्य  कम्प्यूटर  केन्द्र  स ेबिजली  के  बिलों  से  संबंधित  आंकड़े  प्राप्त  करने

 एवं  उक्त  केन्द्र  को  वापिस  सम्प्रं षित  करने  के  लिए  डेसु  द्वारा  अपने  24  जिला  कार्यालयों  में  से  23

 में  कम्प्यूयर  ट्मिनल  प्रतिष्ठापित  किए  गए  इससे  बिजली  के  बिलों  संबंधी  शिकायतों  पर

 उपयुक्त  रूप  से  कार्यवाही  करने/उन्हें  दूर  करने  में  सहायता  मिलती  वर्तमान  कम्प्यूट्रीकृत
 बिलिंग  प्रणाली  के  माध्यम  से  काय॑  प्नंतोषजनक  रूप  से  चल  रहा  है  ।  इस  संबंध  में  डेसू  द्वारा
 उपभोक्ताओं  आदि से  प्राप्त  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय-समय  पर  स्थिति  की  समीक्षा
 की  जाती  है  ।

 खनन  क्षेत्रों  का  मपेक्षित  विकास  न  किया  जाना

 3484.  झोसतो  डो०  के०  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताते  की  कुपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोयला  खनन  क्षंत्रों  का  अपेक्षित
 विकास  नहीं  किया  गया
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 कया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 खनन  क्षेत्रों  का समुचित  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिएं  कया  कंदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एस०  बो०  :  से  कोयला  उद्योग
 को  राष्ट्रीयक्ृत  किए  जाने  से  पूर्व  कोग्रलाः  खान  क्षेत्रों  को बिकसित  किए  जाने  का  -  कार्य  अफ्कप्स
 रूप  में  किया  जाता  कोयला  उद्योग  को  वर्ष  1973  में  राष्ट्रीयकृूत  किए  जाने  के  बाद  से
 कोयला  क़ंप्रनियां  अपने  कमंचफरियों  तथा  आम्म  जनता  दोनों  के  ही  जीवन  के  स्तर  में  सुधाए  किए
 जाने  में  विशेष  प्रयास  कर  रही  कोयला  कामग्रारों  की  कल्याण  संबंधी  सुविधाओं  में  कोर

 पर्याव  रणीय  तथा  कोयला  क्षंत्रों  क ेआसपास के  क्षेत्रों  की  पारिस्थितिकी  में  भी  काफी  किश

 गया  इस  दिशा  में  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  एक  भाग  के  रूप  में  के  सल्ल्य:ः  में

 कदम  उठाए  गए  सूचन्नी  अनुसूचित  जातियों  के  लाभ  के  लिए  विशेष  कम्पोन्रेल्ट
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभ  के  लिए  जनजाति  ओर  आम  जनता  के  लॉ

 के  लिए  सामुदायिक  विकास  योजना  ।

 काकौनांडा-कोटीपल्ली  रेलवे  लाइन

 3485.
 एम  सी  उखयोगी

 +  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 ररेंगे  कि  :

 क्‍या  काकीनाडा  कोटीपल्ली  और  अमलापुरम  को  जोड़ने  के  लिए  रेलबे  बिछाने
 की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए

 गए  और  ॥
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1987  में  किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  लगा  है  कि  यहै  परियोजना  अलाभप्रद  हैं।.इसे
 समय  रेलें  संसाधनों  की  तंगी  का  सामना  कर  रही  हैं  अतः  इस  काय॑  को  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की
 जा  सकती  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  में  तेल  भंण्डार

 3486.  भी  लाईता  उम्र  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बंताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 अल्णाचल  में'किन-किन  स्थानों  पर  पेट्रोलियम  भंडार  मिले हैं  और  उनकी
 संभावित  मात्रा  कितनी
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 बल कदछदीनिीकय।--न-न

 क्‍या  वहां  कोई  खुदाई  काये  प्रारम्भ  किया  और
 यदि  तो  कब  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  अरुणाचल  प्रदेश  के

 खारखेंंग  और  कुमचई  में  हाइड्रोकाबंन  के  वाणिज्यिक  दोहन  योग्यਂ  मंडार  पाए  गए  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में

 दिनांक  1.1.1991  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  प्रतिप्राप्ति  योग्यं  तेल-का  भंडार  5.7  मिलियन

 टन  का  है  ।

 व  अन्वेषण  के  लिए  खारसंग  क्षेत्र  में  1968  में  और  कुमचाई  क्षंत्र  में  1977
 में  खुदाई  का  कार्य  शुरू  हुआ  था  ।

 केरल  के  लिए  सुपरकास्ट रेल  गाड़ी

 3487.  श्री  ई०  अहमद  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  ओर  कर्नाटक  जाने  के  लिए
 केरल  मंगला  एक्सप्रेस  में  आरक्षण  हेतु  बहुत  भीड़  होती  और

 यदि  तो  क्या  केरल  के  लिए  सप्ताह  में  कम  से  कम  दो  बार  एक  और
 सुप  रफास्ट

 गाड़ी  चलाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  कुछ  यात्री  प्रतीक्षा  सूची  में  रह
 जाते  हैं  ।

 जी  नहीं  |

 बायो-गंस  ऊर्जा  का  उत्पादन

 3488.  श्री  भुवन  चन्द्र  संड्रोी  :  क्या  विशत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्री  यह  .

 बताने  की  क्पां  करेंगे  कि

 क्‍या  बायो-गैस  ऊर्जा  के  उत्पादन  से  गढ़वाल  की  पहाड़ियों  में  वनों  की  कटाई  दर  में

 कमी  आएगी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजन  के  इस  क्षेत्र  में  ओर  अधिक

 बायो-गैस  इकाइयां  स्थापित  करने  का  और
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश्चू  त  और  गेर-परम्परायत  ऊर्जा  ल्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  संज्री  कल्पताञ्न

 हां  ।  बायोगैस  ऊर्जा  के  दोहन  रो  जलावन  लकड़ी  की  खपत  में  कमी  आने  और  उससे  बनों
 की  कटाई  की  दर  में  कमी  आने  की  आशा  है  ।

 ओर  राज्य  नोडल  विभाग  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल
 क्षेत्र  के  पांच  जिलों  में  1991-92  के  लिए  क्रमशः  140  तथा  305  पारिवारिक  बायो  गैस  यूनिटें
 स्थापित  करने  के  लक्ष्य  के  का  को  हाथ  में  लिया  है  ।
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 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अधिकारियों  को  समय  पूर्व  निवृत्ति

 3489.  श्री  अरविन्द  भेताम  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 1987,  1988  और  1989  के  दोरान  कितने  रेल  अधिकारियों  को  समय  से  पूर्व

 हटाना  बया  अथवा  सेवा  निवुत्त  किया  गया  ओर  उनमें  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  कितने  श्रोग

 ओर

 उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालम  में  राज्य  मंत्री  :  सूचना  इस  प्रकार

 वर्ष  बर्खास्त  किए  सेवानिवृत्त

 गए  गए

 कुल  बअ०जा०  अ०  ज०  जा०

 1987  12  3  1

 1988  18  5  न

 1989  व  5  —

 जोड़  51  13  1

 उपयुक्त  5  अधिकारियों  में  से अनुसुचित  जाति  के  3  अधिकारियों  सहित  ग्यारह
 अधिकारियों  को  अनुशासनिक  कारंवाई  के  परिणामस्वरूप  सेवा  से  हटाया/बर्खास्त/अनिवायंतः
 निवृत्त  किया  गया  अनुसूचित  जाति  के  10  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  एक  अधिकारी

 सहित  शेष  40  अमिकारियों  को  भारतीय  रेल  स्थापना  संहिता  वाल्यूम  [  के  नियम  1802
 के  अधीन  जनहित  में  समय  से  पूर्व  सेवानिवृत्त  किया  गया

 हवाई  अड्डों  पर  रात  के  समय  जहाज  उतरने  को  सुविधाएं
 3490,  श्री  के०  बी०  तंगाबालू  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 उन  हवाई  अडडों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  रात  के  समय  जहाज  उतरने  की  सुविधाएं
 उपलब्ध  नहीं  और

 इस  प्रकार  की  सुविधाएं  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जाएंगी  ?

 नागर  विमानन  ओर  परयंटन  संत्री  माघवराव  :  राष्ट्रीय  विमानपत्तन
 प्राधिकरण  द्वारा  नियंत्रित  नीचे  दिए  गए  हवाई  अड्डों  जहां  इडियन  एयरलाइन्स  अनुसूचित
 उड़ानों  का  परिचाबन  करती  रात्रि  अवतरण  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  :---
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 29  1913  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 (1)  डिब्रगढ़

 (2)  दीमापुर

 (3)  इम्पफाल

 लगभग  दो  वर्षों  की  अवधि  में  ।

 बेस्टलेंड  हेलीकाप्टर

 3491.  भरी  रवि  राय  :  क्‍या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वेस्टलैंड  हैलीकाप्टरों  की  उड़ानें  स्थाई  रूप  से  बन्द  कर  दी  गई
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उन्हें  क्रिपाशील  बनाने  के  लिए  क्या  उपचारी  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  जी  हां  ।

 बम्बई  में  एक  दुघंटना  होने  के  बेड़े  को  पहली  बार  21  1989

 को  ग्राउंड  कर  दिया  गया  हुपैनी  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  के  बाद  इसे
 1990  में  पुत्रः  सेवा  में  लगा  दिया  गया  नागर  विमानन  महानिदेशंक  द्वारा  नियुक्त

 उप-समिति  की  रिपोर्ट  के  संदर्भ  में  विमान-बेड़े  को  9  1991  से  पुनः  ग्राउड  कर  दिया

 गया

 इन्हें  दुबारा  क्रियाशील  बनाना  संभव  नहीं  हो  सका  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  विद्यूत  संयंत्रों  का आधुनिकीकरण

 3492.  डा०  महादोपक  सिंह  शाक्य  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  1990-91  के  दौरान  विद्युत  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  करने

 हेतु  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और

 यदि  तो  यह  सहायता  कितनी  है  और  अन्य  राज्यों  को  दी  गई  सहायता  की  तुलना
 |  यह  कितनी  है  ?

 विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  संत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  कल्पनाथ  :

 हां  ।  ।
 :  बर्ष  1990-91  के  दौरान  उत्तरप्रदेश  के  विद्युत  संयंत्रों  के  नवीकरण  एवं

 आधुनिकीकरण  के  लिए  विद्युत  वित्त  निगम  द्वारा  15.26  करोड़  ०  की  वित्तीय  सहायता  दी  गईं
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  20  1991

 थी  |  अन्य  राज्यों  को  दी  गई  सहायता  के  तुलनात्मक  आंकड़े  निम्नवत्‌  हैं  :

 ऋरम  सं  ०  राज्य  का  नाम  वर्ष  1990-91  के  दौरान  दी  गई  वित्तीय
 सहायता  रुपए

 1.  बिहार  0.99

 2.  गुजरात  1.37

 3.  हरियाणा  0.23

 4.  हिमाचल  प्रदेश  1.17

 5.  मध्य  प्रदेश  4.27

 6.  महाराष्ट्र  2.92

 7.  उड़ीसा  5.77

 8.  पंजाब  4.40

 9.  तमिलनाडु  1.76

 10.  प०  बंगाल  4.03

 तह॒बाजारी  पर  रेलवे  को  भूमि  देना

 3493.  श्री  सन्तोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तहबाजारी  पर  आवंटित  रेलवे  भूमि  को  स्थायी  रूप  से  अथवा  अस्थायी  रूप  से  दिया
 जाता

 आवंटन  के  लिए  यह  अनुमति  कितने  वर्षों  क ेलिए  दी  जाती  और
 उत्तर  रेलवे/पूर्बोत्त  र  रेंलवे'क्रे  सहंगांजारी  के  आधार  पर  आवंटित  कुल  भू-क्षेत्र  का

 ब्यौज्र  क्या-है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  ओर  तहबाजारी  के  किए  -
 रेलवे  भूमि  को  नए  लाइसेंसों  पर  देना  अमुमेय  नहीं  मौजूदा  मामलों  को  अस्थायी  तौर  पर
 जारी  रखा  जा  रहा  है  बशरतें  कि  रेलवे  के  अपने  उपयोग  के  लिए  भूमि  की  आवश्यकता  ने  हो  ।

 चूंकि  तहबाजारी  की  अनुमति  विभिन्‍न  अवधियों  के  लिए  अस्थायी  तौर  पर  दी  जाती
 है  और  इसलिए  समय-समय  पर  इस  प्रकार  दिया  जाने  वाला  क्षेत्र  भी अलग-अलग  होता

 ]
 सं  जछ में  विश्व  |  परियोजनाएं

 3494.  ओओमतो  वसुन्धरा  राजे  नि
 ओ  रामेशबर  पाटोवार  |

 :  क्‍या  विद्यूत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  लोत

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  ;
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 1913  फल  के  लिखित  उतर

 क्या  राजस्थान  में  ज  ल  विद्ये  त  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 यव्रि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन्हें  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्धांवना  है  ?

 .  चिदज़  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मेंत्राक््य  के  राज्य  मंत्रों  कल्पनाथ

 जी+  हां  ।
 और  राज्य  में  इस  समये  दो  लघु  जल  स्‍्कीमें  ओर  तीन  मिनी  जल

 विश  स्‍्कीमें  क्रियान्वयनाधीन  हैं  ।  ह्कीमों  का  ब्यॉस़्  और  इनको  चालू  किए  जाने  की  सम्भावित

 निम्नवत्‌  है  :--

 ऋ०  सुं०  स्कीम  प्रतिष्ठापित  क्षमत  चालू  किए  जाने  की  सम्भावित

 कार्यंसूची

 1.  सुरतगढ़  जल  विद्युत  स्कीम  29८2  --4  199  1-92  यूनिटों  को
 में  रोल  किया

 2.  मंगरोल  जल  विद्युत  स्कीम  3»  2--6  1991-92  तीनों  यूत्तिटों  को
 1991  में  रोल  कियम

 3.  चरणवाला  मिनी  जल  1X1.2=1.2  1992-93

 विद्य  त  स्कौम

 4.  पुगल  मिनी  जब  विद्युत  1X  9८  1.5=1.5  1993-94
 स्कीम

 5.  विद्युत  1 X.65=0.65  1991-92

 ऐसी  स्कीमें  जिनकी  केन्द्रीय  विश्व त  प्राधिकरण  में  जांच  को  जा  रहो  है  ।
 जाखम  जल  क्यत  परियोजना  जिसकी  अनुमानित  क्षमता  2  »<  4.5  मेग्रावाढ  ग्रोजना

 भायोग  द्वारा  पहले  ही  1984  के  दोरान  स्वीकृत  कर  दी  गई  अन्वेषण

 सम्बन्धी  किए  गए  अन्य  काय  के  आधार  पर  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोडं  द्वारा  स्कीम  अम्बन्धी
 विशिष्टियों  में  आशोधनਂ  किया  गया  था  और  संशोधित  प्रतिष्ठापति  क्षमता  2  2८  2.5  मेगावाद्ध  वाली

 संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  1991  के  दोरान  केन्द्रीय  विद्य्‌ त  प्राधिकरण  को  प्रस्तुत  कर

 दी  गई  परियोजना  को  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  द्वास  वन  सम्बन्धी  दृष्टि  से  स्त्रीकृत्ति  प्रदान

 की  जानी  परियोजना  को  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  1984  के  दोरात़  प्रयविरण  छवं  वन

 मंत्रालय  द्व।रा  स्वीकृति  ५दान  कर  दी  गई

 ऐसो  स्कोमें  जोकि  राज्य  सरकार  को  लोटा  दी  गई  हें

 कुल  मिलाकर  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  दाली  कर  ज़ल  विद्युत  स्कीमें  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  में  प्राप्त  हुई  थी  और  केन्द्रीय  विद्यु़्  प्राधिकरण/केन्द्रीय  जल  आयोग  की

 टिप्पणियों  को  शामिल  किए  जाने  एवं  एक  स्कीम  के  बारे  में  निहित  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  का

 समाधान  किए  जाने  के  पश्चात्‌  पुनः  प्रस्तुत  किए  जाने  इनको  प्राधिकारियों  को  लौटा  दिया  गया 1३५1
 स्कीमों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर  “20  1991:

 दिल्‍ली  के  प्लेटफार्मों  पर  शेड  \

 3495.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्रियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  और  निजांमु«
 द्वीन  स्टेशनों  के  सभी  प्लेट  फार्मों  को  पूरी  तरह  से  शेडों  से  ढकने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  तक  क्रियान्वित  और

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इन  स्टेशनों  पर  पहले  से  ही  उपलब्ध  छतदार  प्लेटफामं  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुस्तर
 पर्याप्त  हैं  ।

 लाईफलाइन  एक्सप्रस

 3496.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक्सप्रं सਂ  नामक  सर्वप्रथम  पटरी  हस्पताल  को
 आपरेशन  पश्चात्‌  देखभाल  की  आदि  समस्याओं  का  सामना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 सरकार  ने  इन  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 इस  हस्पताल  से  अब  तक  कुल  कितने  रोगियों  का  उपचार  किया  गया  और
 इस  हस्पताल  में  अब  तक  किस  प्रकार  के  रोगों  का  उपचार  किया  गया  और

 किन  रोगों  का  उपचार  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  से  रेखाਂ  परियोजक
 इम्पैक्ट  इंडिया  फाउंडेशन  नामक  एक  स्वैच्छिक  संगठन  द्वारा  शुरू  की  गई

 है  और  चलाई  जा  रही  समझोता  ज्ञापन  के  रेल  मंत्रालय  को  इम्पैक्ट  इंडिया  फाउंडेशन
 के  लिए  बड़ी  लाइन  के  मात्र  3  सवारी  डिब्बे  उपलब्ध  कराने  थे  और  उनके  ढांचे  में  परिवर्तन  करके

 उन्हें  चलाने/खड़ा  करने  की  व्यवस्था  करनी  इस  चलते-फिरते  अस्पताल  के  संचालन  के  कि
 चिकित्सा  उपस्कर  और  कमंचारियों  की  व्यवस्था  सहित  अपेक्षित  सभी  तकनीकी  और
 चिकित्सा  सम्बन्धी  कार्य  इम्पैक्ट  इंडिया  फाउंडेशन  द्वारा  किए  जाने  रेल  मंत्रालय  को  किसी
 प्रकार  की  कमी  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  इम्पैक्ट  इंडिया  फाउंडेशन  ने  शारीरिक  रूप
 से  नेत्रहीन  ओर  बधिर  व्यक्तियों  के  उपचार  की  व्यवस्था  करने  का  प्रंस्वस्ध  ;

 किया था । अहमदनगर को विसान सेवा से जोड़ना 3497. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या नागर विमानव ओर पयंटन मंत्रों यह बताने की . कृपा करेंगे कि : 82
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 क्‍या  सरकार  का  अहमदनगर  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्थंटन  मंत्री  माधवराव  :  से  वायुदूंत
 -  हो  रही  भारी  हानि  के  कारण  उसे  अपने  नेटवर्क  में  अत्यधिक  कटौती  करने  के  लिए  घिवश  होना
 “  पड़ी  क्तंमान  स्थिति  में  वायुदृत  द्वारा  नये  स्टेशनों  व्मान  सेवा  से  जोड़ना  व्यवहायं

 नहीं  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लोगों  को  बु्क॑
 स्टाल  आवंटित  करना

 3498.  श्री'बारे  लाल  जाटब  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  स्टेशनों  पर  बुक  स्‍्टालों  के  आवंटन  के  लिए  कया  मांनदण्ड  अपनाए

 कयां  इन  स्‍्टालों  का  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लोगों  के  लिएं  आरेक्षणं  कंरने

 कोई  प्रावधान

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लोगों  को  ऋक्षेंत्र-वार  कुल  कितने  बुक  स्टौल
 आवंटित  किए  और

 30  1991  को  केन्द्रीय  रेलवे  में  डिवीजन-वार  कुल  कितने  बुक  स्टाल  थे  और
 उनमें  से  कितने  बुक  स्‍्टाल  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लोगों  को  आवंटित
 किए  गए  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  मौजूदा  नीति  के

 अनुसार  सभी  नए  बुक  स्टाल  ठेके  बेरोजगार  उनकी

 और  वास्तविक  कामगारों  तथा  वेंडरों  की  संहकारी  समितियों  के  लिए
 गरक्षित  हैं  ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 ह॒

 उत्तर  प्रदेश  सें  ग्रामीण  विद्व  तोकरण

 3499.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  यह
 बताने  कीं  कँपा  करेंगें  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  झांती  और  ललितपुर  जिलों  में  कितने  गांवों  का  विद्य  तीकरुण  किया
 गया

 83



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  20  1991

 शेष  गांवों  में  कब  तक  विद्य्‌  तीकरण  किए  जाने  की  संभावना

 प्रति  वर्ष  कितने  गांवों  का  विद्यू  तीकरण  करने  का  विचार  और

 (=)  इस  ग्रामीण  विद्यू  तीकरण  योजना  के  लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित  किए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 विज्चृत  और  गेर-पर  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 31.3.1991  की  स्थिति  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  झांसी  और  ललितपुर  जिलों  में

 विद्य्‌  तीकृत  गांवों  की  संख्या  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  निम्नवत्‌  है  :--

 जिले  का  मास  31.3.1991  को  स्थिति  के  अनुसार
 विद्युतोकृत  गांव

 झांसी  513

 ललितपुर  320

 से  राज्य  के  समेकित  लक्ष्य  और  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  परिव्यय  पर
 निर्भर  करते  हुए  राज्य  स्तर  पर  ही  जिलेदार  प्राथमिकताओं  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाता
 31.3.1991  की  स्थिति  के  अनुसार  समग्र  उत्त र  प्रदेश  राज्य  में  गैर-विद्य्‌  तीकृत  गांवों  की  संख्या
 30,001  वर्ष  1991-92  के  लिए  1550  गांवों  का  विद्यु  तीकरण  किए  जाने  हेतु  योजना
 आयोग  ने  7975/-  लाख  रुपये  आबंटित  किए  1991-92  के  दौरान  झांसी  में  10  गांवों  और

 खलितपुर  जिले  में  15  गांवों  का  विद्य  तीकरण  किए  जाने  का  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  का
 प्रस्ताव  है  ।  शेष  गांवों  का  विद्यूत्ीकरण  किया  जाना  मुख्यतः  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करेगा  ।

 इंडिया  हारा  अजित  लाभ

 3500.  डा०  जो०  एल०  कनोजिया  :  क्या  नागर  विसानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  एअर  इंडिया  ने  कुल  कितना  लाभ  अर्जित

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1991-92  के  दौरान  एअर  इंडिया  के  बेड़े  में  कुछ  और
 अरबसों  को  शामिल  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विसानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  एयर  इंडिया  ने  वर्ष
 1990-91  के  दोरान  81.23  करोड़  रुपए  का  निवल  लाभ  अजित
 किया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 मदाबाद  हवाई  अड्डे  पर  आपातस्थिति  में  सोवियत
 विमान  को  उतारना

 3501.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  हाल  में  अहमदाबाद  हवाई  अड्डे  पर  आपात  स्थिति  में  सोवियत  विमान  को
 उतारा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  विमान  अथवा  इसके  चालक  दल  के  सदस्यों  को  कोई  क्षति  पहुंची  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मागर  विभानन  ओर  पयंटन  संत्रो  साधवराव  :  जी

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जनफ्थ  होटल  में  रेस्त्रां  का  निर्माण

 3502.  श्री  एम०  वो०  चन्द्र  शेखर  मृति  :  नागर  विमानन  ओर  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  पयेटन  विकास  निगम  के  जनपथ  होटल  में  अपने  मैंडरिन  रेस्त्रां  के  सामने
 पार्क  में  एक  रेस्त्रां  भादि  के  निर्माण  का  काम  आरम्भ  किया

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  संबंधित  अधिकारियों  से  मंजू  री/अनुमति  प्राप्त

 क्र  ली  गई

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  इस  निर्माण  के  लिए  मंजूर  की  गई  राशि  का  ब्यौरा

 क्या  और

 वततंमान  रेस्टोरंटों  में  लाभदायी  व्यापार  न  होने  क ेकारण  भी  इस  विस्तार  के  किए
 जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विशानन  और  पयंटन  संत्रो  साधव  राव  :

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  मैंडरिन  रेस्तरां  के  बाहर  अप्रयुक्त  क्षत्र  उसमें  भोजन  स्टाल

 खलवा  कर  ओर  तिरपाल  के  आकार  में  सायबान  की  व्यवस्था  करके  ओपन  एअर  फूड  प्लाजा  बदल

 रहा
 प्रश्न  नहीं  क्योंकि  यह  कोई  स्थाई  निर्माण  नहीं  है  ।

 ..  सरकार  ने  इस  काय  के  लिए  भारत  परयंटन  विकास  निगम  को  10.00  लाख  रु०  का

 अनुदान  स्वीकृत  किया

 ओपन  एअर  फू  ड  केन्द्रीय  दिल्ली  क्षेत्र  में  आने  वाले  विशेषकर  मध्य/निम्नं
 4

 85.



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  20  1991

 आय  वर्ग  के  यात्रियों/पयंटकों को  तत्काल  आवश्यक  भोजन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  खोला
 जा  रहा

 *  अगस्तला  आमे  जाने  के  लिए  विमाम  किराए  में
 रियायत  देना

 '  3503.  ओमतो  बिभ्‌  कुसारो  देवो  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटल  मंत्री  यहे  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  रेल  तथा  सड़क  पश्विहन  की  सुविधाओं  की  कमी  देखते  हुए  ओर
 राज्य  की  राजधानी  के  साथ  कोई  रेल  सम्पर्क  न  होने  के  कारण  सरकार  का  अगरतला  आने  जाने
 के  लिए  विमान  किराये  में  रियायत  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  में  क्या  निर्णय  है  ?

 नागर  विसानन  ओर  पयंटन  संत्रो  माधवराव  :  इंडियन

 एयरलाइंस  ओर  वायुदृत  दोनों  ही  अगरतला  से  कलकत्ता  ओर  उत्त  रूवं  क्षेत्र  में  अन्य  स्टेशनों  के

 लिए  आने  ओर  जाने  पर  अपनी  सेवाओं  के  लिए  सामान्य  किराये  की  तुलना  में  कम  किराया  वसूल
 करते  हैं  ।

 विदेशी  सहयोग  से  तेल  को  खोज

 3504.  श्रो  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  की

 कृपा  करेंगे  कि

 विदेशी  सहयोग  से  किन  स्थानों  तथा  ब्लाक  क्षेत्रों  मे ंतेल  और  गँस  की  खोज  की  जा

 रही  है  तथा  विदेशी  सहयोग  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 विदेशी  सहयोग  से  खोज  के  लिए  किन  अन्य  स्थावों  एवं  ब्लाक  क्षेत्रों  की  पहचान  की

 गई
 पहले  से  चल  रहे  विदेशी  सहयोग  के  निबंधन  एवं  शर्तों  का  ब्योरा  बयां

 पहले  किए  गए  समझौतों  की  तुलना  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  विंदेशी  संहँयोगं  कर्ता
 कम्पनियों  के  साथ  प्रस्तावित  निबंधन  और  शर्तों  में  यदि  कोई  परिवर्तन  कियां  गयाँ  तो  वह
 क्‍या  है

 क्‍या  आवश्यक  पूंजीगत  संसाधनों  एवं  तकनीकी  जानकारी  रखनेਂ  वाली  विंर्देशी

 सहय'ग  कम्पनियों  की  एक  छोटी  सूची  में  शामिल  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इनफे  नाम  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रो  बो०
 :  व  फिलहाल

 उत्पादन  हिस्सेदारी  प्रोडक्शन  शेयरिग  कांट्र  के  अधीन  मैससे  इंटर  तेशनल  पेट्रोलियम
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 लि०  एवं  मंसर  हार्डी  ऑयल  एण्ड  गस  लि०  द्वारा  कृष्णा-गोदावरी  के  अपतटीम्  क्षेत्र  में
 1620  वर्ग  कि०मी०  के  एक  ब्लॉक  की  खोज  की  रही  है  ।  कावेरी  तथा  पश्चिमी  ,  बंगाल  .  की

 खाड़ी  में  प्लोन्रियत्त  सहाम्ता  से  टर्ने-की  संविद्या  के  भी-अन्वेषण  किया  जा  रहा

 बोली  के  प्रस्तावित  चतुर्थ  चक्र  में  लगभग  72  ब्लाकों  व  तठीय  -
 की  अन्वेषण  के  लिए  पहचान  की  गई  विस्तृत  नियम  एवं  शर्तों  का  ब्योरा  .

 निविद्दा  आमंत्रण  सूचना  अभी  तक  जारी  नहीं  की  गई
 ॥

 (&) tt,  नहीं  ।

 प्र श्त  नहीं  उठता  ।

 सांताक़ज  हवाई  अड़डे  के  लिए  नया  स्थान

 3505.  श्री  सोरेश्वर  सावे  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 _  क्या  मुम्बई  में  सांताक्ुज  हवाई  अड्डे  का  जीवन  काल  केवल  वर्ष  2000
 तक  ही

 यदि  तो  सरकार  वैकल्पिक  हवाई  अड्डा  बनाने  के  लिए  स्थान  ढूंढने  के  लिए  -

 कदम
 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रयोजना  के  ढूंढ  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  बिसानन  ओर  पयंटन  मंत्रों  माधवरात्र  नहीं  ।

 अगली  शताब्दी  के  प्रारम्ध  में  ही  में  एक  ओर  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  की
 आवश्यकता  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  अतिरिक्त  हवाई  अड्डे  के  लिए  उपयुक्त  दीर्घावधिं  योजना  .
 तैयार  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  काये  शुरू  कर  दिया  गया

 और  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरों  को-अभ्झी  रूप  दिया  जाना

 बिहार  के  जिलों  को  राजधानो  से  .

 3506.  भी  रूयं  नारायण  यादव  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार के उन जिलों के नाम क्या जिन्हें अभी तक राज्य की राजधानी को विमान सेवा द्वारा नहीं जोड़ा गया है . वर्ष के दोखन राज्य राजश्रात्मी से विद्वान सेवाओं द्वारा जोड़ने का विचार 87
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  बिहार  में  रांची  ही
 केवल  एक  ऐसा  स्टेशन  है  जो  उसकी  राजधानी  से  इंडियन  एयरलाइंस  की  हवाई  सेवा  के  माध्यम  से

 हुआ  है  ।

 से  स्थानों  को  उनके  जिला  मुख्यालय  होने  के  आधार  पर  हवाई  सेवा  से  नहीं
 जोड़ा  जाता  है  बल्कि  उन्हें  हवाई  सेवा  उपलब्ध  कराने  की  आर्थिक  सक्षमता  के  आधार  पर  हवाई
 सेवा  से  जोड़ा  जाता  देश  में  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  हवाई  सेवा  उपलब्ध  कराना  अ्यवहाय॑
 नहीं  है  ।

 किशनगंज/दलकोहा  में  रेलवे  फाटक  पर  उपरिपुल
 3507.  भरी  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  है|

 शो  राम  विलास  पासवान  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 झो  अजु  न  चरण  सेठी

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कटिहार  सेक्शन  के  अन्तर्गत  किशनगंज/दलकोहा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 पर  रेलवे  फाटक  पर  उपरिपुल  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  जी  र/ज्य
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  ने  दोनों  कार्यों  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  किया

 रेलवे  के  साथ  मिलकर  लागत  में  भागीदारी  के  आधार  पर  किशनगंज  स्टेशन  के
 निकट  मौजूदा  समपार  सं०  एस०  के  बदले  में  एक  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  तथा
 निक्ष  प  शर्तों  क ेआधार  पर  दलकोहा  स्टेशन  के  निकट  एक  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव
 है  ।  अतः  राज्य  सरकार/राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  द्वारा  नियमानुसार  लागत  में  भागीदारी  वहन
 करने  की  विधिवत  सहमति  के  ठोस  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देने  तथा  उन्हें  प्रायोजित
 करने  के  बाद  ही  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 सध्य  प्रदेश  में  जिमान  सेवाएं

 3508.  भरी  विश्वेश्वर  भगत  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 &8
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 मध्य  प्रदेश  में  कितने  स्थानों  के  लिए  विमान  सेवाएं  उपलब्ध

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां  चालू  वर्ष  के  दौरान  विमान  सेवाएं  शुरू  करने  का
 प्रस्ताव

 क्‍या  इंदौर  हवाई  अड्डे  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिससे  वहां  बोइंग
 विमानों  के  उतरने  की  सुविधा  प्रदान  की  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दी

 क्या  इंदौर-भोपाल-जबलपुर  को  नागपुर-कलकत्ता-अहमदाबाद-मद्रास  से  जोड़ने  का
 प्रस्ताव  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इंदोर  से  प्रीतमपुर  के  लिए  हैलीकाप्टर  सेवा  शुरू
 करने  का  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  और  मध्य  प्रदेश
 में  इन्दौर  खजुराहो  ओर  ग्वालियर  विमान  सेवा  से  जुड़  हुए  चालू  वर्ष  में
 राज्य  में  किसी  अन्य  स्थान  को  विमान  मार्ग  से  जोड़े  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बोइंग  सेवाएं  पहले  से  ही  इन्दोर  के  लिए  परिचालित  की  जाती  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  जबकि  इन्दौर  और  अहमदाबाद  को  हाल  ही  में  विमान  मार्ग  से  जोड़ा
 गया  है  इस  समय  यातायात  संभावना  ऐसी  नहीं  है  कि  अन्य  मार्गों  पर  विमान  सेवा  शुरू
 की  जा  सके  ।  जबलपुर  हवाई  अड्डा  इस  समय  बोइंगे  737  परिचालनों  के  लिए  उपयुक्त
 नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 भुसावल  ओर  बड़नेरा  के  बोच  रेल  दुघंटनाएं

 3509.  श्री  पांडुरंग  पु  डलिक  फुडकर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990  से  1991  के  बीच  मुम्बई-कलकत्ता  सेक्शन  में  भुसावल  और
 बड़नेरा  के  बीच  कितनी  रेल  दुर्घटनाएं  और

 क्‍या  सरकार  ने  इन  दुर्घटनाओं  के  कारणों  का  पता  लगाया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  1990  से  1991  के
 दौरान  भुसावल  और  बड़नेरा  के  बीच  5  गाड़ी  दुघंटनाएं  हुई  थीं  ।

 ये  दुर्घटनाएं  रेल  कमंचारियों  की  गलती  के  कारण  हुई  ।
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 हरियाणा  को  डीजल  ओर  मिट्टी  के  तेल  को  पूति

 3510.  श्री  राम  प्रकाश  चौधरो  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  में  डीजल  और  मिट्टी  के  तेल  की  कमी

 यदि  तो  गत  दो  महीनों  के  दौरान  हरियाणा  को  इन  मदों  की  कितनी  मात्रा  में

 पूति  की  गई  उसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 बोधघाट  ताप  विद्युत  परियोजना

 3511.  श्री  रामेश्बर  पाटीदार  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ल्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  के  वस्तर  जिले  की  बोधघाट  ताप  बिद्यूत  परियोजना  अनेक  वर्षो  से
 लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  के  कश्र  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  बोधधाट  ताप  विद्यु  त  परियोजना  की  प्रतिष्ठापना  के  लिए  मध्य

 प्रदेश  राज्य  प्राधिकारियों  से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 कालोकट-मुम्बई  विमान  सेवा

 3512.  प्रो०  सावित्रों  लक्षणन  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दौरान  कालीकट-मुम्बई  के  बीच  विमानों  की  उड़ानों  में  वद्धि
 की

 |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 नाभर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 बम्बई  और  कालीकट  के  बीच  1  मई  1991  से  दैनिक  सेवा  विमान  के
 स्थान  पर  विमान  से  परिचालित  की  जा  *हो  जिससे  उपलब्ध  क्षमता  126  सीटों  से
 बढ़कर  168  सीट  हो  गई  है  ।  विमानन  क्षमता  की  कठिनाई  के  कारण  इंडियन  एयरलाइंस  इस
 समय  इस  सैक्टर  में  उड़ानों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 एक्सप्र स  गाड़ियों  में  आरक्षण  कोटा

 3513.  डा*०  के०  डी०  जेस्वाणी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  मौसमी  पास  धारकों  को  आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  और
 कोचीन  और  बंगलौर  जैसी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  मे ंआरक्षण  कोटा  बढ़ाने  के  लिए

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  से  सीजन  टिकट  धारियों  को
 अधिकांश  पैसेंजर  गाड़ियों  और  कुछ  मेल/एक्सप्रेंस  गाड़ियों  के  अनारक्षित  सवारी  डिब्बों  में  यात्रा
 करने  के  लिए  आवश्यक  यात्रा  सुविधाएं  पहले  ही  उपलब्ध  लम्बी  दूरी  की  सुपरफास्ट
 एक्सप्रेस  गाड़ियां  होने  के  उन्हें  इन  गाड़ियों  में  यात्रा  करने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 ]

 बिहार  की  राई  ओर  खेलारी  कोयलाखान  क्षेत्रों  में  कालेज

 3514.  श्री  राम  टहल  चोधरी  :  क्‍या  कोलया  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  के  अन्तगंत  बिहार  के  राई  और  खेलारी  कोयला
 खान  क्षेत्रों  में  कोई  भी  कालेज  नहीं

 यदि  तो  क्‍या  वहां  पर  कालेज  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  खोल  दिया  जाएगा  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  बो०  :  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०

 की  राई  कोलियरी  में  कोई  कालेज  विद्यमान  तहीं  है  कोलियरी  के  नाम  से  कोई  कोलियरी

 नहीं  ।

 नहीं  ।  इसके  लिए  कमंचारियों  की  ओर  से  कोई  मांग  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 ]

 नाडियाड-कापडवंज  सेषबसन  का  परिवतंन  पव॑ं  विस्तार

 3515.  श्री  गाभाजी  मंगाजी  ठाकुर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नाडियाड-कापडवंज  रेल  लाइन  को  बदलने  तथा  मोदासा  तक  इसका  विस्तार  करने
 में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  कार्य  कौन-कौन  से  और

 परियोजना  के  किस  समय  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु  :  (?)  4  प्रतिशत  ।

 आमान  परिवतेन  काय  1991-92  के  दोरान  शुरू  किया

 इस  कार्य  का  यूरा  होना  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 केरल  में  नया  हवाई  अड्डा

 3516.  श्री  टो०  जे०  अंजलोज  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  परयंटन  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  हवाई  अड्डे  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या

 क्या  केरल  में  नए  हवाई  अड्डे  वेः  निर्माण  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  कहां  ?

 नागर  विसानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  :  राष्ट्रीय  विमानपत्त न
 प्राधिकरण  की  केरल  में  विमान  क्षेत्रों  क ेविस्तार  की  कोई  योजनाएं  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 धनबाद  और  टाटानगर  के  बीच  नई  यात्रो  गाड़ी

 3517.  भ्री  बसुदेव  आचाय॑  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  धनबाद  और  टाटानगर  के  बीच  बरास्ता  पथेरडीह  और

 सुदामडीह  कोई  नई  यात्री  गाड़ी  सेवा  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 गुजरात  में  नई  बड़ी  रेल  लाइनें

 3518.  श्री  दिलीप  भाई  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार ने  केन्द्रीय
 सरकार

 से  राज्य  में  नई  बड़ी  रेल  लाइनें  बिछा  ने
 का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इन्हें  किन-किन  स्थानों  पर  बिछाये  जाने  का  विचार  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  जी  हां  ।

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  :--

 (i)  भावनगर-तारापुर

 (ii)  और

 (iii)  नवलबी  और  ओखा  पोर्टों  के  लिए  बड़ी  लाइन  का  रेल  सम्पर्क  ।

 संसाधनों  की  तंगो  के  कारण  ऊपर  (i)  और  (ii)  में
 दी  गई  लाइनों  को  फिलहाल

 शुरू  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  नवलखी  और  आओखा  पोर्टों  को  बड़ी  रेल  लाइन  से  जोड़ने  का

 काम  निक्षेप  कार्य  के  रूप  में  शुरू  किया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  ये  एकल  उपयोगकर्ता  अर्थात्‌  पोर्ट

 प्राधिकरण  की  विशिष्ट  मांग  के  लिए  अपेक्षित  राज्य  सरकार  को  समुचित  रूप  से  सूचित  कर

 दिया  गया  है  ।

 इंडियन  एयरलाइंस  की  उड़ान  सं०  आई०सो०  409  ओर  410  को  नियमित  किया  जाना

 3519.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  इंडियन  एयरलाइन्स  की  आई०सी  ०---409  और  आई०  सी०  410  संख्या  की

 दैनिक  उड़ानों  में  मई  और  1991  के  दोरान  विलम्ब  होता  रहा

 क्‍या  सरकार  का  इन  उड़ानों  को  समयानुसार  चलाने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  मई  और  1991

 के  दौरान  कुल  122  उड़ानों  में  से  जो  दिल्‍ली  और  कलकत्ता

 410)  से  होकर  परिचालित  की  गई  84  उड़ानों  में  इंजीनियरिंग  हवाई
 यातायात  नियन्त्रण  और  विविध  कारणों  से  विलम्ब  हुआ  ।

 :  और  ।  1991  से  कलकत्ता  से  आई०  के  प्रस्थान  समय  को
 0615  बजे  की  जगह  0710  बजे  संशोधित  किया  गया  है  ताकि  रांची  पर  खराब  मौसम  के  कारण
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 होने  वाले  विलम्व  को  कम  किया  जा  सके  ।  इण्डियन  एयरलाइन्स  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए

 आई०  :0  के  परिचालन  की  समय-पाबन्दी  पर  निगरानी  रखती  है  ।

 ]

 बम्बई  हाई  से  त|मलनाडु  तक  पाइपलाइन

 3520.  श्री  अन्बारासु  इरा  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  बम्बई  हाई  से  तमिलनाडु  तक  प्राकृतिक  गैस  की  एक

 पाइयलाइन  बिछाने  की  अनुमति  मांगी

 (a)  यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इरादा  उक्त  गस  पाइपलाइन  विछाने  के  प्रस्ताव  पर

 विचार  करन  का  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बी०  :  से  दक्षिण  गंस

 ग्रिड  मामले  की  अन्तर  मंत्रालत्रीन  दल  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 धनवाद  और  जमशेदप१र  से  पटना  तक  वायुद्दत  सेवा

 3521.  श्री  राम  नरेश  सिंह  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  धनवाद  और  जमशेदपुर  से  पटना  तक  वायुदृत  सेवायें  काये  कर

 रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारग  और

 क्‍या  सरकार  का  इन  नगरों  के  महत्व  और  विद्यमान  अपर्याप्त  परिवहन  सम्पर्कों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  इन  सेवाओं  को  फिर  से  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 और  वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  वायुद्ृत  लि०  को  देश  के
 विभिन्‍न  राज्यों  में  अपने  नेटवर्क  में  अत्यधिक  कटौती  करने  के  लिए  विवश  होना  पड़ा  है।इस
 समय  वायुदृत  की  सेवाओं  में  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 असम  में  बिजली  को  जरू  रत

 3522.  श्री  नुरूल  इस्लाम  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  बिजली  की  कितनी  जरूरत  है  और  वहां  उसका  कितना  उत्पादन  हो  रहा  है
 तथा  असम  का  केन्द्रीय  पूल  में  और  अन्य  स्रोतों  में  कितना  भाग  और
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 राज्य  में  बिजली  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 91  से  9।  तक  की  अवधि  के  दौरान  असम  में  ऊर्जा  संबंधी  आवश्यकता  699

 मिलियन  यूनिट  थी  जिसकी  तुलना  में  असम  के  स्वयं  के  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्रों  से  इसके

 हिस्से  और  पड़ौसी  प्रणालियों/राज्यों  से सहायता  के  माध्यम  से  ऊर्जा  की  उपलब्धता  549.5
 मिलियन  यूनिट  इस  प्रकार  49.5  मि०  यू०  (7.1  2८)  की  कमी  रही  ।

 राज्य  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  किए  जाने  के  उद्देश्य  से असम  राज्य
 बिजली  बोडं  द्वारा  निम्नलिखित  परियोजनाएं  क्रियान्वित  को  जा  रहो  हैं  :---

 परियोजना  का  नाम  स्वरूप  क्षमता

 (1)  लोअर  बोरपानी  जल-विद्यु  त  2250

 (2)  धानसिरी  जल-विद्यु  त  15  ><  1°33

 (3)  लाकवा  गंस  टर्बाइन  ताप-विद्य्‌  त  4x15

 (4)  लाकवा  अपशिष्ट  ऊष्मा  ताप-विद्य  त  1x  22

 विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  हेतु  किए  जा  रहे  अन्य  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :---

 नई  विद्युत  उत्पादन  क्ष  मता  को  शीघ्र  चालू  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के  का्यं-निष्पादन  में

 सुधार  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  की  मात्रा  में  कमी  मांग  प्रबन्ध  एवं  ऊर्जा
 संरक्षण  संबंधी  उपायों  को  कार्यान्वित  करना  और  अधिक  ऊर्जा  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को

 विद्यूत  का  अन्तरण  करना  |

 त्रिपुरा  से  गुवाहाटी  तक  सीधी  रेल  सेवा

 3523.  श्री  द्वारका  नाथ  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  से  गुवाहाटी  तक  सीधी  एक्सप्रेस  व  यात्री  गाड़ी
 चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  इस  क्षेत्र  के  यात्रियों  की काफी  समय  से  चली  आ  रही  मांग  को

 पूरा  किया  जा  और

 यदि  तो  यह  कत्र  तक  चलाई  जाएगी  और  यदि  तो  इसके  कारण
 क्‍या  *

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  ः  जी  नहीं  ।

 परिचालनिक  और  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  लमडिंग-बदरपुर  खंड  पर  कोई
 अतिरिक्त  गाड़ी  चलाना  फिलहाल  व्यावहारिक  नहीं  है  ।
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 कूड़े  कचरे  से  विद्युत  उत्पादन  ब.-रने  वाले  संयंत्रों  का  आयात

 3524.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :  क्प्रा  विश्‌ृत  और  गेर-पर  म्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कड़े  कचरे  से  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  संयंत्रों  का आयात

 किया

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  कया  है  जहां  से  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  और
 प्रत्येक  संयंत्र  का  मूल्य  कितना  और

 कार्यरत  और  काये  न  कर  रहे  संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  खराब  पड़े  रहने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  रज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :

 अनुसंघान  तथा  विकास  शाखाओं  सहित  एक  कूड़ा-कचरा  भष्मीकरण  एवं  विद्युत  उत्पादन

 परियोजना  डेनमार्क  की  सहायता  से  1987  में  स्थापित  की  गई  थी  ।  यह  परियोजना  डेनमार्क  की

 एक  कम्पनी  द्वारा  टनंकी  आधार  पर  स्थापित  की  गई  थी  जिसने  संयंत्र  और  उपस्कर  की  आपूर्ति
 की  तथा  जो  इसके  अभिकल्य  और  आवश्यक  प्रौद्योगिकी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  भी

 उत्तरदायी  थी  ।

 यह  परियोजना  दिल्ली  में  लगभग  25  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  स्थापित  की  गई  है
 जिसमें  डेनमा्क  की  सहायता  भी  शामिल  है  ।

 1990  में  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  बन्द  करने  का  निण्णंय  लिया  क्योंकि

 डेनमार्क  की  कम्पनी  संयंत्र  का  सफल  प्रदर्शन  करने  में  विफल  रही  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रामोण  विश्व  तोकरण

 3525.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री
 क्री  राम  बदन

 ख्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1987-88,  1988-89  और  1989-90  के  दोरान  उत्त  र  प्रदेश  के

 आजमगढ़  और  मऊ  जिलों  में  विद्य्‌तीकरण  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 गया

 ।
 :  क्‍या  विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा

 यदि  तो  ब्यौरा  क्‍या  है  और  सरकार  ने  इन  जिलों  में  बिजली  की

 सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिए  जिले-बार  कितनी  परियोजनाएं  स्थापित  की
 इन  पर  कितना  व्यय  हुआ  और  इन  परियोजनाओं  को  कहां  तक  लागू  किया  गया

 और
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 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  जिले  के  कितने  गांवों  का  विद्यु  तीकरण  किया
 ऐसे  कितने  गांव  हैं  जहां  विद्यूतीकरण  नहीं  हुआ  है  और  प्रत्येक  जिले  के  शेष  गांवों  का  विद्य  तीकरण ब  तक  हो  जाएगा  ?

 विद्यूत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  संत्रात्य  के  राज्य  मंत्रों  कल्पनाथ  :
 से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़

 और  मंऊ  जिलों  में  1987-88  से  1989-90  तक  गांवों  के  विद्य  तीकरण  के  लिए  किसी  प्रकार  के
 औपचारिक  सर्वेक्षण  कार्य  नहीं  किए  गए  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  जिलों  में  से  प्रत्येक  जिले  में  विद्य्‌  तीकृत  किए  गए  गांवों  की
 संख्या  निम्नवत्‌  है  :--

 ऋ०  सं०  जिला  1981  की  जनगणना  पिछले  तीन  वर्षों  31.3.1991  की

 अनुसार  गांबों  को  के  दौरान  विद्यु  स्थिति  के  अनुसार
 कुल  संख्या  करण  किए  गए  विद्य्‌  तीकृत  गांवों

 गांवों  की  की  संख्या

 1.  गाजीपुर  2540  कुछ  नहीं  2540

 2.  बलिया  1920  214  1722

 3.  जौनपुर  3254  149  2954

 4.  आजमगढ़  4935  401  4528

 मऊ

 योजना  आयोग  द्वारा  किन्‍्हीं  विशेष  जिलों/गांवों  हेतु  ग्राम  विद्यु  तीकरण  के  लिए  निधियों  का
 आबंटन  नहीं  किया  जाता  है  तथा  राज्य  के  लिए  कुल  मिलाकर  अआबंटन  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकार
 द्वारा  वर्ष  प्रतिवर्ष  के आधार  पर  इस  बारे  में  प्राथमिकता  सम्बन्धी  निर्णय  लिया  जाता  उपरोक्त
 जिलों  में  शेष  गांवों  का  विद्य्‌  तीकरण  किए  जाने  सम्बन्धी  कायंक्रम  राज्य  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा

 अनुमोदित  समग्र  आबंटन  के  अन्तग्गंत  इन  जिलों  हेतु  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  आबंटनों  पर
 निर्भर  तथापि  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  कुल  मिलाकर  1,12,566  गांवों  में  से
 31.3.1991  को  उत्त  र  प्रदेश  में  विद्य  तीकृत  गांवों  की  संख्या  82,565  थी  ।

 ]

 कोल  इंडिया  लिसिटेड  को  लाभप्रदत्ता  और  उसका  राष्ट्रीयकरण  समाप्त  करना

 3526.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  कोयला  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  8

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  लाभ  कमा  रहा

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 हु
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोल  इंडिया  लिमिटेड  का  राष्ट्रीयकरण  समाप्त  करने

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ..  कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस>०  बो०  और  :  नहीं  ।
 कोल  इंडिया  लि०  में  अयनी  स्थापना  वर्ष  1981-82  तथा  वर्ष  1989-90  में  जबकि  इसने
 क्रमशः  34.20  करोइ  रुपए  और  80.13  करोड़  रुपए  का  लाभ  कमाया  के  वर्षों  छोड़कर  घाटा

 होता  रहा  है  ।  —

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तेल  की  खोज  और  इसके  आयात  के  लिए  विश्ब  बंक  से  ऋण

 3527.  श्री  के०  तुलसिऐेया  वान्डाय(र  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  के  तेल  का  उत्पादन  हुआ  और  कितनी
 मात्रा  तथा  मूल्य  के  तेल  का  आयात  किया

 क्‍या  सरकार  हाल  ही  में  रुपए  के  अवमूल्यन  के  कारण  तेल  की  और  अधिक  खोज
 तथा  इसके  आयात  के  लिए  विश्व  बैंक  से  ऋण  ले  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  बी०  :  1990-91  के  दौरान
 देशी  स्रोतों  स ेलगभग  33  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  किया  गया  जिसका  मूल्य  2235
 रुपएं  प्रति  टन  की  दर  से  लगभग  7375  करोड़  रुपए  होता  जो  रिफाइनरियों  द्वारा  देय  है  ।

 779  करोड़  रुपए  की  लागत  से  लगभग  29.36  मिलियन  कच्चा  तेल  आयात  किया  गया  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोल  इंडिया  लि०  हरा  थिकित्सा  उपकरणों  को  खरीद

 3528.  श्रो  एम०  बो०  चन्द्र  शेखर  मृति  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  कोल  इंडिया  लि०  और  इसकी  सहयोगी  कम्पनियों  ने  अपने  विभिन्‍न  अस्पतालों

 हेतु  विदेशों  से अति  आधुनिक  चिकित्सा  उपकरण  खरीदने  के  लिए  आदेश  दिया

 यदि  तो  ये  अस्पताल  कहां-कहां  स्थित  है  तथा  उनके  इस्तेमाल  के  लिए  विदेशों
 से  खरीदे  जाने  वाले  उपकरणों  का  ब्यौरा  क्या  और

 नए  उपकरणों  को  खरीदने  पर  कितना  खर्च  किया  जाएगा  ?

 कोयला  संत्रालय  में  उप  संत्रो  एस०  बो०  :
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 और  अस्पतालों  की  जांच  की  अश्प्राप्त  किए  जाने  वाले  उपकरणों

 के  नाम  और  इस  सम्बन्ध  में  अन्तग्र स्‍त  व्यय  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 कम्पनी  अस्पताल  का  स्थान  उपकरण  का  नाम

 2  3

 वेस्टर्न  वे०को  ०लि०  सास  लेने  वाला

 कोलफील्ड्स  नागपुर  उपकरण

 लिमिटेड

 छिंदवाड़ा  कम्प्पूटरिकृत
 पलमोनरी  फक्शन
 लेबोरेटरी  उपकरण

 ईस्ट  अंडर  वाटर

 कोलफील्ड्स  बद्धमान  कंटिग  डाइथु मी
 लि०  सशीन

 भारत  सेन्ट्रल  ब्लड  गैस

 कोकिग  घनबाद  एनालाइजर

 कोल  लि०  पेटोथे  रेपी  यूनिट
 और  जॉन्डीस  मीटर

 हॉल्टर  मॉनीटर

 इन्क्यूबेटर

 सेंट्रल  सेंट्रल  अस्पताल  रांची  कम्ब्रीलाइजर

 कोलफील्ड्स  *

 लि०  एन्डोस्कोपिक
 उपकरण

 साउथ  तलचर  कम्प्यूटरिकृत  )

 ईस्टर्ने  बिलासपुर  ट्रीडमिल

 कोलफील्ड्स  )

 लि०  )

 बिलासपुर  2  इक्हो  कलर

 डोपलर

 कीमत

 व

 4  अमरीकी
 डालर

 डालर  अमरीकी
 डालर

 डालर  डी०  एम०

 41204  अमरीकी
 डालर
 6796  अमरीकी  डालर

 12880  पॉंड
 12923  पौंड

 30.00  लाख  रु०*

 146695  डी०  एम०

 28470  पौंड
 ओ०

 85860  अमरीकी

 डाकर
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 2

 बिलासपुर

 नादंन  सेंट्रल
 कोलफील्ड्स  सिगरौली

 20  1991

 3

 परोब  फॉर  अल्टरा  975000  जापानी  येन

 साउंड  स्केनर  ओ०

 ट्रिड  मिल  से  सुसज्जित  30387.5  अमरीकी

 कम्प्यूटरिकृत  स्ट्रंस  डालर

 सिलिकोन-जैल  फिल्ड  13680  डी०  एम०
 कंडकिटव  वामंथ  मेड स
 से  सुसज्जित  उपचार  यूनिट
 कम्पैक्ट  ऐन्ट  उपचार  63665  डी०एम०
 यूनिट
 शिन  निष्पन  750000  जापानी

 एन  येन
 आटो  रिफ्रक्‍्ट्रोमीटर

 *अदायगी  भारतीय  मुद्रा  में  की  जानी  है  ।

 रेलवे  भर्तो  बोर्ड

 3529.  प्रो०  रास  कापसे  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  भर्ती  सम्बन्धी  प्रक्रियाएं  क्‍या

 इन  बोर्डों  के  माध्यम  से  किन-किन  श्रेणी  के  पदों  पर  भर्ती  की  जाती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  कितने  पदों  पर  भर्ती  की  गई

 परीक्षा  की  योजना  मौखिक  या  अभिरूचि  परीक्षण  के  लिए  परीक्षा  के
 माध्यम  सहित  परीक्षा  की  योजना  क्‍या  और

 परीक्षाओं  में  कहां  तक  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रयोग  की  अनुमति  दी  जाती  है  या

 प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मल्लिकाजु  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भर्ती  की  प्रक्रिया  में  आवेदन-पत्र  आमंत्रित  उनकी  संवीक्षा  लिखित
 परीक्षाएं  आयोजित  इंटरव्यू  लेना  और  अन्नतोगत्वा  योग्यताक्रम  में
 बारों  की  स्थिति  के  आधार  पर  उनका  चयन  करना  शामिल
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 रेलबे  भर्ती  बोर्ड  तकतीकी  और  गेर-त  उसी  दोतों  कोटियों  के  ग्रूप  के  पदों  के

 लिए  उम्मीदवारों  की  भर्ती  करते  हैं  '  इन  पदों  में  अन्य  के  अलावा  कार्यालय
 वाणिज्य  टिकट  सहायक  रेलपथ  गाड़ी
 आदि  शामिल  होते  हैं  ।

 ह

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  (&)  रेलवे  भर्ती  बोर्ड  लिखित  परीक्षा  ओर  इंटरव्यू  में  उम्मीदवारों  के
 निष्पादन  के  अनुसार  तैयार  की  गई  योग्यताक्रम  सुची  के  आधार  पर  उनकी  नियुक्ति
 के  लिए  सिफारिश  करते  जो  रिक्तियों  की  सख्या  तक  ही  सीमित  होती

 लिखित  परीक्षा  ओर  इंटरव्यू  का  माध्यम  अंग्रं जी  या  हिन्दी  होता  है  ।

 आठवीं  योजना  में  विद्युत  उत्पादन

 3530.
 हि  रतन  समा  ||

 :  क्या  विद्युत  और  गैर-पर  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  विभिन्‍न  विद्युत  क्षेत्रों  मे ंकुल  कितनी  बिजली

 का  उत्पादन

 आठवीं  योजना  क्षे  कितना  विद्युत  उत्पादन  होने  की  संभावना

 क्‍या  सरकार  का  विचार  क्षेत्रीय  असंतुलन  दूर  करने  हेतु  उसे  राज्यों  में  समान  रूप  से

 वितरित  करने  का

 यदि  तो  उसके  कारण  हैं  ?

 विद्युत  और  गेर-पर  म्परायत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कल्पनाथ

 सातवीं  योजनावधि  अर्थात्‌  89-90  के  अन्त  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  उत्पादित  कुल  ऊर्जा

 निम्नवत  थी  +--

 क्षेत्र  उत्पादित  ऊर्जा

 केन्द्रीय  क्षेत्र  77803

 राज्य  क्षेत्र  155489

 निजी  क्षेत्र  11849

 245141

 से  योजना  आयोग  द्वारा  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया
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 ]

 हिन्दी  में  प्रचार

 3531.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशो  :  वया  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्नंटकों  को  आकर्षित  करने  हेतु  प्रचार  सामग्री  का  हिन्दी  में  मुद्रण  करने  के  लिए
 आबंटित  की  गई  धनराशि  अंग्रेजी  अथवा  अन्य  भाषाओं  में  प्रकाशित  सामग्री  की  तुलना  में  बहुत
 ही  अपर्याप्त

 यदि  तो  तन्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विभानन  और पयंटन  मंत्रों  साधवराव  :  पर्यटन  विभाग  हिन्दी
 या  किसी  अन्य  भाषा  में  प्रचार-सामग्री  छपवाने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  राशि  निर्धारित

 नहीं

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  पाइपलाइन  के  माध्यम  से  रसोई  गेस

 3532.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  में  अन्टा  तथा  वारा  क्षेत्रों  में पाइपलाइन  के  माध्यम  से  रसोई
 गैस  का  वितरण  करने  सम्बन्धी  कोई  योजना  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  और  यह  कब  आरम्भ  होने  की
 संभावना

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक गेस  मन्त्री  बी०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 महाराष्ट्र  में  डिलिग  कार्य

 3533.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  पेट्रोलियम  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  आयल  इंडिया  लि०  द्वारा  किए
 गए  तेल  और  गैस  अन्वेषण  के  क्‍या  परिणाम  निकलें  और
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 राज्य  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  प्राप्त  हुई  गैस  का  प्रयोग  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  योजना  बनाई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बी०  :  तेल  एवं  प्राकृतिक
 गैस  आयोग  द्वारा  महाराष्ट्र  के  कुछ  हिस्सों  में  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  किए  गए  थे  लेकिन  अब  तक  किसी

 संभावनापूर्ण  स्थान  का  पता  नहीं  लगा  महाराष्ट्र  राज्य  में  पेट्रोलियम  के  अन्वेषण  के  लिए
 लाइसेंस  आयल  इंडिया  लि०  के  पास  नहीं  है  ।

 प्र एशछन  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  में  पेट्रोल  ओर  रसोई  गेस  को  एजेंसियों  को  काला  बाजारी

 3534.  श्री  अन्ना  जोशी  :  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  उन  पेट्रोल/डीजल  की  खुदरा
 बिक्री  केन्द्रों  तथा  रसोई  गैस  की  एजेंसियों  के  विरुद्ध  की  गई  अथवा  की  जा  रही  कायंवाही  का  ब्यौरा
 क्या  है  जिन्हें  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  काला  बाजारी  करते  हुए  पकड़ा  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बो०  :  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 से

 (1)  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  के  विरुद्ध  :

 जिले  सामलों  की  संख्या  की  गई  या  की  जा  रही  कारंवाई

 चन्द्रपुर  15  दिनों  के  लिए  बिक्री  तथा  आपूर्ति  को
 अस्थग्रित  किया  जाना  ।

 घूले  2  —aét—

 सतारा  1

 (2)  एल०  पी०  जो०  एजेसियों  के  विरुद्ध

 जिले  सामलों  को  को  गई  या  को  जा  रहो  कारंवाई

 पुणे  3  डिस्ट्रीब्यूटर  को  चेतावनी  दी  गई  थी
 कि  वे  रिफिलों  के  लिए  अधिक  प्रभार
 न  बसूलें  ।

 नासिक  +>वही--

 कोल्हापुर  ||

 सांगली  1  शिकायत  साबित  न  हो  सकी  ।

 अहम॑दबनगर  2  जांच  चल  है  ।

 जलना  1
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 महाराष्ट्र  में  प्राकृतिक  गेस  को  सप्लाई

 3535.  श्री  अन्ना  ज्तेशी  है|
 श्री  गोविन्द  राव  निकम  »  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री
 श्री  सी०  पी०  सुदाल  गिरियप्पा  |

 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  की  सरकार  ने  थाणं  और  पुणे  शहरों  की  पाइपलाइनों  के
 माध्यम  से  प्राकृतिक  गैस  सप्लाई  करने  के  बारे  में  व्यवहायंता  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्रो  बो०  :  जी  तथापि  गंस
 अयारिटी  ऑफ  इंडिया  लि०  ने  बम्त्ई  में  नगर  गेंस  वितरण  प्रणाली  के  लिए  एक  विस्तृत  व्यवहायंता
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 हैदराबाद  से  विदेशों  को  जानी  वालो  उड़ाने
 3536.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 हैदराबाद  से  विदेशों  को  जाने  वाली  एयर  इंडिया  की  उड़ानों  का  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  उड़ानों  की  संख्या  यात्री  यातायात  की  सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्त

 यदि  तो क्या  सरकार  का  विचार  इन  उड़ानों  की  संख्या  बढ़ाने  का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधवराब  :  इस  समय  एअर
 इंडिया  दो  सप्ताह  में  एक  बार  बम्बई  से  होकर  हैदराबाद  को  जेहाह  से  जोड़  ती  है  ।

 हां  .

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 |
 उद्योग  में  ऊर्जा  और  विद्युत  के  इष्टतम  उपभोग  सम्बन्धी  तकनोक

 3537.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  विद्युत  और  गेर  प्रद्धश्परागत  ऊर्जा  खोत  मन्‍्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६
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 कया  “  सैन्टर  फॉर  ह  यूमन  सेटलमेंट  एण्ड  इन्वाइरनमेंटਂ  भोपाल  ने  औद्योगिक
 उपभोग  के  सम्बन्ध  में  ऊर्जा  और  विद्यु  त  के  इष्टतम  उपभोग  सम्बन्धी  तकनीक  पर  कोई  अध्ययन
 किया  और  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दी

 यदि  तो  उक्त  संगठन  की  रिपोर्ट  में  इसके  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ज्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  अन्‍त्री  कल्पनाथ  :
 से  औद्योगिक  उपभोग  के  सम्बन्ध  में  विद्युत  और  ऊर्जा  उपभोग  तथा  विद्युत  प्रणालियों

 के  स्थिरीकरण  के  इष्टतम  उपभोग  सम्बन्धी  तकनीक  के  बारे  में  विद्युत  विभाग  द्वारा  प्रायोजित
 अध्ययन  मध्य  प्रदेण  के  तीन  औद्योगिक  समूह  नामशः  देवास  और  पथिमपुर  में
 नेशनल  सेंटर  फार  हयूमन  सेटलमेंट  एण्ड  भोपाल  द्वारा  किए  गए  थे  ।  अध्ययन  कार्य
 में  अन्य  शातों  के  साथ-साथ  इष्टतम  तकनीक के  द्वारा  विद्य्‌  त  सम्बन्धी  भारों  की
 इन  समूहों  में  इष्टतम  मांग  के  बंटवारे  और  अनावश्यक  भारों  की  शिफ्टिंग  के  माध्यम  से  मांग
 सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  स्वरूप  का  पुनः  निर्धारण  करने  हेतु  कदम  उठाने  का  सुझाव  दिया  गया
 रिपोर्ट  में  की  गई  प्विफारिशें  मध्य  प्र  देश  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  भेज  दी  गई  हैं  जोकि  उद्योगों  के

 समूह  में  इन्टर--लोड  शिफ्टिग  सम्बन्धी  तकनीकी  पहलुओं  की  जांच  करेगा  !

 हबोबगंज  स्टेशन  का  विकास

 3538.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हबीबगंज  रेलवे  स्टेशन  के  दोनों  प्लेटफार्मों  पर  कोई  शेड  नहीं

 (@)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये
 फ्या  स्टेशन  का  विकास  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  कितना  धन  खर्च  होने  की  संभावना
 और

 (5)  उसे  कब  लागू  करने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  जी  हां  ।

 से  हबीबगंज  स्टेशन  को  टमिनल  सुविधाओंਂ  के  प्रावधान  की  योजना
 के  अन्तगगंत  विकसित  किया  जाना  इस  काये  को  9.97  करोड़  रुपये  की  लागत  से  1989-90
 में  अनुमोदित  किया  गया  इस  परियोजना  पर  31.3.91  तक  0.75  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्च
 की  गई  है  तथा  199  1-92  के  दोरान  इस  कायं  के  लिए  2.81  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  हबीबगंज  के  दोनों  प्लेटफार्मों  पर  100  Ato  7  मी०

 माप  के  एक-एक  शेड  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 कांये  का  पूरा  होना  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करेगा  ।

 ]

 केरल  में  ऊर्जा  ग्राम  योजना

 3539.  श्री  पी०  सी०  थामस  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  केरल  में  बिजली  का  संकट

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  केरल  में  बाकी  बचे  गांवों  को  विद्यू  तीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कोट्टायम  जिले  के  कानयनकवायल  को  ऊर्जाग्राम  योजना  में  शामिल  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ
 केरल  में  1991  के  दौरान  600  मि०  यू०  ऊर्जा  की  आवश्यकता  की  तुलना  में  ऊर्जा

 की  उपलब्धता  583  मि०  यू०  की  सीमा  तक  परिणामस्वरूप  17  मि०  यू०  (2.8%)  की
 कमी  रही  ।

 विद्युत  कीं  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  में  ये
 शामिल  नई  विद्यू त  उत्पादन  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  लघु  निर्माणावधि  की  परियोजनाओं
 का  क्रियान्वयन  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के  का्यं-निष्पादन  में  सुधार  पारेषण  एवं
 वितरण  हानियों  में  कमी  मांग  प्रवन्ध  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  का  क्रियान्वयन  और
 अधिशेष  वाले  क्षत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  ऊर्जा  के  अन्तरण  क्री  व्यवस्था  करना  ।

 और  केरल  पहले  ही  शतप्रतिशत  ग्राम  विद्य  तीकरण  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 चुका  है  ।

 और  ऊर्जा  ग्राम  स्कीम  के  इदुक्की  जिले  में  कांनायनकावायल  गांव  को
 शामिल  करने  का  इस  समय  +ई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  राज्य  नोडल  एजेंसी  उसी  जिले  के  दूसरे
 गांव  में  ऊर्जा  ग्राम  की  स्थापना  के  लिए  पहले  ही  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  चुकी  है  ।

 बास्बे  हाई  से  कोचोन  तक  गेस  पाइप  लाइन  बिछाना

 3540.  श्री  पी०  सो०  थामस  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  बाम्बे  हाई  से  कोचीन  तक  गैस  पाइप  लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बी०  :  और  दक्षिणी  गैस
 ग्रिड  प्रस्ताव  की  अन्तर-मंत्रालयीन  दल  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 बाम्बे  हाई  से  कोचोनतटोय  क्षेत्र  में  पेट्रो  लियम  के  भण्डार

 3541.  श्री  पी०  सी०  थामस  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गँस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाम्बे  हाई  से  कोचीन  तक  तटीय  क्षेत्र  में  पेट्रोलियम  के  बहुत  बड़े  भण्डार  प्रात्त
 हुए  और

 यदि  तो  इस  व्यापक  क्षेत्र  में  पेट्रोल  निकालने  के  लिए  उठाए  गए  अथवा  उठाये
 जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  निवेश  और  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  बारे
 कितनी  विदेशी  सहायता  की  मांग  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :  और  जबकि  बम्बई
 अपतट  बेसिन  में  पहले  से  ही  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  तथाएि  केरल-कोंकन  बे  सिन

 में  किए  गए  अन्वेषण  से  अब  तक  कोई  सफल ता  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 अन्वेषण  के  लिए  बोली  के  चोथे  दौर  में  केरल-कोंकन  बेसिन  के  बारह  ब्लाकों  तथा  बम्बई
 अयतटीय  बेसिन  के  चार  गहरे  पानी  वाले  ब्लाकों  को  आफर  किया  जा  रहा

 कोचोन  मुम्बई  क्षेत्र  में  यात्रियों  को  ले  जाने  को  क्षमता  में  वद्धि

 3542.  श्री  पी०  सी०  थाथस  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि्‌  :

 क्‍या  कुछ  नए  स्थानों  के  लिए  भी  इंडियन  एय  रलाइंस  की  विमान  सेवाएं  शुरू  की  गई

 हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  क्षेत्रों  में  यात्रियों  को  ले  जाने  की  इंडियन  एयरलाइन्स  की  क्षमता  में  वृद्धि
 की  गई  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  कोचीन-मुम्बई  क्षेत्र  में  यात्रियों  को  ले  की  इंडियन  एयरलाइंस  की  क्षमता

 बढ़ाने  तथा  यात्रियों  की  बढ़ती  संख्या  से  निबटने  क ेलिए  विमान  सेवाओं  में  वृद्धि  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ?

 नागर  विमानन  कलश  क्यंटत  साधवराव  :  हां  ।  इंडियन

 एयरलाइन्स  ने  ।  1991  से  कानपुर  और  इलाहाबाद  के  लिए  अपनी  सेवाएं

 पुनः  शुरू  कर  दी  हैं  ।
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 हां  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  हैदराबाद-दिलली  और

 मद्रास  सेबटरों  पर  अतिरिबत  उड़ानों  को  शुरू  करके  तथा  सेवाओं  के  स्थान  पर

 सेवाएं  परिचालित  करके  अपनो  क्षमता  में  वृद्धि  की  है  ।

 नहीं  ।

 देहर  भिवानी  विद्युत  लाइन

 3543.  श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  400  के०  वी०  देहर  भिवानी  लाइन  बिछाने  का  कार्य  वर्ष  1980  में  ब्यास

 ट्रांसमिशन  प्रणाली  चरण  दो  के  अन्तर्गत  आरम्भ  किया  गया

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  के  भू-स्वा  मियों  द्वारा  इसके  प्रति  रोष  व्यक्त  किए  जाने  के  कारण

 इस  काय॑  में  विलम्ब  हुआ
 क्या  पंजाव  सरकार  ने  भी  इस  योजना  पर  खर्च  की  गई  अपने  हिस्से  की  लागत

 राशि  देने  से  इन्कार  कर  दिया

 इस  योजना  पर  राजस्थान  ने  कितनी  धनराशि  खच  की

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  इस  लाइन  से  लाभान्वित  नहीं  हो  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राजस्थान  सरकार  द्वारा  खर्च  की  गई
 धनराशि  की  प्रतिपूर्ति  करने  का  है और  यदि  तो  कब  तक  ?

 विद्युत  ओर  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :

 से  हां  ।  ेु
 से  देहर  विद्युत  चरण-दो  से  विद्युत  की  त्रिकासी  के

 लिए  ब्याक्ष  निर्माण  बोर्ड  सी०  द्वारा  1980  में  400  के०  वी०  देहर-भिवानी  परेषण

 लाइन  का  निर्माण  कायं  आरम्भ  गया  था  ;  लाइन  का  मार्ग  पटियाला  से  होकर  ग्रुजरने
 का  था  लेकिन  इसकी  लागत  में  अपने  हिस्से  के  लिए  पंजाब  सरकार  सहमत  नहीं  हुई  क्योंकि  उतके

 अनुसार  इस  लाइन  से  उनकी  प्रणाली  को  किसी  प्रकार  का  लाभ  प्राप्त  नहीं  ऐसी  स्थिति

 में  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  इस  लाइन  हेतु  पंजाब  के  हिस्से  की  लागत  की  पूति  1984-85  के

 पश्चात्‌  हरियाणा  और  राजस्थान  राज्यों  द्वारा  की  तदनुसार  30.6.1991  तक  के  लिए
 राजस्थान  के  हिस्से  की  राशि  का  लगभग  37.50  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  लगाया

 गया  है  ।

 लाइन  को  1990  में  चालू  कर  दिया  गया  राजस्थान  को  इस  लाइन
 से  मुख्य  रूप  से  लाभ  प्राप्त  होता  है  तथा  इस  लाइन  ले  देहर  विद्युत  परियोजना  एवं
 राजस्थान  और  हरियाणा  को  बी०  बी०  एम०  बी०  प्रणाली  से  जोड़ने  वाली  220  के०  वी०  प्रणाली
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 '  के  द्वारा  यह  अपने  हिस्से  की  विद्युत  प्राप्त  करता  अन्य  प्रणाली  के  साथ-साथ  यह  लाइन  भी
 राजस्थान  के  लिए  प्रणालीगत  स्थिरता  तथा  वोल्टता  सहायक  के  रूप  में  इसकी  सहायता  करती

 चूंकि  राज्यों  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  की  ऋण  सहायता  से  सम्बन्धी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 कार्यक्रम  में  इस  लाईन  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  इसलिए  इस  परेषण  लाइन  के  निर्माण  हेतु
 राजस्थान  के  लिए  धनराशि  की  प्रति  पूर्ति  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 विभिन्‍न  राज्यों  में  पयंटक  आवास

 3544.  श्री  चेतन  पी०  एस०  चोहान  )
 श्री  बलराज  पासी  |
 श्री  बोरेन्द्र  सिह  /  :  क्‍या  नागर  विमान  ओर  पयंटन  मंत्री  यह

 | श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया
 श्री  पृथ्दोराज  डी०  चव्हाण  |

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  विशेष  रूप  से  उत्तर  आन्श्र  प्रदेश  ओर  महाराष्ट्र  में  1990-
 9।  और  1991-92  के  दौरान  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  से  कितने  पयंटक

 होटलों  और  यात्री  निवासों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  ब्यौरा  क्‍या

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  भेजे  गये  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  कितनी  धन
 राशि  आवंटित  की  और

 संघ  सरकार  का  विचार  पयंटन  के  विकास  और  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इन
 राज्यों  में  अधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधव  राव  :  ओर  केन्द्रीय
 परप्पंटन  विभाग  होटलों  के  निर्माण  हेतु  सहायता  उपलब्ध  नहीं  कराता  ।  1990-91  के

 72  पर्यटक  गृहों  और  4  यात्री  निवासों  के  निर्माण  हेतु  क्रशः  1066.61  लाख  रुपए  और
 170.22  लाख  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  1991-92  के  दौरान  अब  तक
 17  पर्यटक  गहों  के  निर्माण  हेतु  234.83  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 उत्तर  आन्ध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  की  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  विवरण
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  पयंटन  के  विकास  के  लिए  बहुत-से  कदम  उठाए  जिनमें
 पयंटर  आधारित  संरचना  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना
 और  विदेशी  बाजारों  में  प्रभावी  प्रचार  एवं  संवर्धन  करना  शामिल  हैं  ।
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 विवरण

 उत्तर  आन्ध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  हेतु  केन्द्रीय  पर्यटन
 विभाग  द्वारा  स्वीकृत  पर्यटक  गह  और  याज्री  निवास

 रुपए

 राज्य  पयेटक  गृह  यात्री  निवास

 संख्या  स्वीकृत  राशि  संख्या  स्वीकृत  राशि

 1990-91

 उत्तर  प्रदेश  1+  113.03  1  40.20

 गुजरात  3  50.24  न  न

 आन्ध्र  प्रदेश  4  33.60  ज+  —_—

 महाराष्ट्र  1  12.06  —

 1991-92

 उत्तर  प्रदेश  न  न
 ञ+

 गुजरात  2  27.66  गा
 न

 आन्ध्र  प्रदेश  6  72.01  ना  ना+

 महा  राष्ट्र
 न

 न+
 न  न

 मेटीरियलਂ  को  चोरी

 3545.  श्री  चेतन  पी०  एस०  चोहान  है
 श्री  बलराज  पासी

 नो  | श्री  महेश  कुमार  कनोड़िया  हे  |
 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  r

 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  रमेश  चन्द  तोमर  |
 श्रीमतो  महेन्द्र  कुमारी  हे

 करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  22  1991  को  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 डिक्लाईन  इन  थेफ्ट  ऑफ  रेलवे  मेटीरियल्जਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित

 किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाई  की  गई  और
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 इन  चोरियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने  का  प्रस्ताव
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  जी  हां  ।

 1986-87  से  1988-89  तक  की  अवधि  के  रेल  सम्पत्ति  की  चोरी  की
 में  मामूली  सी  कमी-बेशी  हुई  रेल  सम्पत्ति  की  चोरी  से  सम्बन्धित  अपराधों

 की  संख्या  में  और  अधिक  कमी  लाने  के  लिए  रेल  प्रशाप्तन  द्वारा  निवारक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 चूंकि  अपराधों  की  संख्या  में  कोई  खास  वृद्धि  नहीं  हुई  इसलिए  पदाधिकारियों  के
 विरुद्ध  कारंवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेल  सम्पत्ति  की चोरी  और  उठाईगीरी  की  रोकथाम  के  निम्नलिखित  उपाय
 किए  जा  रहे  हैं  :--

 1.  बहुमूल्य  और  महत्क्पूर्ण  परेषणों  को  ले  जाने  वाली  गाड़ियों  का  यथासम्भव  मारगंरक्षण  ।

 2.  यार्डों  और  अन्य  भेद  क्षेत्रों/खंडों  में  गश्त  को  तेज  करना  ।

 3,  जिन  परेषणों  की  चोरी  आदि  होने  की  सम्भावना  उन्हें  ले  जाने  वाले  माल-डिब्बों
 को  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  अन्तबंदल  स्थलों  पर  संयुक्त  जांच  करना  ।

 4.  जहां  तक  सम्भव  मेद्य  खंडों  पर  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  सशस्त्र  टुकड़ियां
 तैनात  की  जाती  हैं  ।

 5.  अपराधियों  की  घर-पकड़  के  उहं श्य  अपराध  आसूचना  एकत्र  करने  के  सादे

 कपड़ों  में  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कामिक  भी  तैनात  किए  जाते  हैं  ।

 6.  मेद्य  यार्डों  और  क्षेत्रों  में  गश्त  के  लिए  कुत्ता  उनकी  उपलब्धता  के
 तैनात  किए  जाते  हैं  ।

 7.  अपराधियों  तथा  चुराई  गई  सम्पत्ति  के  प्रापकों  से  निपटने  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 रा०रे०पु०  और  स्थानीय  पुलिस  के  बीच  निकट  तालमेल  बनाए  रखा
 जाता  है  ।

 |
 क्वाटरों  का  आवंटन

 3546.  श्री  बलराज  पासी
 \ श्री  वीरेन्द्र  सह  :  कया  रेल  मंत्री  दिल्ली/नई  दिल्ली  में  क्वाटरों  के

 श्री  तेज  नारायण  सिह  ||
 आवंटन  के  बारे  में  4  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4299  के  उत्त  र  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  के  जल  आपूर्ति  विभाग  में  1990  से  अब  तक  के
 कितने  क्याटर  आवंटित  किए  गए

 क्या  इन  क्वाटरों  को  सेवा  में  वरिष्ठता  के  आधार  पर  आवंटित  किया  गया

 क्‍या  इस  अवधि  के  दौरान  बिना  बांरी  के  कोई  आवंटन  किया  गया
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 यदि  तो  ऐसे  कितने  क्वाटर  आवंटित  किए  गए  हैं  और  इसके  क्या  कारण  और

 आगामी  वर्ष  के  दौरान  आवंटन  हेतु  कितने  क्वाटर  उपलब्ध  हाने  की  आशा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  छः  ।

 जी  नदीं  ।  मौजूदा  नियमों  के  अनुसार  क्वार्टर  पंजीकरण  की  प्राथमिकता  के  आधार
 पर  आबंटित  किए  जाते  आबंटन  के  लिए  पहले  अपनाया  गया  मापदण्ड  सेवा

 में  वरिष्ठता  था  ।

 जी  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एक  ।

 गुजरात  में  पर्यटन  को  सम्भावनाएं

 3547.  श्री  महेश  कुमार  कनोड़िया  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  द्वारा  वर्ष  1990-91  के  दोरान  अब  तक  राज्य  में  पयंटन  की

 संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रस्तुत  किए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  किन  प्रस्तावों  का  अनुमोदन  किया  गया  है  और  उपयुक्त  अवधि

 के  दौरान  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और

 गुजरात  में  और  अधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  है  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 नागर  विभानन  और  मंत्री  माधवराय  और  केन्द्रीय

 पर्यटन  विभाग  ने  1990-91  के  दोरान  निम्नलिखित  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 दी  हैश

 स्वीकृत  राशि

 रु०

 1.  वापी  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  15.18

 2.  आनन्द  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  8.51

 3.  सोमनाथ  में  पर्यटक  परिसर  16.73

 4.  अम्बाजी  में  पयंटक  गृह  17.94

 5.  माधोपुर  में  समुद्रतट.विहार-स्थल  16.11

 6.  उभारत  में  पयंटक  परिसर  कद  हि  गा  35.57.  *:
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 7.  हर्षाद  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  8.51
 8.  पतंग  उत्सव  1.95
 1991-92  के  दौरान  अभी  तक  निम्नलिखित  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  हैं  :--
 1.  श्यामलाजी  में  पर्यटक  परिसर  16.27
 2.  भीमनाथ  में  पर्यटक  गृह  11.39
 3.  गुजरात  पर्यटन  निगम  लिमिटेड  की  सम्तत्तियों  36.87

 का  उन्नयन  एवं  नवीकरण

 इसके  गुजरात  सरकार  ने  1991-92  2  के  दौरान  175.00  लाख  रु०  की  अनुमानित
 लागत  से  चार  स्थानों  पर  पयंटक  एक  यात्री  दो  पयंटक  टैन्टों  और  पैडल
 वाली  नौकाओं  की  खरीद  करने  और  प्रचार  सहायता  के  लिए  वित्तीय  सहायता  का  प्रस्ताव
 किया

 केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  राज्य  में  पयंटन  आधारिक-संरचना  को  सुदृढ़  करने  के  साथ
 साथ  प्रचार  एवं  संवर्धनात्मक  प्रयासों  द्वारा  और  अधिक  विदेशी  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के
 लिए  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 कोंकण  रेल  परियोजना  के  लिए  सोमेंट  सलोपर  फंक्टरी

 3548,  प्रो०  राम  कापसे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोंकण  रेल  परियोजना  के  लिए  एक  सीमेंट  स्‍लीपर  फैक्टरी  स्थापित  करने  की
 कोई  योजना  और

 यदि  तो  फैक्टरी  स्थापित  किए  जाने  का  स्थान  ओर  तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाज  :  जी

 कर्नाटक  में  महाराष्ट्र  में  चिपलुन  तथा  कंकावली  और  गोवा  के  मड॒गांव  में

 पूर्व  बलित  कंक्रीट  स्‍लीपर  कारखाने  स्थापित  करने  की  योजना  है  जिसके  अन्तगंत  प्रत्येक  कारखाने
 से  3  लाख  रेलपथ  स्‍लीपरों  का  निर्माण  तथा  सप्लाई  की  टनंआउटों  के  लिए  650  सेट
 कंक्रीट  स्‍लीपरों  के  निर्माण  और  सप्लाई  के  लिए  गोवा  के  मडगांव  में  एक  और  कारखाना  स्थापित

 करने  की  भी  योजना  +कानी  कारखाने  में  1991  में  परीक्षण  के  तौर  पर  उत्पादन

 शुरू  हो  जाने  की  आशा  चिपलुन  तथा  कंकावली  के  कारखानों  तथा  मडगांव  के  टर्ने  आउट

 कारखाने  के  लिए  ठेकों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 सीमेंट  को  दुलाई

 3549.  श्री  कादस्बुर  एम०  आर०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सीमेंट  उद्योग  द्वारा  रेल  इलाई  की  सुविधायें  अपर्याप्त  होने  की  शिकायतें  की  गई
 और

 उठाये  जा  रहे

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  सीपेंट  उद्योग  की  शिकायतें  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम

 ््‌

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  ओर  रेलें  योजना  आयोग  के

 परामश्  से  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  के  अनुसार  सीमेंट  की  ढुलाई  कर  रही  सीमेंट
 रेल  द्वारा  लक्ष्य  से  अधिक  सीमेंट  की  दुलाई  करने  की  मांग  कर  रहा  है  ।  योजना  आयोग  के

 परामश्श  से  पेट्रोलियम  इस्पात  इस्पात  संयंत्रों  क ेलिए
 कच्चे  सामात  तथा  निर्यात  के  लिए  अयस्क  जैसे  अन्य  महत्वपूर्ण  क्षत्रों  के  लिए  रेल  परिवहन  के
 सम्बन्ध  में  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  तथा  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेल  द्वारा  लक्ष्य  से  अधिक

 सीमेंट  की  हुलाई  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 ]

 अन्तर्राष्ट्रीय  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  निगम

 3550.  श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  रेल  लाइन  के  निर्माण  काये  की  निगरानी  के  लिए  एक  निगम  की
 स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  राजस्थान  को  अन्य  राज्यों  से  जोड ़ने  के  लिए  निर्माण  के  लिए  प्रस्ताबित
 ऐसी  रेल  लाइनों  के  क्‍या  ताम  हैं  और  उन  पर  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्र  शन  नहीं  उठता  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में
 पयंटकों  को  सुविधाएं

 3551.  श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  देश  में  कुल  कितने  होटल  चलाए  जा  रहे  हैं  ओर
 उनका  वर्गीकरण  करने  सम्बन्धी  मानदण्ड  क्‍या

 ये  होयल  कहां-कहां  स्थित  हैं  और  प्रत्येक  में  कितने  कमरे  हैं  और  उनका  दैनिक
 किराया  क्‍या

 क्‍या  इन  होटलों  में  मध्यम  वर्ग  के  पर्यटकों  के  लिए  कमरे  उपलब्ध  होते
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 यदि  तो  भारत  पयंटन  विकास  तिगम  के  होटलों  में  मध्यम  वर्ग  के  पर्यटकों  के  लिए
 उपलब्ध  आवास  और  उसके  किराए  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 मध्यम  और  उच्च  वर्ग  के  प्यंटकों  को  आरामदायक  और  सस्ता  आवास  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  इस  भारत  पर्यटन
 विकास  निगम  देश  में  अपने  स्वामित्व  में  25  होटलों  का  परिचालन  कर  रहा  सरकारी  तथा

 गैर-स  रकारी  दोनों  क्षत्रों  में  होटलों  का  वर्गीकरण  सरकार  द्वारा  गठित  वर्गीकरण  समिति  द्वारा
 किया  जाता  है  जिसमें  यात्रा  व्यवसाय  एवं  होटल  उद्योग  के  प्रतिनिधि  भी  होते  यह  एक
 स्वैक्छिक  स्कीम  है  तथा  इसमें  1  से  लेकर  5  स्टार  डीलक्स  श्रेणी  तक  के  होटल
 शामिल  हैं  ।

 से  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  श्रेणी  और  इस  से

 कम  श्रेणी  के  होटल  उचित  किराए  वाले  आवास  की  पेशकश  करते  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  विभिन्‍न  पयंटक  गंतव्य-स्थलों  पर  यात्री  निवासों/यात्रिकाओं  के  रूप  में

 सस्ते  आवास  का  निर्माण  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  की  सहायता  करती

 सरकार  वित्तीय  इमदाद  तथा  कर  में  छूट  देकर  आवास  सेक्टर  में  और  विशेष  रूप  से

 सस्ते  आवास  के  लिए  गेर-सरका री  पूंजी-निवेश  को  प्रोत्साहन  भी  देती  है  ।
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 *ई  मोटर  गेज  लाइनों  का  बिछाना

 3552.  श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  और  नई  लाइन  बिछाने  की  प्रति
 मीटर  लागतों  की  तूलनात्मक  स्थिति  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वतंमान  मीटर  गेज  लाइनों  की  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की
 बजाय  नई  मीट र  गेज  लाइनें  बिछाने  को  प्राथमिकता  देने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आमान  परिवर्तन  की  मौजूदा
 लागत  75  लाख  रुपए  प्रति  किम्मी०  और  नई  बड़ी  लाइन  की  लागत  ।  करोड़  रुपए  प्रति

 कि०्मी०  है  ॥

 जी  नहीं  ।

 |

 खड़गपुर-चुर्दा  सेक्शन  का  विद्य्‌  तीकरण

 3553.  डा०  कातिकेश्वर  पात्र
 श्री  अनादि  चरण  दास  |

 ४  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रेल  के  विद्यु  तीकरण  के  भविष्य  के  कार्यक्रम  के  लिए  सरकार  द्वारा
 अप्रेज  1989  में  गठित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  कया  कायंवाई  करने  का  विचार
 और

 दक्षिण-पूव॑  रेलवे  के  खड़गपुर-खुर्दा  सेक्शन  के  विद्यु  तीकरण  के  लिए  क्या  काय्यंवाई
 की  गई/किए  जाने  का  विचार  है  ?

 ॥

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  जी  हां  ।

 क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा  समिति  को  भ्रस्ताबित  लगभग  10,000  मार्ग  कि०्मी०  में  से
 समिति  ने  1990-2005  की  अवध  के  दौरान  2510  मार्ग  कि०मी०  के  विद्यू  तीकरण  की
 रिश  की  योजना  आयोग ने  रेल  मंत्रालय  को  सूचित  किया  है  कि  समिति  की  सिफारिशों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  रेलवे  विद्यू  तीकरण  के  लिए  थोजना  प्रस्ताव  तैयार  किए  जायें  ।  विद्यतीकरण
 प्रस्तावों  पर  अब  तकनीकी-आर्थिक  ग्रुण-दोष  और  खण्ड  दर  खण्ड  परिचालनिक  आवश्यकताओं  के
 आधार  पर  कारंवाई  की  जा  रही

 संसाधनों  की  तंगी  ओर  विद्युतीकरण  के  लिए  सपेक्ष  प्राथमिकताओं  को  देखते  हुए
 खड़गपुर-खोरधा  रोड  खण्ड  के  विद्यु  तीकरण  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इरकान  द्वारा  विदेशी  ठेके  -

 3554.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह

 हु

 की  कृपा  ह
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 र्न्ज्््न-----ल्‍&्‌

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  भारतोय  रेल  निर्माण  कम्पनी  लिमिटेड
 के  पास  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को  लागू  करने  के  ठेके  और

 उसने  वहां  कितने  श्रमिक  काम  पर  लगाये  हैं  और  इन  परियोजनासों  के  लिए  जन-शक्ति
 का  स्रोत  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  इंडियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी
 लिबिटेड  के  पास  सऊदी

 तुर्की  तथा  जिम्बाबवे  में  ठेके  हैं  ।

 इरकान  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के  लिए  भारत  से  तैनात  किए  गए  कर्मियों  की
 संख्या  295

 भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे का  विस्तार

 3555.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र
 ण

 ग्रर  पर्यटन
 मंत्री श्री  श्ज  किशोर  त्रिपाठी  |

 :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पथंटन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भुवनेश्वर  हवाई  अड्डा  चार्टर  उड़ानों  के  उतरने  के  लिए  सज्जित

 यदि  नहीं  तो  क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  और  यदि
 तो  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई/किए  जाने  का  विचार

 भुवनेवर  हवाई  अड्डे  की  हवाई  पट्टी  के  विस्तार  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 उठाये  जाने  का  विचार  और

 प्रत्येक  राज्य  में  कम  से  कम  एक  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  के  योग्य
 बाताने  की  काय्यंयोजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे
 पर  बोइंग  प्रकार  के  विमानों  की  चार्टरित  उड़ाने  परिचारित  की  जा  सकती  हैं  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  विशालकाय  विमानों  के  परिचालन  के  लिए  भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे
 के  धावनपथ  को  9000  फुट  तक  विस्तार  करने  की  इच्छा  ब्यक्त  की  है  ।

 राष्ट्रीय  विमानपत्त न  प्राधिकरण  ने  पहले  ही  8.87  करोड़  रुपये  की  लागत  से

 पथ  में  5850  फूट  से  7441  फूट  तक  विस्तार  कर  दिया  हवाई  अड्डा  अब

 एयरबस  विमानों  के  परिचालन  के  लिए  उपलब्ध  धावनपथ  का  9000  फुट  तक
 विस्तार  किया  जाना  राज्य  सरकार  द्वारा  बिना  लागत  के  लगभग  70  एकड़  भूमि  उपलब्ध  कराए

 तथा  विद्युत  लाइतों  के  परिकतेंन  कार्य  तथा  साथ  ही  साथ  विस्तार  परियोजना  के  लिए

 राष्ट्रीय  बिभानपत्त  न  प्राधिकरण  के  पास  उपलब्ध  संसाधनों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 छऐलश्ी  योजना  की  निकट  भविष्प  में  न  तो  आवश्यकता  है  और  न  ही  यह
 रिक  है  ।  ्‌ल्‍
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 ]
 मध्य  प्रदेश  को  बेगनों  को  सप्लाई

 3556.  डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  को  उस  क्षेत्र  में  स्थिति  औद्योगिक  इकाइयों  को  कोयले  की  ढुलाई  के

 लिए  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  महीने  में  कितने  वेगनों  की  सप्लाई  की

 क्‍या  सप्लाई  किए  गए  वेगनों  की  संख्या  उनकी  मांग  की  तुलना  में  बहुत  कम
 ओर

 यदि  तो  वेगनों  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मसल्लिकाजु  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  मध्य
 प्रदेश  में  औद्योगिक  यूनिटों  क ेलिए  कोयले  की  ढुलाई  हेतु  पश्चिमी  कोयला  क्षेत्रों  के  पेंच/कनहाल
 कोयला  क्षेत्र  तथा  दक्षिण  पूर्वी  कोयला  क्षेत्रों  के  कोरिया  रीवा  और  मुख्य  लाइन  कोयला  क्षेत्रों  को

 सप्लाई  किए  गए  माल  डिब्बों  की  संख्या  इस  प्रकार  रही  हैं  :--

 90  ot  11494  माल  डिब्बे

 90  *  11219  !

 90  ***  9070  !

 90  ws  12123

 90  न  11949  ह

 91  oe  11594  ”

 91  an  11229  ”

 91  हा  12837  !

 91  ***  9937  ए

 91  ***  10001

 91  न  8490  श

 91  aa  9045  !

 और  सामान्यतः  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  कम  कोयला  दिए  लाने  तथा  ताप  बिजली
 घरों  की  मांग  अधिक  होने  के  कारण  उद्योगों  को  कोयले  की  ढुलाई  उनके  लदान  कार्यक्रम  से  कम

 रेलें  कोयले  की  दुलाई  के  लिए  माल  डिब्बों  की  पूरी  तरह  पूरा  कर  रही  हैं  ।

 अध्य  प्रदेश  में  औद्योगिक  एककों  को  कोयले  की  सप्लाई

 3557.  डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  को  प्रति  माहब्रक्रतनी-कितनी  मात्रा  में  नाश्य  और
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 चूर्ण  कोयला  आवंटित  किया  गया

 क्‍या  यह  राज्य  में  औद्योगिक  एककों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्त

 कया  रेलवे  वैगनों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कोयले  को  आवंटित  मात्रा  के  लदान
 पर  अत्याधिके  प्र  भाव  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  हैं  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  प्र  स्तुत
 की  गई  सूचना  के  अनुसार  रेलवे  बो्ड  विभिन्‍न  राज्यों  को  कोयले  का  संचालन  किए  जाने  के

 लिए  वँगनों  की  अधिकतम  मासिक  सीमा  निर्धारित  करता  1990  से  1991
 की  अवधि  के  लिए  मध्य  प्रदेश  के  मामले  में  वँगनों  के  मासिक-आर  कोटे  सीमा  के

 का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 भास  स्टीम  सस्‍लेक

 90  874  169

 90  874  169

 90  874  169

 90  874  169

 90  874  214

 91  1040  214

 91  1040  214

 91  1040  शराब

 91  1040  214

 9।  1040  214

 91  1040  214

 91  1040  214

 से  उपयुक्त  वर्णित  मासिक-वार  कोटा  अधिशासी  रेल  संचलन

 ०)  द्वारा  राज्य-वार  निर्धारित  की  गई  वैगनों  के  वाधिक  कोटे  पर  आधारित

 जो  कि  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  के  उद्योगों  के  कोयला  कम्पनियों  और  रेलवे  के  साथ  परामश

 करके  निर्धारित  किया  जाता  यह  कोटा  कोयले  के  संचलन  के  लिए  वँगनों  की  उपलब्धता  और
 उनकी  मांग  के  आधार  पर  निर्धाशितिं  किया  जाता  इस  सम्बन्ध  में  कोयले  की  पूरी  मांग  को

 केवल  रेलवे  के  भ्रेषण  द्वारा  ही  पूरा  बहीं  किया
 जा

 सकता  है  और  ओद्योगिक  यूनिटों  की  मांग  को
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 पूरा  किए  जाने  के  लिए  रेलवे  की  आपूर्ति  में  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कोयले  का  प्रेषण  सड़क
 द्वारा  किया  जाता  रेलवे  द्वारा  वेगनों  की  आपूर्ति  तथ्रा  आवंटन  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  की  गई
 पेशकश  के  आधार  पर  किए  जाने  का  प्रत्रास  किया  जाता  किन्तु  उपभोक्ताओं  द्वारा  वैगनों  को

 अनुचित  रूप  में  रोके  जाने  तथा  लम्बी  आरि  के  कारणों  से  कभी-कभी  वैगनों  की  उपलब्धता
 कम  हो  जाती  इस  समस्या  से  रेलवे  द्वारा  वेगनों  के  में  कमी  करके  तथा

 वैगनों  की  उपलब्धता  में  सुधार  करके  निपटने  का  प्रयास  किया  जाता

 ]

 इंडियन  एअरलाइन्स  की  किसी  भी  उड़ान  में  आरक्षण  सुविधाएं

 3558.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटील  :  क्या  नागर  विभान  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  देश  के  किसी  भी  भाग  में  इंडियन  एयरलाइन्स  की  किसी  भी

 विमान  की  उड़ान  के  लिए  उससे  कुछ  ही  समय  पहले  विमान  यात्रियों  को  आरक्षण  देने  की  कोई
 योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  और

 विमानों  को  पुनः  सेवा  में  लगाने  से  इंडियन  एयरलाइन्स  की  उपलब्ध  सीट  क्षमता  में  वृद्धि  हो

 जाएगी  ।  यातायात  सम्बन्धी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्षमता  उपलब्ध  कराना  इंडियन  एयरलाइंस
 का  सतत  प्रयास  रहेगा  वशर्ते  कि  यातायात  की  सम्भावना  हो  और  उसका  ओचित्य  ठहराने  के  लिए
 वाणिज्यिक  साध्यता  हो  ।

 विसान  यात्रियों  को  संख्या  में  वद्धि

 3559.  श्री  प्रकाश  बोी०  पाटौल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  आगामी  तीन  वर्षों  में  विमान  यात्रियों  की  संख्या  में  कुल  कितनी  वृद्धि  होने
 की  संभावना  है  और  सरकार  का  विचार  इस  जरूरत  को  किस  प्रकार  पूरा  करने  का  -

 विभिन्न  क्षेत्रों  की  मांग  की  तुलना  में  कितनी  क्षमता  कम  पड़ने  की  संभावना
 और

 सरकार  द्वारा  पूरी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  क्षमता  कब  तक  प्राप्त  कर
 लेने  की  संभावना

 नागर  विमानन  ओर  परयंटन  मंत्रों  साधवराव  :  से
 विमान  बेड़  की  ग्राउंडिग

 के
 कारण  वर्ष  1989-90  में  वाहित  98.5  लाख  यात्रियों  की  तुलना  में

 इंडियन  एयरलाइंस  ने  वर्ष  1990-91
 में

 78.4  लाख  यात्रियों  का  वहन  किया  ।  चालू  वर्ष  1991-
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 92  में  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  लगभग  95  लाख  यात्रियों  को  ले-जाने  की  संभावना  चालू
 वर्ष  की  तुलना  में  अगले  तीन  वर्षों  में  मांग  में  हर  वर्ष  लगभग  10  लाख  यात्रियों  की  वृद्धि  होने  की

 आशा  ताकि  इंडियन  एय  रलाइंस  वर्ष  1994-95  तक  लगभग  125  लाख  यात्रियों  कोलेजा

 सकेगी  ।  इस  समय  18  विमान  के  बेड़े  तथा  वर्ष  1993  तथा  1994  में  प्राप्त  किए  जाने

 वाले  12  और  विमानों  के  पूरे  उपयोग  से  इंडियन  एयरलाइन्स  इस  मांग  को  पूरा
 कर  सकेगी  ।

 उद्योगों  को  कोयले  को  सप्लाई

 3560.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उद्योगों  क ेलिए  पिछले  दो  वर्षों  से  कोयले  की  अनुमानित  मांग  और  सप्लाई
 फितनी

 उद्योगों  को  कोयले  की  कम  सप्लाई  के  कारण  कितना  घाटा  और

 सरकार  ने  कोयले  की  सप्लाई  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान
 >  अन्य  उद्योगों  को  कोयले  की  अनुमानित  मांग  तथा  कोयले  की  आपूर्ति  सीमेंट  और  उर्बरक

 उद्योगों  को  छोड़  को  नीचे  दिया  गया  है  :--

 टन

 वर्ष  सांग  कोयले  का  उठान  संतोषप्रदता

 1939-90  39.70  34.55  87%

 (1.70)

 1990-91  40.10  39.12  97.5%

 (1.27)

 में  दिए  गए  आंकड़े  वाशरी  मिडलिग्स  को  दशति

 कोयला  मंत्रालय  के  पास  कोयले  की  कम  आपूर्ति  किए  जाने  के  कारण  उद्योगों  को

 हुई  कुल  हानि  के  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  किए  जाने  के  लिए  नई  खानों  को  खोलकर
 तथा  उपथुक्त  प्रौद्योगिकी  विकसित  तथा  उत्पादकता  में  सुधार  करने  सम्बन्धी  कदम  उठाए

 और  रेल वे  वैगनों  की  उपलब्धता  में  सुधार  करके  कोयले  के  प्रेषण  में  वृद्धि  की  है  ।

 हि
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 ee ॒  aes  7  ऋ  ल  ककल्क--+-जजणएयए
 कालोकट  हवाई  अडड़े  पर  इन्स्ट्र  मेनटेशन  लेंडिग

 सिस्टम  शुरू  करना

 श्री  बी०  एस०  विज्यराघवन  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कालीकट  हवाई  अड्डे  पर  इन्स्ट्र्‌मंनटेशन  लैंडिंग  सिस्टम  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और  .
 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्रो  साधवराव  :  राष्ट्रीय

 पत्त न  प्राधिकरण  का  निधियों  की  उपलब्धता  होने  की  स्थिति  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 कालीकट  हवाई  अड्डे  पर  उपस्कर  अवतरण  प्रणाली  एल०  की  स्थापना  का

 प्रस्ताव  है  ।

 केरल  को  बिजलो  को  सप्लाई

 3562.  श्री  वी०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  को  प्रत्येक  वर्ष  केन्द्रीय  क्षेत्र  क ेबिजली  घरों  से  कितनी  बिजली  सप्लाई  की

 जाती  है

 क्‍या  बिजली  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  केरल  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  क ेबिजली  घरों

 से  बिजली  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  कल्पनाथ  :

 1990-91  ओर  1991  जुलाई  1991  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  केन्द्रों
 से

 केरल

 को  कुल  मिलाकर  क्रमशः  1361.7  मिलियन  यूनिट  और  530.7  मिलियन  यूनिट  विद्युत  सप्लाई

 की  गई  ।

 और  केन्द्रीय  विद्यूत  उत्पादन  केन्द्रों  से  उत्पादित  विद्युत  के  बंट  वारे  का  निर्धारण

 प्रत्येक  क्षेत्र  के घटक  राज्यों  के बीच  किया  जाता  दक्षिणी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  विद्युत  उत्पादन

 केन्द्रों  क ेसफल  विद्यूत  में  जिस  मात्रा  तक  वृद्धि  होती  है  उसी  अनुपात  में  केरल  को  भी  अधिक

 विद्युत  सप्लाई  की  जाती  रामागुंडम  को  कोयले  की  सप्लाई  में  सुधार  किए  जाने  के  द्वारा

 रामागुंडम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  विद्यत  उत्पादन  में  वृद्धि  किए  जाने  हेतु  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ।

 केरल  में  रेल  फाटक

 3563.  श्री  वो०  एस०  विजयराधबन  या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  $
 है
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 केरल  में  चौकीदार  रहित  रेल  फाटकों  का  व्यौरा  क्‍या  और

 इन  फाटकों  पर  शीघ्र  चौकीदार  निशुक्त  करने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  कीजा
 रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  31.3.1991  की  स्थिति  के

 अनुसार  केरल  में  श्रंणी  के  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  की  संख्या  159  है  ।

 रेलें  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  को  चौकीदार  वाले  समपारों  में  बदल  ने  का  काय॑
 तभी  करती  हैं  जब  राज्य  सरकार/स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा  इस  काय॑  के  लिए  ठोस  प्रस्ताव
 प्रायोजित  किया  जाए  तथा  नियमानुसार  इस  कार्य  की  लागत  में  हिस्सेदा  री/लागत  वहन  करने  की
 विधिवत  सहमति  प्रदान  की  जाए  ।

 यातायात  के  घनत्व  या  दृश्यता  के  आधार  पर  अपेक्षित  होने  पर  रेलें  स्वयं  भी
 बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  को  चौकीदार  वाले  समपारों  में  बदलने  का  कार्य  करती  आ

 रही  हैं  ।

 दो  समपारों  को  चौकीदार  वाले  समपारों  में  बदलने  का  कार्य  1990-91  के  निर्माण
 कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 ह

 ग्रामीण  विजद्य  तीकरण  निगम  को  बकाया  राशि

 3564.  श्री  जे०  चोक्‍का  राव  :  क्‍या  विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ञ्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विद्यु  तीकरण  निगम  ने  1991  में  आंध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड
 से  बकाया  राशि  नकद  भुगतान  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  ग्रामीण  विद्यू  तीकरण  निगम  अन्य  राज्य  बिजली  बोड्डों  से  चेक  के  रूप  में  भुगतान
 स्वीकार  करता  और

 यदि  तो  भेद-भाव  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  कल्पनाथ  :

 से  ग्राम  लिच्यू  तीकरण  निगम  ने  आंध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  सहित  सभी  राज्य  बिजली
 वोर्डों  से  अपने  देयों  की  वसूली  हेतु  अनु  रोध  किया  हालांकि  निगम  की  अपनी  प्राथमिकता  डिमांड

 ड्राफ्ट  अथवा  टेलीग्राफिक  ट्रांसफामस  द्वारा  घनराशि  प्राप्त  करने  की  है  तथापि  भुगतान  का  तरीका

 अन्ततः  स्वयं  राज्य  बिजली  बोड्डों  द्वारा  तय  करने  के  लिए  छोड़ा  गया  है  और  निगम  चंकों  द्वारा

 भुगतान  अस्वीकार  नहीं  करता

 हल्विया  तेल  शोधक  कारखाने  का  विस्तार

 3565.  ओर  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  पेट्रोलियस  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
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 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने  के  विस्तार  हेतु  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  बी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ॥

 आधारमूल  आड़चनों  के  कारण  इस  भ्रकार  का  दिस्तारण  नहीं  हो  सकता

 कर्नाटक  को  कोयले  की  आपूर्ति

 3566.  श्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  पश्चिमी  और  दक्षिणी  क्षंत्रों  के  उद्योगों  में  कोयले  की  आपूर्ति  में
 50  प्रतिशत  की  कठौती  की  गई  है  जिसके  कारण  कर्नाटक  सहित  अनेक  राज्यों  में  उद्योगों  पर
 काफी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  सीमेंट  उद्योग  और  कपड़ा  ईकाइयों  को  इस  कटौती  के  कारण  नुकसान  पहुंचा
 और

 यदि  तो  सरकार  ने  कर्नाटक  के  उद्योगों  की  कोयले  की  मांग  का  सामना  करने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एस०  बो०  :  से  यह  सत्य  है  कि
 वय॑  1991-92  की  प्रथम  तिमाही  के  दौरान  गर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  को  कोयले  की  आपूर्ति
 प्रभावित  हुई  क्योंकि  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  अधिक  कोयले  का  प्रेषण
 किया  जिसमें  मुख्य  विद्युत  क्षेत्र  शामिल  इसलिए  कर्नाटक  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  के
 वस्त्र-उद्योग  यूनिटों  सहित  गैर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  की  ओद्योगिक  यूनिटों  को  कुछ  कठिनाइयों  का
 सामना  करना  पड़ा  ।  यहां  तक  कि  सीमेंट  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उद्योग  को  भी  कोयले  की  आपूत्ति
 में  सामयिक  रूप  से  कमी  का  सामना  करना  पड़ा  ।  किन्तु  अब  स्थिति  में  सुधार  लाए  जाने  के  लिए
 कदम  उठाए  गए  कोयला  मंत्रालय  ने  गैर-महत्वपूर्ण  क्षंत्र  के  उद्योगों  को  संयोजित  मात्रा  के
 न्यूनतम  502८  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  सभी  कोयला  कम्पनियों  को  निर्देश  जारी  कर
 दिए  कोयले  के  संचलन  के  लिए  सीमेंट  क्षेत्र  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जा  रही  कर्नाटक
 सहित  देश  के  सभी  उद्योगों  की  कोयले  की  आपूर्ति  में  सुधार  आ  जाने  की  संभावना  है  ।

 विद्य्‌  त  टेरिफ  ढांचा

 3567.  श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रस।द
 )

 :  क्या  विद्वत  और
 में

 श्री  एम०  बो०  चन्रशेखर  मूर्ति  ;:  LT  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा

 स्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  योज  ना  आयोग  ने  र।ज्य  सरकारों  से  टैरिफ  ढांचे  की  तरफ  तुरन्त  ध्यान  देने  का

 आग्रह  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  को  जाने  वाली  प्रस्तावित  कार्थब्राही  का  ब्यौरा

 क्ग्रा

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  उर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 और  राज्य  बिजली  बोडों  के  टैरिफ  के  सम्बन्ध  में  योज  ना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  को

 कोई  विशिष्ट  निर्देश  जारी  नहीं  किए  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  वित्तीय  स्थिति  में

 सुधार  करने  के  लिए  टैरिफ  ढांचे  को  संगत  बनाने  की  आवश्यकता  तथा  इक्विटी  कृषि

 क्षेत्र  को  विद्यत  आपूर्ति  के  लिए  हानियों  को  पूरा  करने  हेतु  विशिष्ट  अनुदान  की  व्यवस्था

 टैरिफ  में  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  पारेषण  एवं  वितरण

 हानियों  में  कमी  करना  आदि  उपाय  करने  के  लिए  विभिन्‍न  मंचों  से  विचार-विमर्श  में

 समय  पर  राज्यों  पर  बल  दिया  जाता  रहा  है  ताकि  वे  32८  आवश्यक  सांविधिक  अधिशेष  अर्जित

 कर  सकें  ।

 भुवनेश्वर-मद्रास्त  आ:दे  के  बोच  विमान  सेवा

 3568.  श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी
 श्री  रवि  राय

 बजाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीक्षा  सरकार  ने  भुवनेश्कर-ज

 भुतनेश्व  र-राऊरकेला  और  विजाग  सैक्शन  तथा  कलकत्ता  सैक्शन  के  बीच  वायुदृत  सेवा  सहित  अन्य

 विमान  सेवाएं  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 }
 :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पर्बटन  मंत्री  यह

 यदि  तो  उस  पर  कया  कायंत्राही  की  गई  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  ओर

 इंडियन  एयरलइन्स  षहले  ही  भुवनेश्वर  और  कलकत्ता  के  बीच  देनिक  सेवा  परिचालित  कर  रही

 है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  अपनी  1991  की  शीतकालोन  समयावलि  में  बम्बई/मद्रास  ओर

 भुवनेश्वर  सैक्ट  र  पर  सेवाएं  प्रारम्भ  करने  पर  विचार  करेगी  ।

 बायुदूत  सेवायें

 3569.  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  नावर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  मार्गों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  पर  वापुदूत  अपनी  विमान  सेवाओं  का  संचालन

 कर  रहा
 क्‍या  सरकार  का  वायुदूत  को  केवल  पूर्वोत्तर  और  दूर-दराज के  क्षेत्रों  तक  ही,सीमित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  वायुदृत  द्वारा  जिन  शेष  मार्गों  पर  सेवायें  शुरू  नहीं  की  गई  है  उन  मार्गों
 पर  सेवायें  शुरू  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  क्या  वैकल्पिक  उप  य  करने  का  है  ?

 नागर  विभानन  और  पयंटन  संत्रो  माधवराव  :  उन  मार्गों  का  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  जहां  इस  समय  वायुदृत  अपनी  विमान  सेवाओं  का  परिचालन  कर

 रहा  है  ।

 और  सरकार  वापुद्दत  के  भावी  ढांचे  के  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार  कर  रही
 इस  मामले  में  अभी  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 विवरण

 14-8-91  को  स्थिति  के  अनुसार  वायुदूत  द्वारा
 परिचालित  मार्ग

 उत्तरी  क्षेत्र

 1.  दिल्‍ली/कानपुर/लखनऊ/दिल्ली

 2.  दिलली/चंडीगढ़/कुल्लू  /चण्डीगड़/दिल्ली
 3.  दिल्ली/लुधियाना/चंडीगढ़/दिल्ली
 4.  दिल्‍ली/जोधपुर/जैसलमे  र/जोधपुर/दिल्ली
 5.  दिल्ली/चंडीगढ़/शिमल॥/चंडीगढ़/दिल्ल
 6.  दिलली/चंड़ीगढ़/धरमशाल॥/चंड़ीमढ़/दिल्ली

 7.  दिलली/दिहरादून/दिलली

 हैदराबाद

 1  हैदराबाद/विज  यवाड़ा/राज  झुन्दरी/हैदराबाद
 2.  हैदराबाद/राजामुन्दरी/हैदराबाद

 3.  हैदराजाद/पुणे/बड़ोदा/अहमदाबाद/पुणे/हैद राबाद
 4.  हैदराबाद/तिरूपति/हैदराबाद
 5.  हैदराबाद/पुणे/हैदराबाद

 मद्रास

 1.  मद्रास/कोयम्बतुर/मद्रास

 2.  मद्रास/पांडिचेरी/मद्रास

 3.  मद्रास/तिरूपति/बंगलोर/बेल गांव/बंगली  र/तिरुपति/मद्रास
 4.  मद्रास/मदुरे/मद्रास

 ह

 5.  मद्रास/तिरूपति/बंगलौर/तिरूपति/मद्रास

 328
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 के है  है  तैत़़़़
 6.

 मद्रास/मदुरं/कोचीन/अगत्ती/कोची  न/मदुरं/मद्रास
 7.  अगत्ती/कोचीन/अगत्ती

 पूर्वो  क्षेत्र

 ७9.

 #>

 (५०

 >

 नये

 -  केल  कत्ता/ज  मशेदपुर/कल  कत्ता

 *  कल  कत्ता/एज  वेल  /सिल्वर/गुवाहाटी/सिल्वर/एज  वेल/कल  कत्ता
 3.  कल  कत्ता/क्‌्चबिहा र/५.ल  कत्ता

 -  कल  कत्ता/अगरतल्ल।/एजवेल
 -  कल  कत्ता/अगरतल्ला/कैल।शहर/अग रतल्ल

 -  कलकत्ता/अगरतल्ला/शिलांग/अगरतल/कल
 -  कल  कत्ता/अगरतल  कत्ता

 पश्चिमो  क्षेत्र

 1.

 2.

 बम्बई/कांडल/बम्बई

 बम्बई/कोल्हापुर/बेलगांम/बम्बई

 बम्वई/औरंगाबाद/बम्बई

 3

 रथ

 5.

 6

 7.  वम्बई/पुणे/बम्बई

 बम्बई/पुणे/बम्बई

 बम्बई/कांडल/राज  कोट

 बम्बई/पो  रबन्दर/केशोद/बम्बई

 अमेरिको  पर्यटक

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर
 ने ॒  ै  मंत्री

 कत्ता

 3570.  श्रो  मुकुल  बालकृष्ण  बासनिक  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमेरिका  ने  भारत  के  कतिपय  भागों  को  संकटपूर्ण  क्षेत्र  बताया  है और  अमेरिका
 पयंटकों  को  ऐसे  स्थानों  में  न  जाने  की  सलाह  दी

 यदि  तो  ऐसे  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  अमेरिकी  सरकार  से  भारत  के  कतिपय  भागों  को  संकटपूर्ण  क्षेत्र
 वताये  जाने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाली  कोई  जानकारी  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागर  विमानन  और  परयंटन  मंत्री  माधवराव  :  ओर  संयुक्त
 राज्य  अमेरीका  का  विदेश  विभाग  अमरीकी  नागरिकों  को  समय-समय  पर  यात्रा  सम्बन्धी  सलाह
 जारी  करता  है  जिनमें  उन्हें  यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  भारत  सहित  कतिपय  देशों  की  यात्रा
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 करते  समय  सतक  रहें  ।  नवीनतम  यात्रा-परामर्शो  में  भारत  के  जिन  भागों  का  उल्लेख है  वे
 जम्मू  और  उत्तर  उत्तरी  मध्य  आन्ध्र

 पश्चिम  बंगाल  राज्य

 और  अमरीका  सरकार  ऐसे  यात्रा-परामश्श  सामान्यतः  कानून  और  व्यवस्था  की
 समस्थाओं  सम्बन्धी  घटनाओं  के  समाचारों  के  आधार  पर  जारी  करती  यह  मामला  राजनयिक
 चैनलों  के  माध्यम  से  पहले  ही  अमरीका  सरकार  के  साथ  उठाया  जा  चुका

 पेट्रोल  की  कीमत

 3571.  श्री  मुकुल  बालकृण  वासिनक  है
 श्री  फूल  चन्द  वर्मा  ५
 डा०  लक्ष्मी  नारायण  /  यो  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस

 श्री  पीयूष  तोरकी  हे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ५

 हि
 क्‍या  हाल  में  पेट्रोल  की  बढ़ी  कीमतों  के  कारण  यह  भारत  अधिकांश  विकसित

 और  विकासशील  देशों  की  तुलना  में  अधिक  मंहगा  हो  गया

 इसके  कारण  क्या  है  और  स्विटर

 आस्ट्रे  चीन  और  अर्जेंण्टाइना  में  प्रति  लीटर

 पेट्रोल  का  तुलनात्मक  मूल्य  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  डीजल  में  मिट्टी  के  तेत  की  मिलावट  को  रोकने  के  लिए  की  जाने
 वाली  कायंवाही  का  ब्यौरा  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  बी०  :  और  विभिन्‍न
 देशों  की  पेट्रोल  की  कीमतों  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 |

 .  खुदरा  बिक्नी  केन्द्रों  की  जांच  मिट्टी  के  तेल  में  फरफुरल  को  मिलाना  तथा
 परीक्षण  जांच्र  करना  आदि  |

 गुजरात  को  प्राकृतिक  गेस  की  सप्लाई

 3572.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यहं  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भड़ोच  और  सूरत  को  घरेलू  और  औद्योगिक  उपयोग  के  लिए  प्राकृतिक  गस
 सप्लाई  की  जा  रही

 यदि  तो  क्या  वापी  और  बिलिमोरा  शहरों  में  प्राकृतिक  गैस
 आवटित  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इन्हें  प्राकृतिक  गंस  कब  से  सप्लाई  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?
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 ह  गै  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  :  भड़ौच  में  प्राकृतिक
 गंस  की  आपूर्ति  की  जा  रही  सूरत  शहर  में  आपूर्ति  अभी  तक  आरम्भ  नहीं  हुई

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 क्षेत्र  में  ऐसी-वचनंबंद्धताओं  के  लिए  फिल  हाल  गैस  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विदेशी  सहायता  से  गंस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्र

 3573.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गैस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  के  क्षेत्र  में  पूंजी  का  निवेश

 करने  हेतु  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  ?

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 _  और  निम्नलिखित  गैस  आधारित  ताप  विद्यूत॒  परियोजनाओं  के  लिए  निवेश  हेतु  विदेशी
 2  क्॑गठनों  के  साथ  समझौतों/अनुबन्धों  पर  हस्ताक्षर  किए  गये  है  :--

 -  ऋ०  सं०  परियोजना  का  नाम  वित्त  पोषण  का  स्रोत

 1  2  3

 1.  बेसिन  ब्रिज  जी०टी०  (4  <  30  तमिलनाडु  विद्य ूत  ओव  रसिज  इकोनोमिक  को

 बोर्ड  ओपरेशन  फण्ड

 रे  सी०  जापान  ।

 2.  काठलगुडी  जी०  ओव  रसिज  इकोनोमिक  को

 3(30-40  मे०्वा०  एस०  ओपरेशन  फण्ड
 सी०  जापान  ।

 3.  उरण  अपशिष्ट  ऊष्मा  रिकवरी  यूनिट  एवं  2  (2x 120  क्र  डिटांसटाल्ट फर
 मे०वा  ०)-महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोड्ड

 हि
 जमंनी  ।

 4.  दादरी  सी०सी०जी०टी०  (4  X  131  मे०्वा०  क्रेडिटांसटतल्ट  फर

 a  (2X 146  एस०टी०-राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  रोफबाऊ  के०एफ०
 टी०  पी०  जमंनी  ।
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 1  2  3

 5.  कवास  सी०सी०जी०टी०  (4  2८  106  जी०्टी  ०  +-  विश्व  बैंक

 (2  2<  110  एस०टी०-राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम
 टी०  पी०

 6.  ओरौया  गैस  पॉवर  प्रोजेक्ट  652  मेगावट-राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  विश्व  बैंक
 निगम

 7.  अन्ता  गैस  पॉवर  प्रोजेक्ट  (413  मे०  राष्ट्रीय  ताप  विश्व  बेंक

 विद्युत  निगम  टी०

 8.  ग़ान्ध।र  गैस  आधारित  विद्युत  परियोजना  (650  मे०  ओवरसिज  इकोनोमिक  को

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ओपरेशन  फण्ड

 सी  जापान  ।

 ]

 नुआपड़ा-गुणपुर  सेक्शन  की  लाइनों  को  बदलना

 3574.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे  कि  :

 नुआपडा-ग्रुणपुर  नेरो-गेज  सेकक्‍्शसन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  अनुमानित
 संशोधित  लागत  क्‍या  है

 क्‍या  इस  परियोजना  पर  का  कार्यावधि  की  दृष्टि  से  पिछड़ा  गया
 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  90  कि०्मी०  नौपादा-गुनुपु  र

 छोटी  लाइन  की  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  मौजूदा  लागत  लगभग  60  करोड़  रुपए  होगी  ।
 से  इस  परियोजना  के  अलाभप्रद  होने  और  इस  समय  रेलों  द्वारा  संसाधनों  की

 अत्याधक  तंगी  का  सामना  किए  जाने  के  कारण  इसे  स्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  ।

 विदेशों  में  पर्यटन  कार्यालय

 3575.  शरो  शंकर  सिह  बघेला  विज  है
 डा०  ए०के०  पटेल  }

 :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  परयंटन  कार्यालय  कार्यरत
 वर्ष  1989,  1990  अथवा  1991  के  दौरान  कहां-कहां  के  पर्यटन  कार्यालय

 बन्द  किए  गए  और  उनके  बन्द  किए  जाने  के  क्या  कारण  ओर
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  पर्यटन  वर्ष  के  दौरान  उन्हें  फिर  से  खोलने  का  है  ?
 नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  विदेश  स्थित  16

 कार्यालय  निम्नलिखित  स्थानों  पर  चलाए  जा  रहे  है  :--

 देश  स्थान  कार्यालयों  को  संख्या

 1.  यू०एस०ए०  न्यूयार्क  और  लांस  एजेंल्स  2

 2.  कनाडा  टोरंटो  1

 3.  यू७  के०  लंदन  है|

 4.  जमंनी  फ्र  कफर्ट  1

 5.  स्विट  रलेंड  जनेवा  ।

 6.  फ्रांस  पैरिस
 7.  इट  ली  मिलान  |

 8.  स्पेन  मेड़िड  ।

 9.  नीदर  लेंड  एम्स्ट  डंम  ग

 10.  आस्ट्रेलिया  सिडनी

 11.  मलेशिया  कुआलालम्पुर
 12.  थाईलैंड  बंकाक
 13.  जापान  टोक्यो

 14,  यू०  ए०ई०  दुबई  और  बहरीन  2

 अरब

 हां  ।  शिकागो  स्थित  भारत  सरकार  पर्यटक  कार्यालय  दिनांक  14.6.1990  को

 बन्द  किया  गया  था  और  सिंगापुर  और  स्टाकहोम  स्थित  भारत  सरकार  स्थित  पयेट क  कार्यालयों

 को  28.9.1991  को  बन्द  किया  गया  था  ।  इन  कार्यालयों  को  बचत  के  उपाय  के  रूप  में  बन्द
 किया  गया  था  ।  ॥

 स्‍्टाकहोम  और  सिंगापुर  के  का्यालथों  को  पुनः  खोलने  तथा  दक्षिण  कोरिया  में
 सिओएल  एक  नया  कार्यालय  खोलने  का  निर्णय  लिया  गया

 दिल्लो  विद्य॒त  प्रदाय  संस्थान  के  बिल

 3576.  श्री  प्रभू  दया  कठेरिया  है|
 लो  भगवान  शंकर  रावत
 श्री  रमेश  चन्द  तोमर  भ्या  विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत
 श्री  दत्तात्र य  बंडारू  |
 श्रो  गोपीनाथ  गजपति  है

 मंत्री  यह  बतांने  की  करेंगे  कि  :
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 उशों  के  निदित  उत्त  र  20,  199]

 _  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  28  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित

 शुड  सिम्प्लिफाई  विल्सਂ  समाचार  शीर्षक  की  ओर  आऊक्ृष्ट  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  को
 विचार  हें  7?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 और  कथित  द्वारा  बिल  बनाने  और  प्रतिभूति  राशि  को  लोटाने

 की  प्रक्रियाओं  को  कारगर  बनाने  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  एवं  लोक  शिकायत  विभाग  द्वारा
 किए  गए  अध्ययन  कार्य  के  निष्कर्षों  से  सम्बन्धित  है  ।  उनकी  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  मीटर  शीर्टे  तैथार  करने  के  लिए  सभी  जिलों  के  लिए  एक  समान

 अपनाई  चक्तीय  मीटर  रीडिंग  की  पद्धति  लागू  की  ऐसे-कनेक्शनों  का  पता
 लगाया  जाए  जिनके  बारे  में  एक  वर्ष  से  भी  अधिक  अवधि  से  बिल  जारी  नहीं  किए  गए  परीक्षण
 के  आधार  पर  स्थल  पर  ही  बिल  बनाने  की  प्रणाली  लागू  स्ंप्र  थम  बिल  को  तास्तविक
 रीडिंग  तथा  अनुवर्ती  बिल  को  मासिक/द्विमासिक्र  अंतराल  से  अनुमान  के  आधार  पर  जारी  किए
 जाने  की  व्यवहायंता  का  पता  सरकारी  आवास  के  लिए  प्रतिभूति  राशि  की  प्रणाली

 को  समाप्त  करना  और  निजी  आवास  के  मामले  में  प्रतिभूति  राशि  का  हस्तांतरण
 करना

 अध्ययन  दल  के  अनेक  सुझावों  का  कार्यान्वयन  किए  जाने  तथा  डँसू  की  बिल  बनाने  की
 प्रक्रिया  में  सुधार  करने  एवं  कारगर  बनाने  के  लिए  किए  जा  रहे  अन्य  उपायों  एवं  कम्प्यूटर  के
 द्वारा  बिल  बनाने  की  प्रणाली  में  शर्नेः  स्थिरता  आने  के  परिमाणस्वरूप  डेसू  त्रूटिपूर्ण  एवं
 विलम्ब  से  बिल  बनाए  जाने  की  घटनाओं  की  संख्या  को  कम  करने  में  सक्षम  हो  पाया

 बिहार  में  सौर  ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना

 3577.
 हि  तज  न  जोधरो  |

 +  क्या  बिद्युत  और  गे-रपरंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  मधुबनी  और  रांची  जिलों  में  तीस  मेगावाट  क्षमता  के  सौर
 ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुमति  मांगी

 इन  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की
 सम्भावना  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  अन्य  राज्यों  में  ऐसे
 सोर  ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  कराने  के  लिए  क्या  प्रावधान  किया  है  और  उन्हें  किस-किस  स्थान  पर
 स्थापित  किया  जाएगा  ?

 विद्युत  ओर  गेर-प्रम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ
 और  बिहार  मधुबनी  और  रांची  जिलों  में  सौर  ऊर्जा  आधारित  30  मे०  वा०  .
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 के  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापन्ना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं
 हुए  तथापि  मुंगेर  तथा  गया

 29  1913  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर
 :-

 जिलों  में  प्रत्येक  में  207  करोड़  रुपये  स ेअधिक  की  ल  2  .<  30  मे०  वा०  सौर  तापीय
 विद्युत  स्टेशनों  की  स्त्रापना  के  लिए  बिहार  राज्य  विद्युत  बोडं  से  दो  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इस
 सम्बन्ध  में  सभी  आवश्यक  निवेशों  और  आंकड़ों  के  उपलब्धता  हो  जाने  पर  कार्यान्वयन  हेतु  इन
 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  सकेगा  |

 अब  तक  कोई  सौर  तापीय  विद्युत  संयंत्र  मंजूर  नहीं  किया  गया  इसलिए  कोई
 प्रावधान  नहीं  किया  गया  ।  बी  कहछ  अद

 इंडियन  एयरलाइंस/एयर  इंडिया  में  अभियन्ता
 सहायकों  की  नियुक्ति

 ह

 -  ४  pbet
 3578.  श्री  तेज  नारायण  सिंह

 |
 .  पर्यटन

 मंत्री  :
 श्रो  राम  टहल  चोधरी  |

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  हे
 हा

 इंडियन  एयरलाइंस  और  एयर  इंडिया  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  की  नियुक्तियों  में  आरक्षण  के  नियमों  और  विनिथमों  क  उचित  रूप  में  पालन  किया

 रद्दा  है

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  बंवार  तथा  1991  तक  इंडिग्रन

 एयरलाइंस  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  से  सम्बन्धित  कितने  लोगों  की  अभियन्ता  सहायक  के  रूप

 में  नियुक्ति  की  .
 ः  ्ि

 इस  सम्बन्ध  में  तैयार  कौ  गेई  चुने  हुए  प्रत्याशियों  की  सूची  में  से  30  1991

 तक  कितनों  की  नियुक्ति  की  गई  ह

 क्‍या  सूची  की  अवधि  1991  से  आगे  बढ़ा  दी  गई  है  और  यदि  तो  इसे
 कितने  समय  तक  के  लिए  बढ़ा  दिया  गया  हा

 सूची  में  दर्ज  शेष  प्रत्याशियों  की  नियुक्ति  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना

 और
 ढ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ब्रा

 नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  माधवराव  हां  ।

 वर्ष  1989,  1990  और  1991  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइंस  में  इंजीनियरी

 हैल्परों  के  रूप  में  नियुक्त  अनुसुचित  जाति/अनुसूचित  जनजाक्नि  के  व्यक्तियों  की  संख्या  इस
 प्रकार  है

 ++  .....  ४.  3.  न
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  20  1991

 अनुसूचित  जाति  अनूसूचित  जनजाति

 1989  43  19

 1990  14  6

 1991  से  3  चाः

 91)

 चालू  पैनल  में  से  30  1991  तक  नियुक्त  किए  गए  उम्मीदवारों  की  संख्या

 इस  प्रक्कार  है  :-

 अनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवार  33

 अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  19

 हैदराबाद  और  कलकत्ता  में  इंजीनियरी  हैल्परों  के  पैनल  जो  1.3.91  और  30  7.91

 को  समाप्त  हो  गए  थे  उन्हें  .।  .91  और  31.8.91  तक  बढ़ा  दिया  गया

 और  खाली  स्थानों  के  उपलब्ध  होने  पर  पैनल  में  बचे  बाकी  उम्मीदवारों  को

 पैनल  की  वेधता  की  अवधि  के  दौरान  नियुक्त  किया  जाएगा  ।

 ]

 मुम्बई  सें  रेल  परियोजना

 3579.  श्री  तेजसहराव  भोंसले  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  यात्रियों  तथा  माल  ढोने  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  का  सामना
 करने  के  लिए  ग्रेटर  बम्बई  क्षेत्र  में  कोई  नई  रेल  परियोजना  शुरू  की  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इनके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की
 संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु  :  जी

 प्रमुख  निर्माण  कार्यों  में  निम्नलिखित  काये  शामिल  है  :--

 (i)  बांद्रा  और  अंधेरी  के  बीच  अतिरिक्त  जोड़ी  लाइनें  तथा  इनका  पूरा  होना  धनराशि
 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 (४)  थाणे  क्रीक  पर  एक  पुल  सहित  मानखुर्द  से  बेलापुर  तक  एक  नई  लाइन  का
 निर्माण  ।

 इस  परियोजना  की  लागत  नगर  औद्योगिक  विकास  निगम/महाराष्ट्र  राज्य  सरकार
 द्वारा  क्रमशः  67:33  के  अनुपात  में  बहन  की  जा  रही  चूंकि  इस  परियोजना  के
 निष्पादन  में  प्रस्तावित  लाइन  पर  किए  गए  अतिक्रमण  से  बाघा  उत्पन्न  हो  रही  है



 29  1913  प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 इसलिए  इसका  पूरा  होना  इत  तरह  के  अतिक्रमणों  के  हटाये  जाने  पर  निर्भर
 करेगा  ।

 (iii)  कुर्ला  में  नया  यात्री  टर्मिनल  :

 न्यायालय  द्वारा  स्थगत  आदेश  को  निरस्त  किए  जाने  के  छः  महीनों  के  अन्दर  इस
 टमिनल  को  चालू  किया

 (iv)  बांद्रा  ठमिनल  :

 न्यायालय  द्वारा  स्वगत  आदिश  को  निरस्त  किए  जाने  के  छः  महीनों  के  अन्दर  इस
 टमिनल  को  चालू  किया  जाएगा  ।

 (५)  दोहरी  निकासी  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  बम्बई  वी०  टी०  के  उपनगरीय
 यार्ड  के  ढांचे  में  परिवर्तत  करना  ।

 चालू  वर्ष  में  इस  काय॑  के  पूरा  होने  की  संभावना

 बम्बई  ओर  कल्याण  के  बीच  धीमी  गति  के  गलियारे  पर  सिग्रनलों  का  पुनः
 अन्तरण  ।

 इस  काये  को  पूरा  करने  के  लिए  अभी  कोई  लक्ष्य  तिथि  निर्धारित  नहीं  की
 गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  क्ष  त्रों  का  विद्यू  तोकरण

 3580.  श्री  केशरी  लाल  :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने
 की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  कानपुर  नगर  और  कानपुर  देहात  और  फतेहपुर  जिलों  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  का  विद्यतीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इन  जिलों  में  उन  गांवों  की  संख्या  कितनी  है  जिनका  विद्यृतीकरण  हो  गया  है  तथा
 उनकी  संख्या  क्रितनी  है  जिनका  विद्यु  तीकरण  नहीं  हुआ

 शेष  गांवों  का  विद्यू  तीकरण  कब  तक  किए  जाने  की  संभानना  और

 1990-91  के  दौरान  कितने  गांव  का  विद्यूतीकरण  किया  गया  है  ?

 विद्यूत  और  गेर-पर  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  रज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 और  निधियों  की  उपलब्धता  एवं  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  गईं  सापेक्ष
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  राज्य  स्तर  पर  जिलेवार  विद्यु  तीकरण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  अन्तिम
 रूप  दिया  जाता  है  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  कानपुर  कानपुर  देहात  ओर  फतेपपुर  जिलों  में  विद्यू,तीकरण

 एवं  गैर-विद्यू  तीकृत  गांवों  की  संख्या  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1991
 के  अंत  में

 निम्नवत  थी  :--

 जिला  बिद्य  तीकृत  गांवों  को  गेर-विद्वय॒  तोकत  गांव  को

 संख्या  संख्या

 कानपुर  नगर  1204  681

 फतेहपुर  1095  254

 उपरोक्त  जिलों  में  शेष  गांवों  का  विद्य्‌  तीकरण  किया  राज्य  के  समग्र  आबंटन

 में  इन  जिलों  के  लिए  राज्य  द्वारा  किए  गए  आबंटन  पर  निर्भर

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोड  द्वारा  सुचित  किया  गया  है  कि  वर्ष  1990-91  के

 दौरान  कानपुर  नगर  में  6  कानपुर  देहात  में  54  गांवों  ओर  फतेहपुर  जिले  में  33  गांवों  का

 विद्य  तीकरण  किया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रसोई  गस  को  एजेंसियां

 3581.  श्री  केशरो  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1990  और  1991  के  दोरान  अब  तक  आबंटित  रसोई  गैस  की

 एजेंसियों  का  कम्पनी-वार  ब्यौरा  क्‍या

 कानपुर  कानपुर  देहात  और  फतेहपुर  जिले  में  आवंटित  एजेंसियों  की  संख्या
 क्‍या

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  जिनको  यह  एजेंसियां
 आवंटित  की  गई  की  संख्या  क्या  और

 सरकार  द्वारा  स्वेच्छिक  कोटे  में  से  वहां  पर  आवंटित  एजेंसियों  की  संख्या
 क्‍या

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्री  बो०  :

 आई०  ओ०  सी ०  बोी०  षी०  सी०  एच०  पी०  सी०

 16  6  12

 शून्य

 दो

 इकक्‍्कीस  ।  इनकी  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  #%  .
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 कानपुर  तथा  दिल्ली  के  बीच  विमान  सेवाओं  का  निलम्बन

 3582.  श्री  केशरी  लाल  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  और  दिल्ली  के  बीच  की  इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ान  निलम्बित  कर
 दी  गई  है

 यदि  तो  कब्र  और  किन  कारणों  से

 क्प्रा  सरकार  ने  उसे  पुनः  चालू  करने  सम्बन्धी  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उसे  पुनः  कब  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  ओर

 1990  में  खाड़ी  देशों  से  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  निकालने  हेतु  चार्टर  उड़ानें  परिचालित  करने  की

 दृष्टि  से  इंडियन  एयरलाइन्स  की  कानपुर  और  दिल्ली  के  बीच  सेवाएं  तथा  कई  अन्य  सेवाएं  भी

 बन्द  कर  दी  गई  थी  ।

 और  हां  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  को  इस  सेवा  के  पुनः  चालू  किए  जाने  के

 .५  लिए  कानपुर  के  व्यापारियों  और  व्यापारिक  धरानों  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 े

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  1.8.91  से  यह  सेवा  पुनः  आरम्भ  कर  दी

 दक्षिण  गेस  प्रिड

 3583.  श्री  सी०  पो०  मुदाल  गिरियप्पा
 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  \  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री
 श्री  प्रकाश  बी०  पाटील  है

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  गैस  ग्रिड  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई
 है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेंस  मंत्रो  बी०  :  से  इस  मामले  की

 अन्तर-मंत्रालय  दल  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है

 चित्र  दुर्ग  और  दावणगेंरे  रेल  लाइन

 3584.  श्री  सी०  पी०  मुदालगिरियष्पा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 (%)  क्या  चित्र  दुर्ग  और  दावणगेरे  के  बीच  यात्रियों  के  अत्यधिक  आवाममन  को  देखते  हुए
 इन  दो  केन्द्रों  क ेबीच  एक  रेल  लाइन  निर्मित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |

 पेट्रोलियम  उत्पादों  कौ  मांग

 3585.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  और  प्राकृतिक  गैस  की  कुल  मांग
 कितनी

 देश  में  उत्पादन  किए  जा  रहे  पेट्रोलियम  उत्पादों  तथा  प्राकृतिक  गैस  की  कुल
 आवश्यकता  का  प्रतिशत  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  आयात  किए  गए  पेट्रोल  तथा  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  की
 मात्रा  क्या  है  तथा  किन-किन  देशों  से  इन्हें  आयात  किया  गया  है  ओर  इन  वस्तुओं  के  आयात  पर
 कुल  कितनी  लागत

 क्‍या  सरकार ने  पेट्रोल  के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  विशेष
 काय  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  बो०  :  और  :

 सांग  देसो

 उत्पादन

 पेट्रोल  3.884  100%

 पेट्रोलियम  उत्पाद  56.781  869५८
 देश  में  प्राकृतिक  गैस  का  वर्तमान  में  लगभग  33  एम०  एम०  एस०  घन  मीटर  प्रतिदिन

 उपयोग  होता  प्राकृतिक  गैस  देसी  उत्पाद

 (1)  वर्ष  मात्रा  कोमत
 टन  रुपये

 1988-8  8-8 9  6495  1559.84
 1989-90  6564  2254.71
 1990-91  8660  4660.21

 चलाऊ
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 पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आवधिक  संविदा  व  तत्काल  खरीद  दोनों  के  तहत  किया
 जाता  तत्काल  खरीद  सर्देव  किसी  देश  विशेष  से  ही  नहीं  की  जाती  है  ।

 ओर  आत्मनिर्भ रता  बढ़ाने  की  दिशा  में  उठाए  गए  कदमों  देसी  कच्चे  तेल  के
 उत्पादन  में  मौजूदा  रिफाइनरियों  का  विस्तार  तथा  नयी  ग्रास  रुट  रिफाइनरियों  की

 स्थापना  द्वारा  शोधन  क्षमता  में  वृद्धि  मांग  प्रबंध  और  संरक्षण  के  उपाय  अन्तर-ई  धन
 प्रतिस्थापन  आदि  शामिल

 ]

 कालीकट  हवाई  अड्डे  का  विस्तार

 3586.  प्रो०  के०  बो०  थासस  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  सरकार  से  बम्बई  से  कालीकट  के  लिए  इंडियन

 लाइन्स  को  देनिक  उड़ान  शुरू  करने  सम्बन्धी  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  और  इंडियन

 एयरलाइन्स  बम्बई  और  कालीकट  बीच  एक  दैनिक  सेवा  का  परिचालन  कर  रही

 कनाड़ा  के  लिए  सीधो  उड़ान

 3587.  प्रो०  के०  बी०  थासस  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एयन  इण्डिया  का  कनाडा  के  लिए  सीद्री  उड़ान  शुरू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  और  एयर

 इण्डिया  ने  |  1991  से  लन्दन  होकर  टोरंटों  के  लिए  दो  सप्ताह  में  एक  बार  की  सेवाएं  पहले

 ही  आरम्भ  कर दी  हैं  ।

 पेट्रोल  तथा  डोजल  को  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  के  परिणामस्परूप  बिक्री  मुद्रग  को  बचत

 3588.  प्रो०  उसारेडिड  वेंकटेश्व रलु  :  क्या  पेट्रो  लियझ  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  पेट्रोल  तथा  डीजल  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  फलस्वरूप  राष्ट्रीय  मोर्चा

 सरकार  के  शासन  के  दौरान  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  पेट्रील  डीजल  की  खपत  पर

 किसी  विशेष  तत्व  के  प्रभाव  को  परिमाणित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।
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 ]
 गया  और  हावड़ा  के  बोच  रेलगाड़ी

 9589.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हावड़ा  और  गया  के  वीब  इस  मार्ग  पर  पड़ने  वाले  तीर्थंस्थलों  की  यात्रा  करने

 वाले  यात्रियों  और  व्यापारिक  उद्देश्यों  से  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  कोई  दैनिक

 एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  नहों  चलती  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  ग्रांड  कोर्ड  लाइन  छोटा  नागपुर  स्टेशन

 से  होते  कोई  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  चलाने  का  ओर

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  4  जोड़ी  देनिक  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियां

 ऐसी  हैं  जो  हावड़ा  और  गया  के  वीच  सीधी  गाड़ी  सेवा  उपलब्ध  कराती  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  पें  रेलवे  बुकिंग  कार्यालय

 3590.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  छतरा  के  के  जिला  मुख्यालय  में  एक  रेलवे  बुकिंग  कार्यालय
 खोलने  क्री  लम्बे  समय  से  मांग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  काय्यंवाई  रने  का  विचार  है  ?
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु  :  बिहार  में  रेलवे  आउट

 एजेंसी  खोलने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।

 चात्रा  से  प्राप्त  होने  वाले  सम्भावित  यातायात  से  यहां  आउट  एजेंसी  खोलने  का
 कोई  औचित्य  नहीं  बनता

 छोटा  नागपुर-संयाल  परगना  क्षत्र  में  बुकिंग  कार्यालय

 3591.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  छोटा  नागपुर-संथाल  परगना  क्षेत्र  के  उन  जिलों

 नुख्यालयों  में  रेलवे  बुकिंग  कार्यालय  खोलने  का  है  जिन्हें  अभी  रेलवे  लाइनों  से  जोड़ा  नहीं  जा
 सका  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्ट.काजु  :  और  हजारीबाग  और  दुमका
 की  आउट  एजेंसियां  बिहार  स्टेट  रोड  ट्रांसरोटे  निगम  द्वारा  परिचालित
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 की  जा  रही  बी०एस०आरण्टी०सी०  के  असंतोषजनक  काय॑  निष्पादन  तथा  कम  यातायात
 प्राप्त  होने  की  वजह  आगे  कार्य  जारी  रखने  में  उनकी  असमर्थेता  के  कारण  क्रमशः  1.8.88  और
 1.9-88  से  ये  आउट  एजेंसियां  बन्द  कर  दी  गयी  इन  स्थानों  पर  आउट  एजेंसियों  को  पुनः
 खोलने  के  बारे  में  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जब  सरकारी  या  निजी  ठेकेदार  मानक  शर्तों
 और  निबंधनों  के  आधार  पर  काये  शुरू  करने  की  इच्छा  व्यक्त  करें  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रेल  लाइनें

 3592.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  को  जोड़ने  के  लिए  उत्त  र  प्रदेश  के  किन-किन
 स्थानों  पर  नई  रेल  लाइनें  बिछायी  जा  रही  हैं  अथवा  बिछायी  जानी  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  निम्नलिखित  खण्डों  पर  नयी  लाइनों  के

 निर्माण  का  काम  पहले  ही  शुरू  कर  दिया  गया  है  :--

 (i)  मथुरा-अलवर

 (ii)  रामपुर-न्यू  हल्द्वानी

 (iii)  बगहा-छितौनी  स्थापना

 (1५)  ग्रुना-इटावा
 आठत्रीं  योजना  के  लिए  अभी  तक  किसी  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 उत्तर  प्रदेश  में  छोटो  रेल  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलना

 3593.  डा०  लाल  बहादुर  रावल
 |

 हि  हक
 श्री  राम  बदन

 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  छोटी  रेल  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों

 में  बदलने  और  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  अभ्यावेदन  भेजे  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाई  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  और  उत्त  र  प्रदेश  के

 मंत्री  ने  हाल  ही  में  मैनपुरी  जिला  को  जोड़ने  के  लिए  फरु  खाबाद  और  हरदोई/संडीला  के  बीच  नई
 लाइन  के  निर्माण  का  भनुरोध  किया  है  ।

 प्रस्तावित  रेल  जिसमें  गंगा  नदी  पर  रेल  पुल  का  निर्माण  भी  शामिल  के

 लिए  भारी  निदेश  की  आवश्यकता  होंगी  और  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  इस  पर  फिलहाल  विचार

 नहीं  किया  जा  सकता

 ]
 रसोई  गैस  एजेंसियों  से  चूल्हों  की खरोद

 3594.  प्रो०  अशोक  आनन्दराव  वेशम्‌ख  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह
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 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  वस  बात  की  जानकारी  है  कि  नए  गैस  उपभोक्ताओं  को  एल०पी०
 जी०  एजेंसियों  द्वारा  उनसे  गैस  गैस  रबड़  पाइप  आदि  खरीदने  के  लिए  मजबूर  किया
 किया  जाता  और

 एल०पी०जी०  डीलरों  उपभंकक्‍ताओं  को  इनकी  खरीद  के  लिए  मजबूर  न  करने
 सम्बन्धी  निर्देश  जारी  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रों  बी०  :  और  एलग्पी०
 जी०  डीलरों  के  लिए  विपणन  अनुशासन  दिशानिर्देशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  एल०पी०जी०
 सस्‍्टोव  की  जबरन  बिक्री  के  मामले  में  तेल  कम्पनियों  द्वारा  दण्डात्मक  कारंवाई  किए  जाने  की  भी
 व्यवस्था  दे  ।

 बाम्बे  हाई  से  हजोरा  तक  पाइप  लाइन

 3595.  कुमारी  दोषिका  व्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बाम्बे  से हतीरा  तक  अतिरिक्त  गैस  पाइपलाइन  के  वित्त  पेषण  हेतु
 विश्व  बंक  से  सम्पर्क  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति
 हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  और  यह  तेल
 एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  गस  दहन  को  कम  करने  की  परियोजना  का  एक  घटक  इस
 परियोजना  को  विश्व  बैंक  द्वारा  सहायता  दी  जा  रही

 ]
 सध्य  प्रदेश  सें  विद्युत  संयंत्रों  का आधुनिकीकरण

 3596.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1991-92  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  विद्युत  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  प्रस्ताव  रखा  गया
 विद्यूत  ओर  गेर  पर  म्पर  गत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  रज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :

 हां  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  विद्युत  संयंत्रों  क ेनवीकरण  एवं  आधुनिकी
 *

 करण  सम्बन्धी  कार्यों  हेतु  2749.05  लाख  रुपए  का  बजट  प्रावधान  हैं  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  प्रामोण  विद्य  तीकरण

 3597.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  अधिकांश  गांवों  और  पिछड़  क्षेत्रों  मे ंबिजली  की  सुविधा  उपलब्ध

 नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 1991  तक  कितने  गांवों  का  विद्यूतीकरण  किया  गया  था  ?

 विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 से  उपलब्ध  सूचना  के  मध्य  प्रदेश  के  71352  गांवों  में  से  1991  के  अन्त

 तक  63,007  (58%)  गांव  विद्यु  तीकृत  किए  जा  चुके  इसमें  राज्य  के  कुल  25,825

 जातीय  गांवों  में  से  22,197  जन-जातीय  गांवों  का  विद्यृतीकरण  शामिल  राज्य  में  समग्र

 विद्यु  तीकरण  का  स्तर  राष्ट्रीय  औसत  से  ऊपर

 ]

 कनटिक  में  पेट्रोल/डी जल  की  फूटकर  दुकानों  और  एल०पी०्जी०

 एजेंसियों  का  आबंटन

 3598.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नये  पेट्रोल/डीजल  फुटकर  बिक्री  केन्द्रों  और  एल०पी०जी०  एजेंसियां  आबंटित  करने

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्‍या

 कर्नाटक  में  अब  तक  श्रेणी-वार  कितने  पेट्रोन/डीजल  के  फुटकर  बिक्री  केन्द्र  और

 एल०पी०जी  ०  एजेंसियां  आवंटित  की  गई  और

 चालू  वर्ष  में  जिला-वार  कितने  डिस्ट्रीब्यूटर  शिप  आबंटित  करने  का  प्रस्ताब  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्री  बो०  :  पेट्रोल/डीजल  खुदरा
 बिक्री  केन्द्र  की डीलरशिपों  तथा  एल०पी०जी  की  डिस्ट्रीब्यूटरशिपों  विभिन्‍न  घटकों  पर  आधारित

 होती  है  जिनमें  मात्र:/दूरी  शहरों  की  विपणन  योजनाएं  तथा  अभ्यार्थियों  के  लिए

 पात्रता  मानदण्ड  आदि  शामिल  हैं  ।

 कुल  आरक्षित  श्रेणियों
 में  संख्या

 (1.4.91  के

 की  डिस्ट्रीब्यूटरशिपों  234  133

 दरा  बिक्री  केन्द्र  की  डीलरशिपों  925  131
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 विपणन  योजनाओं  तथा  समय-समय  पर  लागू  नीति  के  अनुसार  विभिन्‍न  शहरों  में
 एल०पी०  जी०  की  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  खोली  जाती  है  ।

 प्रामीण  विद्यु  तीकरण  निगम  द्वारा  राज्य  बिजलो  बोर्ड  को
 वित्तीय  सहायता

 3599.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :  क्या  विद्युत  ओर  गर-पर  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विद्यूतीकरण  निग्रम  द्वारा  राज्य  बिजली  बोर्डो  को  दी  गईं  वित्तीय  सहायता
 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  के  दौरान  कर्नाटक  में  कितने  गांवों  का  विद्यु
 करण  किया  और

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  क्या  रुक्ष्य  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  30.6.1991  तक  प्रदान

 की  गई  वित्तीय  सहायता  का  राज्यार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 ओर  कर्नाटक  राज्य  बिजली  बोडे  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  राज्य  में
 1988-89  के  दोरान  313  आबाद  गांवों  का  दिद्यु  तीकरण  किया  जब  1981  की  जनगणना
 के  अनुसार  राज्य  द्वारा  शत-प्रतिशत  ग्राम  विद्य  तीकरण  सम्बन्धी  लक्ष्य  प्राप्त  किया

 1991-92  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 विवरण

 राज्य  बिजलो  बोर्डों  को  1991  तक  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 रुपये

 ऋक्र०  सं०  राज्य  संवितरित  ऋण-राशि

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  43333

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1660

 3.  असम  18613  ;
 4.  बिहार  35557

 हे

 5.  गोवा  —

 6.  गुजरात  25607

 7.  हरियाणा  15842
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 1  2.  3

 ...  8...  हिमाचल  13520.
 9.  जम्मू  ब  कश्मीर  7534

 10.  कर्नाटक  21471

 11.  केरल  10272

 12.  मध्य  प्रदेश  82740

 13.  महाराष्ट्र  47446

 14.  मणिपुर  3750

 15.  मेघालय  5234

 16.  मिजोरम  1493

 17.  नागालेंड  3319

 18.  उड़ीसा  26134

 19.  पंजाब  23533

 20.  राजस्थान  32937  ,
 21.  सिक्किम  2508

 22.  तमिलनाडु  25414

 23.  त्रिपुरा  4163

 24.  उत्त र  प्रदेश  61417

 25.  पश्चिम  बंगाल  32040

 26.  अन्य
 ह

 1350

 जोड़  :  544887

 कर्नाटक  के  बिजली  घर

 3600.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  बिजली  घरों  को  एक  दक्षिणी  गैस  ग्रिड  द्वास
 चलाने  का  प्रस्ताव  रखा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?
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 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  त्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ब लेकेरा  में  सागर-तट  सेर  गाह

 3601.  श्रीमती  बासव  रजेश्वरी  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फरवरी  1987  में  एक  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  ने  कर्नाटक  के  बेलेकेरा  में  एक
 अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  सागर-तट  सँरगाह  बनाने  के  सम्बन्ध  में  वहां  की  यात्रा  की  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या
 कारवाई  की  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  केन्द्रीय  सरकार  के
 एक  अध्ययन-दल  ने  सहित  कर्नाटक  में  समुद्र-तटों  का  सर्वेक्षण  किया  था  और  उन  स्थानों
 के  विकास  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।

 अध्ययन-दल  की  सिफारिशों  के  आधार  राज्य  सरकार  ने  बेलेकेरा  में  80  बिस्तरों
 वाले  समुद्र-तटीय  विहार-स्थल  के  निर्माण  हेतु  एक  परियोजना  तैयार  की  चंकि
 परियोजना  की  लागत  बहुत  अधिक  इसलिए  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  बह
 परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  वित्तीय  संस्थाओं  से  सहायता  प्राप्त  करें  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  विभिन्‍न

 ग्राहकों  की ओर  बकाया  राशि

 3602.  भरी  सूर्थ  नारायण  सिह  )
 श्री  कड़िया  स॒ण्डा  है  क्या  नागर  विभानन  ओर  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने
 श्री  राम  टहल  चौधरी  )

 हे

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31,  1991  को  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  विभिन्‍न  पार्टियों/ग्राहकों  की
 ओर  एकक/क्रियाकलाप-वार  बकापा  राशि  कितनी

 निर्धारित  अवधि  के  भीतर  भुगतानों  की  वसूुलों  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की
 गई

 क्‍या  भारत  पर्यंटल  विकास  निगम
 के

 प्रत्येक  एकक/प्रभाग/क्रियाकलाप  तथा  साथ  ही इसके  निगमित  कार्यालय  की  ऋण  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  और

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निगम के  प्रत्येक  एकक/प्रभाग  और  क्रियाकलाप  के  बीजक और  ऋण  वसूली  के  बीच  समायोजन  हेतु  कौन-से  प्रयास  किए  गए  हैं  ?
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 बकाया  राशि.के कार्य  कलाप-वार  अनन्तिम  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :--+'  ||  ४

 री  ९०
 ॒

 कार्यकलाप  -  -  -
 ,:£  -  बकाया  राशि

 -"
 होटल और  केटर्रिंग  प्रतिष्ठान

 निगम  संचार
 ह

 116.46

 अशोक ट्रै  वल्स  एण्ड  टुअ्से
 ह

 512.94

 शुल्क  मुक्त  व्यापार  28.15

 ध्वनि  व  प्रकाश  लाल  किला  0.09

 मुख्यालय  274.06  ,
 एल  ने
 2597.16

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  अपने  ग्राहकों  से  बकाया  राशि  यथ[संभव  कम  कम
 समय  में  वसूल  करने  के  निरंतर  प्रयास  करता  रहता  है  ।  ॥

 प्रधान  प्रबधक/लिखा  प्रभारी  एकक  स्तर  पर  विविध  देनदारों  की  मिरंतर  समीक्षा
 करते  रहते  वरिष्ठ  उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष  एककों  के  लेखा  प्रभारी/प्रधान  प्रबंधकों  के  साथ  बैठक

 आयोजित  करके  निगम  स्तर  पर  भी  इनकी  समीक्षा  करते  हैं  ।

 बिल  बनाने  तथा  ऋण.वसुली  की  एक  निरंतर  प्रक्रिया  है  और  एकक  अध्यक्ष  बकाया

 राशि  की  वसूली  करने  के  लिए  अपने  एकक  में  प्रयासों  के  समन्वय  हेतु  उत्त  रदायी  है  ।  इसके
 मामले  को  संबंधित  राज्य  केन्द्र  सरकार  के  विभागों/सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 साथ  उपयुक्त  स्तर  पर  उठाकर  भी  वसूुलियां  कराने  के  लिए  सरकारी  क्तर  पर  भी  प्रयास  किए
 जाते  हैं  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  हारा  ग्राहकों  को
 देने  के  लिए  भार्गनिदंश

 3603  श्री  सूर्य  नारायण  सिह  :  क्‍या  नागर  विभानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  वताने
 डी  कृपा  करेंगे  कि  :  ले

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  विभिन्‍न  होटलों/सेवाओं  द्वारा  ग्राहकों  को  उधार

 सेवाएं  प्रदान  करते  समय  कौन-सी  नीतियां  और  मार्ग  निर्देश  अपनाये  जाते  ओर

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  की  प्रत्येक  यूनिट/डिविजन/सेवा  द्वारा  ट्रैवल
 सरकारी  सरकारी  प्राइवेट  एयर  लाइनों  और  व्यक्तियों  जैसे  विभिन्‍न
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 श्रेणियों  के  ग्राहकों  को  प्रदान  क्री  गई  सेयाओं  का  कितने  प्रतिशत  उधार  में  जाता  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  की  उधार  नीति  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अपने  ग्राहकों  को  30  दिन  से  60  दिन  तक  की
 अवधि  देने  के  लिए  उधार  की  सुविधा  देना  शामिल

 एकक/प्रभाग/सेवा  कार्य  कलापवार  उधार-बिक्री  के  आंकड़े  अलग  नहीं  रखे  जाते  ।
 वर्ष  1990-91  के  अनन्तिम  आंकड़ों  के  आधार  पर  31.3.91  की  स्थिति  के  अनुसार
 ग्राहकवार  बकाया  की  प्रतिशतता  नीचे  दर्शाई  गई  है  :---

 श्रेणी/ग्राहक  का  नाम  31.3.91  की  स्थिति  कुल  बकाया  के  साथ
 के  अनुसार  बकाया  ग्राहकवार  बकाया  की

 राशि  प्रतिशतता
 रु०

 सरकारी  विभाग/सरकारी  15.77  60.72
 कंपनियां

 यात्रा  अभिकर्ता  4.76  18.33

 लाइसेंस  धारी  1.57  6.05

 व्यक्तिथों  और  3.87  14.90
 अतिथि  लेजर  खातों  सहित
 निजी  कंपनियां

 25.97  100.00

 सनुगुरु  ताप  विद्युत  संयंत्र

 3604.  श्री  बो०  शोभनाद्रीश्बर  राव
 }

 .  ५
 डा०  डो०  वेंकेटश्वर  राव

 :  क्या  विद्युत  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  ज्रोत  -

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  मनुगुरू  में  एक  ताप  विद्यूत  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और  पि

 यदि  तो  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 विद्युत  ओर  गेर  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत  संत्रालय  में  र  ज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :
 प्रस्ताव  में  500-500  मे०वा०  वाली  दो  यूनिटों  के  निर्माण  की  परिकल्पना  की

 गई  है  ।

 परियोजना  के  लिए  कोयला  लिकेज  तथा  वित्त  पोषण  के  साथ-साथ  पर्यावरणीय  दृष्टि से  स्वीकृति  सुनिश्चित  करना  अपेक्षित  होना  ।  मुख्य  संयंत्र  उपस्कर  के  एवार्ड  की  तिथि  से  5  वर्ष  के
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 भीतर  500  मे०वा०  की  प्रथम  यूनिट  को  चालू  किए  जाने  का  कायंक्रम  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  कृष्णा-कावेरी  बेसिन
 पर  खर्च  को  गई  राशि

 3605.  श्री  बी०  शोकनाद्रीश्वर  राव  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  द्वारा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  क्ृष्णा-कावेरी  बेसिन
 में  समुद्र  तट  और  समुद्र  तट  से  दूर  गवेषण  कांय  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  और

 क्ृष्णा-कावेरी  बेसिन  में  सम्भावित  तेल  की  अनुमानित  राशि  कया  होगी  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बी०  171.93  करोड़
 रुपये  ।

 1  1999  की  स्थिति  के  अनुसार  करीब  17  मिलियन  मीट्रिक  दन  भरति
 प्राप्ति  योग्य  भंडारों  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।

 पम्पसंटों  का आधुनिकोकरण  और  नवोकर  ण

 3606.  श्री  बीौ०  शोभन  द्रौश्वर  राव  :  क्या  विद्युत  ओर  गे  र-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत॒  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऊर्जा  संरक्षण  कार्य  क्रम  के  अंतगंत  पम्पसटों  को  अधिक  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए

 इनका  आधुनिकीकरण  और  नवीकरण  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  दया  है  और  कितनी  लागत  और

 आंध्र  प्र  देश  के  विशेष  संदर्भ  में  इस  योजना  के  क्रिप्रानवयन  की  वतंमान  अवस्था
 कया

 विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 से  कृषि  पम्पसैटों  का  सुधार  करने  तथा  इनको  ऊर्जा-त्म  बनाने  की  दृष्टि  के  बारे  में

 राज्य  बिजली  बोर्डों  एवं  अन्य  संगठनों  से  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  पर  संसाधनों  की  उपलब्धता  एवं
 तकनीकी  व्यवहायंता  पर  निर्भर  करते  हुए  सहायता  हेतु  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जाता
 केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  आंध्र  मध्य

 तमिलनाडु  और  महाराष्ट्र  राज्यों  में  लगभग  75000  विद्युत  प्रचालित  पम्पसेटों  का  पहले  ही
 सुधार  किया  जा  चुका  आंशिक  रूप  से  सक्शन  और  डिलीवर  पाइपों  को

 -  और  पूर्णतः  पाइपिग  फुटवाल्व  दोनों  प्रकार  के  सुधार  कार्य
 .  हाथ  में  लिए  गए  हैं  ।  अध्र  1985  से  1991  की  अवधि  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  केंद्रीय

 ब्ब्ज  सहायता  से  8175  ऊर्जा  अक्षम  वँद्युत  पम्पसेटों  में  सुधार  किया  गया  आंशिक  रूप  से  सुधार
 किए  जाने  #  प्रति  पम्प्र  औसत  लागत  लगभग  1750/-  रु०  है  और  पम्पर्सेट  के  आकार  एवं  बदले
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 जाने  वाली  पाइपों  पर  निश्लेरू  करते  हुए  पूर्णतः  सुधार  किए  जाने  की  प्रति  पम्प  की  लागत्त  6000/
 से  12,000/-  र०  तक  भिन्न-भिन्न  होती a

 हैदराबाद  हवाई  अड़डे  पर  उद्घोषणाएं

 .  3607.  श्री  बी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हैदराबाद  हवाई  अड्डे  पर  हिन्दी  में  की  जाती  है  न  कि  तेलुगू  में
 जो  कि  राज्य  राजभाषा

 उद्घोषणाओं  के  लिए  प्रयोग  की  जाने  वाली  भाषा  के  सम्बन्ध  में  क्या  नीति  निर्धारित
 की  गई

 है

 क्‍या  हँदराबाद  हवाई  अड्डे  पर  तेलुगू  में  भी  उद्घोषणाएं  आरम्भ  करने  हेतु  कोई

 दिशा  निर्देश  जारी  किए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  .

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  हैदराबाद  हवाई  अड्डे
 पर  उद्घोषणाएं  तेलुगू  में  भी  की  जा  रही  हैं  ।

 मे  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]

 बिहार  के  आविवासी  क्षत्रों  का  विद्य  तोकरण

 3608.  श्री  साइसन  मरान्‍्डी  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विद्य्‌  तीकरण  में  कोई  प्रगति  हुई  और

 आदिवासी  क्षंत्रों  का  पूर्ण  विद्यु  तीकरण  कब  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 विद्यत  और  गैर  म्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  रज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 उपलब्ध  सूचना  के  बिहार  के  17,250  जनजातीय  गांवों  में  से  9  के  अंत
 तक  7,383.  गांव  विद्यु  तीकृत  किए  जा  चुके  हैं  ।  _

 -  आबंटन  के  अंतगगंत  विद्युतीकरण  हेतु  गांवों  को  लिए  जाने  के  सम्बन्ध  में

 प्राथमिकता  राज्य  सरकार  द्वारा  तय  की  जाती  बिहार  राज्य  बिजली  बोर्ड  का  वर्ष  91-92  के
 दौरान  170  जनजातीय  गांवों  के  विद्यू  तीकरण  का  प्रस्ताव  है  ।

 दासोदर  घाटो  निगस  को  भूमि  से  विस्थापित  लोगों  का  पुनर्वास
 *

 3609.  ओर  साईमन  सर  न्‍डी  :  क्‍या  विद्यूत  और  गेर  स्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :  हि
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 दामोदर  घाटी  निगम  ने  पंचेट  और  चरद्रपुरा  बांध  के  निर्माण  के  लिए  कितने
 व्यक्तियों  की  भूमि  का  अधिग्रहण  किया

 इनमें  में  श्रेणीवार  कितने-कितने  विस्थापितों  को  इस  निग्रम  में  रोजगार  दिया
 गया

 कितने  व्यक्तियों  को  अभी  रोजगार  नहीं  दिया  गया  है  तथा  ऐसे  परिवारों  की
 जीविक़ा  के  लिए  कितनी-कितनी  मुआवजा  राशि  दी  गई

 कितने  परिवारों  को  अभी  तक  न  तो  रोजगार  दिया  गया  है  और  न  ही  मुआवजा
 राशि  दी  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  और  गेर-पर  म्पर  गत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  रज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 मैथान  एवं  पंचेत  बांधों  तथा  चन्द्रपुरा  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  क्रशः  5211  परिवारों  (28030
 10399  परिवारों  (41461  और  480  परिवारों  (829  की  भूमि  का

 अधिग्रहण  किया  गया

 से  भूमि  अधिग्रहण  करते  समय  भूमि  खोने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  नकद  मुआवजे
 का  भुगतान  किया  गया  था  अथवा  इसके  बदले  में  भूमि  दी  गई  ऐसे  विस्मापित  परिवारों  के

 सदस्य  जोकि  सक्षम  और  इच्छुक  को  रोजगार  भी  दिए  गए  थे  |  इस  प्रकार  का  रोजगार  दिए
 जाने  के  बारे  में  अलग  से  किसी  प्रकार  का  रिकार्ड  नं  रखा  गया  विस्थापितों  के
 वंशज  को  रोजगार  दिए  जाने  के  बारे  में  दामोदर  घाट  निगम  द्वारा  1978  से  रिकार्ड  रखाजा

 रहा  है  जिसके  अनुसार  विस्थापितों  के  वंशज  का  दावा  करने  वाले  339  व्यक्तियों  को  दामोदर
 घाटी  निगम  में  समूह  पदों  के  रूप  में  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाता

 जसोदोह  ओर  रांचो  के  बोच  रेलगाड़ी  का  चलाया  जाना

 3610.  श्री  साईमन  मरान्‍्डो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपरा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संथाल  परगना  और  रांची  के  बीच  कोई  रेलगाड़ो  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  जसीदीह  से  रांची  तथा  रांची  से  जसीदीह  के  लिए
 कोई  शाम  या  रात  की  गाड़ी  चलाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  और  प्रस्तःवित  रेल  सेवा  कब  तक  प्रारम्भ  किए
 जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकाजु  :  5027/5028  रांची-गोरखपुर  मौर्य

 एक्सप्रं  स  जसीडीह  ओर  रांची  के  बीच  सीधी  गाड़ी  सेवा  उपलब्ध  कराती

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 ब्रिहार  में  नई  कोयला  कम्पनी

 3611.  श्री  साईमन  मरान्डी  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिंहार  को  ईस्ट  कोलफील्ड्स  से  अलग  करके  वहां  पर  कोयता  खानें  विकसित
 करने  हेतु  नई  कंपनी  की  स्थापना  करने  की  स्थाई  मांग

 यदि  तो  मांग  पर  क्या  कायेवाही  की  गई  और

 यदि  ता  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस>०  बी०  से  यह  सुझाव
 दिया  गया  है  कि  एस०  पी०  निरसा  और  ईस्टर्न  कोलफील्डस  लि०
 के  कापसरा  कोयला  क्षेत्रों  स ेकोल  इंडिया  लि०  के  अधीन  एक  नई  कंपनी  का  गठन  किया

 इस  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  चूंकि  राजमहल  कोयलाक्षेत्रों  को  छोड़कर  अन्य  कोयला
 क्षेत्रों  मे ंकोवले  के  उत्गदत  में  कोई  मं  मावित  वृद्धि  नजर  नढ्ीं  आई  और  इन  कोयला  क्षेत्रों  से  कोयले
 का  कुत  उत्तादन  कोने  के  त््यूवतम  20  मि०  टन  के  उत्पानन  से  नीचे  रहा  जिसके  आधार  पर
 किसी  नई  कंपनी  के  गठन  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  जयपुर  मार्ग  पर  सुपरफास्ट  गाड़ियां

 3612,  श्री  राम  नारायण  बेर वा  .
 करेंगे श्री  चेतन  पो०  एस०  चौहान  |

 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ल्ी-जयपुर  मार्ग  पर  पर्यटकों  की  भीड़  को  देखते  हुए  इस  सेक्शन  पर  और
 अधिक  गाड़ियां  चलाए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 दिल्ली  और  मेरठ  और  फरीदाबाद  के  बीच  चलने

 धपा  -  काली  गाड़ियों  के  लिए  अतिरि  क्‍त  यात्री  डिब्बे

 3613.  श्री  ताराचन्द  खण्डेलवाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  फरीदाबाद  के  बीच  चलने  वाली  गाड़ियों  में  यात्री  डिब्बों  की
 संख्या  यात्रियों  की  भीड़  को  देखते  हुए  अपर्याप्त  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  यात्रियों  को  यात्री
 डिब्बों  की  छतों  पर  यात्रा  करनी  पड़ती  और

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  उपचारात्मक  कदम  उठाये  जाने  का
 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  जी
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिक्किम  में  हाई  पट्टी
 "  3614.  श्रींसतोी  डी०  के०  भंडारी  :  क्‍या  नागर  विसानन  और  प्यंटन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  '

 क्‍या  केवल  सिक्‍क्क्रिम  ही  ऐसा  राज्य  है  जो  विमान  सेवा  से  नहीं  जुड़ा
 हुआ

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  सिक्किम  सरकार  से  सिक्किम  में  हवाई  पट्टी  का  निर्माण
 करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  वहां  स्थल  का  चयन  कर  लिया  गया

 यदि  तो  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  इस  समय  सिक्किम  के

 लिए  कोई  हवाई  सम्पर्क  नहीं  है  ।

 हां  ।

 से  राष्ट्रीय  विमानपत्त  न  प्राधिकरण  ने  सिक्किम  में  हवाई  पट्टी  के  निर्माण

 कार्य  के  लिए  दो  स्थलों  का  प्रारंभिक  निरीक्षण  किया  है  और  यह  पाया  है  कि  गंगतोक  से  13

 किलोमीटर  पांग  थांग  पर  एक  स्थान  लगभग  2500  फीट  लम्बे  धावनपथ  के  साथ  हवाई  पट्टी  के
 निर्माण  के  लिए  उपयुक्त  होगा  ।  अनुमान  है  कि  परियोजना  पर  लगभग  25  करोड़  रुपये  की  लागत

 आएगी  ।  हवाई  अड्डे  का  मौसम-विज्ञान  सम्बन्धी  और  रूप  रेखा  आंकड़ों  के  विस्तृत
 विश्लेषण  पर्यावरण  एजेंसियों  स े*  अनुमति

 प्राप्त  करने  और  विमानपत्त  न  प्राधिकरण  को
 उपलब्ध  कराई  गई  निधियों  पर  निर्भर

 राजगीर  रेल  लाइन

 3615.  श्री  रामाश्रथ  प्रसाद  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  पर्यटकों  की  सुविधा  के  लिए  राजगीर-बोधगया  लाइन
 बिछाने  हेतु  एक  भ्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  कया
 कायेवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 रेल  द्वारा  भूमि  का  अधिप्रहण

 3616.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  रेलवे  द्वारा  अधिग्रहीत  की  गई  भूमि  के  मूल्य  में  वृद्धि

 की  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  मल्लिकाज  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 द्वारापुड़ो  स्टेशन  पर  हाल्ट

 3617.  श्री  के०  वी०  आर०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  द्वारापुड़ी  रेल  स्टेशन  का  सुधार  करने  और  वहां  एक्सप्रंस  रेल  गाड़ियों  का

 हाल्ट  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  द्वारापुड़ी  में  पांच  जोड़ी  एक्सप्रं स
 गाड़ियां  ठहराती  अतिरिक्त  गाड़ियों  के  ठहराव  का  कोई  भ्रस्ताव  नहीं  इस  स्टेशन  पर

 मुहैय्या  कराई  गई  सुविधाएं  पर्याप्त  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कोच  रि  पेयर  फंक्‍्टरी  भोपाल  में  चिकित्सा  सुविधा

 3618.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  कोच  रिपेयर  फैक्टरी  भोपाल  की  कालोनी  के  रहने  वाले  श्रमिकों  को

 सुविधाएं  प्रदान  नहीं  करती  हैं

 सूजित  किए  गए  डाक्टर  का  पद  कब  तक  भर  दिए  जाने  की  संभावना
 और

 श्रमिकों  को  किसी  येकार  की  चिकित्सा  सुविधाएं  देने  का  विचार  वर्ष  1921-92
 के  दोरान  बजट  में  इसके  लिए  कितना  प्रावधान  किया  गया  है  और  वहां  किन-किन  श्रेणियों  के  पदों
 का  सृजन  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकाज  :  जी  नहीं  ।

 और  अंतरंग  सुविधाओं  (50  ओ०  ई०  सी०

 एक्स  प्रयोगशाला  की  व्यवस्था  कर॑ने  का  प्रस्ताव  चालू  वित्त
 वर्ष  के  दौरान  इस  कारखाना  अस्पताल  के  लिए  60  लाख  रुपयों  का  बजट  आबंटन  किया  गया

 156



 29  1913  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 जिन  कोटियों  के  पदों  की  व्यवस्था  किए  जाने  का  प्रस्ताव  उनमें  चिकित्सा  अधिकारी  तथा  अन्य
 परा-चिकित्सा  कमंचारी  शामिल  होंगे  ।

 आगरा  में  नागरिक  हवाई  अड्डा

 3619.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  का  आगरा  स्थित  खेड़िया  में  एक  अलग  नागरिक  हवाई  अड्डे  का
 निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  की

 संभावना  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयटन  मंत्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  चेयरमनों  का  सम्मेलन

 3620.  भ्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  चेयरमनों  का  सम्मेलन  1991  में

 हुआ
 यदि  तो  जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  और  इन्हें  लागू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने
 का  विचार  है  ?

 विद्यूत  ओर  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  रसोई  गेस  एजेंसियां

 3621.  श्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :  क्‍या  पेट्रोलियण  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  पश्चिम  बंगाल  में  हल्दियक्  में  रसोई  गंस  एजेंसियां  आवंटित  करने  में

 विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बी०  शंक  :  दुर्गाचक  में  एल०पी०जी  की
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 एजेंसी  के  चालू  होते  में  विलम्ब  होने  का  कारण  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  का  चयन  नहीं  किया  जाना  है
 क्योंकि  तेल  चयन  बोर्ड  को  अस्गित  कर  दिया  गया  है  ।

 ग्रामोण  विद्युतोकरण

 3622.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  वेया  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  जहां  गांवों  का  पूर्ण  विद्युतीकरण  कर  दिया  गया
 और

 उन  राज्य  के  नाम  क्या  जहां  आठवीं  पंजवर्षीय  योजना  के  दोरान  पूर्ण  विद्य
 करण  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विद्युत  ओर  गैर-पर  म्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  यंत्री  कल्पनाथ  :
 31.3  1991  की  स्थिति  के  आन्श्र  हिमाचल

 पंजाब  तथा  सिक्किम  ने  1981  की  जनगणना  के  सन्दर्भ  में
 शत-प्रतिशत  ग्राम  विद्यू  तीकरण  प्राप्त  कर  लिया  है  जबकि  नागालैण्ड  एवं  तमिलनाडु  ने  शत-प्रतिशत
 विद्यु  तीकरण  1971  की  जनगणना  के  सन्दर्भ  में  प्राप्त  किया  था  ।

 यह  आठवीं  जिसे  योजना  आयोग  द्वारा  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 गया  में  विभिन्‍न  राज्यों  हेतु  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  आवंटन  पर  निर्भर
 करेगा

 ]

 हरियाणा  में  बिजलो  का  उत्पादन

 3623.  श्री  अवतार  सिंह  भडाना  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-पर  म्परागय  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  बिजली  संयंत्रों  की  बिजली  उत्पादन  की  कुल  क्षमता  कितनी

 क्या  राज्य  में  बिजली  की  उपलब्धता  और  मांग  के  बीच  कोई  अन्तर

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाये  जाने
 का  विचार  है  ?

 विद्यूत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  :
 इस  समय  हरियाणा  में  कुल  प्रतिष्ठापति  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  863  मे०्वा०

 91  से  91  तक  की  अवधि  के  हरियाणा  में  ऊर्जा  की
 श्यकता  3271  मि०्यू०  थी  जिसकी  तुलना  में  उपलब्धता  3197  मि०्यू०  थी  जोकि  74  मि०्यू०
 (2.3%)  कमी  का  द्योतक
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 राज्य  में  थिद्य्‌त  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  उद्दे श्य  से  हरियागा  राज्य  बिजली
 बोडं  द्वारा  निम्नलिखित  परियोजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  :--

 परि  योजना  का  नाम  स्वरूप  क्षमता

 (1)  दादूपुर  जल  विद्युत  4  2»  2.5

 (2)  पानीपत  विस्तार  ताप  विद्युत  विभिन्‍न

 यूनिट  6

 विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  किए  जाने  हेतु  किए  जा  रहे  विभिन्‍न  अन्य  उपायों  में  ये
 शामिल  हैं--नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  शीघ्र  चालू  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के
 निष्पादन  में  सुधार  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  की  मात्रा  में  कमी  मांग  प्रबन्ध

 एवं  ऊर्जा  संरक्षण  सम्बन्धी  उपायों  को  कार्यान्वित  करना  और  अधिक  विद्युत  वाले  क्षेत्रों  से  कमी
 वाले  क्षेत्रों  को  विद्युत  के  अन्तरण  की  व्यवस्था  करना  ।

 ]
 अरुणाचल  प्रदेश  सें  कोयले  के  भण्डार

 3624.  श्री  लाईता  उम्बरे  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अरुणाचल  प्रदेश  में  कोयले  के  भण्डार  मिले

 यदि  तो  ये  भण्डार  किस-किस  स्थान  पर  और  कितनी  मात्रा  में  मिलें  हैं  और
 उनकी  गुणवत्ता  क्या

 क्‍या  वहां  पर  कोई  खुदाई  काये  शुरू  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बी०  :  और  कोयला  भंडारों
 की  मात्रा  और  गुणवत्तः  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 कौयला  क्षेत्र  जिला  गुणवत्ता  भण्डार  मिलियन  टन  में
 प्रमाणित  निर्दिष्ट  अनुमानित  जोड़

 1.  नामचिक  चागलांग  निम्न  31.23  11.04  41.96  84.23

 नामफुक  उच्च  गंधक  युक्त

 की  विशेषता

 सहित
 2.  मियाअ  बुम  अमूृल्यांकित  —

 ना  6.00  6.00

 31.23  11.04  47.96  90.23
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 और  खनिज  अन्वेत्ण  निगम  लिमिटेड  ने  अन्बेषण  का  काये  किया  था  और  इसने
 1984  में  एक  भू-गर्भीय  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  इस  रिपोर्ट  के  आधार  पर  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं

 डिजाइन  संस्थान  लि०  ने  नामचिक  में  31.18  करोड़  रु०  की  पूंजीगत  परिव्यय  से  0.25  मिलियन  टन
 क्षमता  का  वार्षिक  उत्पादन  किए  जाने  के  लिए  एक  ओपनकास्ट  खान  की  एक  व्यवहाय॑ रता  रिपोर्ट

 तैयार  की  थी  |  इसके  बाद  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  कि  कोई  भी  कोयला  खनन

 कार्य  आरम्भ  नहीं  किया  क्‍योंकि  इससे  इस  क्षेत्र  में  चल  रहे  तेल  के  अन्वेषण  कार्य  में  रुकावट

 आएगी  ।  अरुणाचल  प्रदेश  में  कोयले  का  अन्वेषण  किए  जाने  की  आगे  की  योजनाएं  योजना  आयोग
 क  परामर्श  से  कुछ  समय  के  लिए  रोक  दी  गई  हैं  ।

 संनिक  बोरता  पदक  प्राप्तकर्त्ताओं  को  रेंल  यात्रा  में  रियायत

 3625.  श्री  भुवन  चन्द्र  खण्ड्रो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  स्वतन्त्रता  सैनानी  अपने/अपनी  पति/पत्नी  और  एक  परिचय  के  साथ
 प्रथम  श्रेणी  में  जितनी  दूर  चाहें  निःशुल्क  यात्रा  करने  का  अधिकारी

 (a)  यदि  तो  स्प्रतन्त्रता  सेनानियों  को  इस  सम्बन्ध  में  दी  गई  सुविधाओं  का  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  सरकार  का  वीर  चक्रਂ  और  चक्रਂ  ज॑से  वीरता  पदक  प्राप्त
 करने  वालों  को  भी  बिना  किसी  पाबंदी  के  ऐसी  ही  सुविधाएं  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मल्लिकाजु  ओर  स्वतन्त्रता  सैनिक
 सम्मान  योजना  के  अन्‍्त्गंत  केन्द्रीय  राजस्व  से  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  स्वतन्त्रता  सेनानी  या  उनकी

 वाएं  उन्हें  पहले  दर्जे  क ेअखिल  भारतीय  मानाय॑  कार्ड  पास  जारी  किए  जा  रहे  हैं  जो  स्वयं
 स्वतन्त्रता  सैनानी  और  उसके  एक  जो  पति/पत्नी  हो  सकती  के  लिए  बंध  है  तथा  ये

 एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  जारी  किए  जाते  हैं  जिनका  हर  वर्ष  नवीकरण  किया  जाता  वे  पहले
 दर्जे  या  वातानुकूल  शयनयान  में  यात्रा  कर  सकते  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली-देहराबून  सार्ग  ५र  सुफर  फास्ट  रेल  गाड़ो  चलाना

 3626.  श्री  भुवन  चन्द्र  खन्ड्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  से  देहरादून  और  सहारनपुर
 तक  वर्तमान  रेल  सेवाएं  न  केवल  अपर्लाप्त  हैं  बल्कि  रास्ते  में  ब्रहुत  से  स्टेशनों  पर  रुकने  और  लम्बे
 हाल्टों  के  कारण  यात्रा  में  समय  भी  बहुत  लगता

 यदि  तो  क्‍या  दिल्ली  से  देहरादून  तक  ।  बरड़ोत-शामली-सहा रनपु  र.लक्शर  और
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 हरिद्वार  होते  एक  ऐसी  सुपरफास्ट  रेल  गाड़ी  शुरू  करने  का  विचार  जो  उसी  दिन  लौट
 भी  और

 यदि  तो  उसे  कब  तक  लागू  करने  की  सम्भावना  हैं  और  यदि  तो  उसके
 क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्जिकाजु  :  से  दिल्‍ली  और

 सहारपुर  के  बीच  चलने  वाली  मौजूदा  गाड़ियों  को  इन  स्थानों  के  वीच  होने  वाले  यातायात  के
 वर्तमान  स्तर  के  लिए  पर्याप्त  समझा  जाता  मौजूदा  ठहरावों  को  समाप्त  करके  इन  सेवाओं  की

 रफ्तार  बढ़ावा  फिलहाल  व्यावहारिक  नहीं  किसी  भी  छोर  पर  पर्याप्त  टर्मिनल/अनुरक्षण
 सुविधाओं  की  अनुपलब्धता  तथा  सवारी  डिब्बों  एवं  रेल  इंजनों  की  कमी  के  कारण  इस  मार्ग  पर
 कोई  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  का  भी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ह

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अधिकारि  यों  को  पदोन्नति

 3627.  श्री  अर  विन्द  नेताम  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1987,
 1988  और  1989  के  दौरान  कितने  अधिकारियों  को  वरिष्ठ  प्रशासकीय  ग्रेड  में  पदोन्‍नत  किया
 गया  और  उनमें  से  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  कितने  व्यक्ति  थे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  सुचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 ब्ष  जोड़  अ>जा०  अनण्जन्जा०

 1987  69  6  —  ह

 1988  288  26  5

 1989  165  11  5

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अधिकारि  यों  को

 अतिभियुक्ति  पर  भेजना

 3628.  श्री  अर  बिन्द  नेताम  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987,  1988  ओर  1989  के  दोरान  रेलवे  के  कितने  अधिकारियों  कौ

 प्रतिनियुक्ति  पर  भेजा  गया  है  और  उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अधिकारी
 और

 यदि  अनुसूचित  जाति/जनजाति  का  भी  अधिकारी  नहीं  भेजा  तो  उसके  क्या

 कारण  थे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :

 वर्ष  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजे  अ०जा०/अ०ज०जा०  की  संल्या
 अधिकारि यों  को  संख्या

 1987  353  13
 1988  250  9
 1989  266
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सूरत  और  भुसावल  के  बीच  चलने  वालो  रेलगाड़ी  को

 खंडबा  तक  चलाना

 3629.  श्रो  महेन्द्र  कमार  सिह  ठाकुर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सुरत  और  भुसायल  के  बीच  चलने  वाली  रेलगाड़ी  सात  घंटे  तक  भुसावल  में
 रुकी  रहती  है

 यदि  तो  क्‍या  इतनी  देर  वहां  रोकने  के  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  इसे
 खंडवा  तक  चलाने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  भुसावल  में  113/114
 भुसावल  पैसेंजर  की  पड़ाव  अवधि  8  घंटे  और  35  मिनट  अन्य  गाड़ियां  यथा  75/76  और

 77/78  सूरत-भुसावल  पैसेंजर  की  भुसावल  में  पड़ाव  अवधि  7  घंटे  से  कम  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 जोधपुर-जंसलमेर  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 3630.  श्री  रास  नारायण  बेर  वा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  जोधपुर  और  जंसलमेर  के  बीच  की  वर्तमान  मीटर  गेज  रेल  लाइन  को
 बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  योजना  बना  रही  है

 यदि  तो  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  और  उसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  है
 तथा  उसके  वित्त  पाषण  के  लिए  क्‍या  व्यवस्था  की  गई  और

 परियोजना  शुरू  करने  के  बाद  उसको  पुरा  करने  के  लिए  कितना  समय  निर्धारित
 किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  जी  हां  ।

 और  जोधपुर-जेसलमेर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  आगरा  से
 बाड़मेर/ज॑सलमेर  तक  सीधी  बड़ी  रेल  लाइन  सम्पर्क  के  का  हिस्सा  है  जिसे  सिद्धांततः
 अनुमोदित  कर  दिया  गया  इस  काय॑  का  जिसमें  सवाई  माधोपुर-जयपुर  आमान
 परिवतेन  जयपुर  से  फुलेरा  तक  समानांतरण  बड़ी  रेल  लाइन  का  निर्माण  और  फलेरा  से
 मेड़ता  मेड़ता  रोड-जोधपुर  और  बीकानेर  के  आमान  परिवर्तन  शामिल
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 शुरू  कर  दिया  गया  की  पर्याप्त  प्रगति  हो  जाने  के  बाद  तथा  आगामी  वर्षों  में
 संसाधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  का  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  ।

 पारेषण  और  वितरण  घाटा

 3631.  श्री  राम  नारायण  बेर  वा  :  क्या  बिद्युूत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  औरत  पारेषण  ओर  वितरण  घाटा  कितना  होता
 और

 इसे  कम  करने  के  लिए  कौन  से  कदम्त  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  ओर  गैर-प्र  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  कल्पनाथ  :
 देश  में  पारेषण  एवं  वितरण  हानियां  लगभग  23%  वर्ष  1989-90  के  दौरान  औसत

 पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 इन  हानियों  का  कम  करने  के  सम्बन्ध  में  विद्युत  युटिलिटीज  को  व्यापक  मार्गंदर्शी

 सिद्धांत  जारी  किए  गए  हैं  |  इनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये  शामल  हैं--अत्याधिक  हानियों  के

 लिए  उत्त  रदायी  प्रणालीगत  घटकों  का  पता  लगाने  हेतु  ऊर्जा  संबंधी  लेखा-परीक्षा  की  व्यवस्था

 वोल्टता  संबंधी  परिदृश्य  में  सुधार  करने  हेतु  कैपेसिटर  प्रतिष्ठापित  युटिलिटीज
 की  पारेषण  एवं  वितरण  प्रणालियों  को  सुदृढ़  करने  एवं  उनमें  सुधार  करने  हेतु  प्रणाली  सुधार  स्कीमें

 तैयार  करना  उर्जा  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  टैम्पर  प्रूफ  मीटर  बाक्स  लगाना  और  ऊर्जा  की

 चोरी  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  सतकंता  दलों  का  गठन  करना  ।  भारतीय  बिजली

 1910  के  प्रावधानों  के  1986  से  ऊर्जा  की  चोरी  को  एक  संज्ञय  अपराध

 घोषित  किया  गया

 प।रेषण  एवं  वितरण  हानियों  की  कमी  करने  के  उहं श्य  से  सरकार  द्वारा  वर्ष  1987

 राज्य  बिजली  बोर्डों  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  स्कीम  आरम्भ  की  गई  थी  ।

 विवरण

 राज्य  बिजली  बो्डों/विद्यू  त  विभाग़ों  में  प्रतिशत  परि  पारेषण

 एवं  वितण  हानियां  को  चोरी  आदि  जंपी
 वाणिज्यिक  हानियों

 क्षेत्र  राज्य  बिजली  बोड्डं/विभाग  6)

 2  3

 उत्तरी  क्षेत्र  हरियाणा

 2.  हिमालय  प्रदेश

 3.  जम्मू  और  कश्मीर  49.46*
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 2  3

 4.  पंजाब  18.961
 5.  राजस्थान  21.97*

 6.  उत्तर  प्रदेश  26.10

 बश्चिसो  क्ष  ऋऋर  1.  गुजरात  22.08

 2.  मध्य  प्रदेश  19.48

 3.  महाराष्ट्र  17.60

 दक्षिणी  क्ष  आंध्र  प्रदेश  20.20
 2.  कर्नाटक  20.00

 3.  केरल  22.00*

 4.  तमिलनाडु  18.46

 बूववों  क्षऋ  8.  बिहार  21.50*

 2.  उड़ीसा  23.99

 3.  सिकिकम  23.36

 4.  पश्चिम  बंगाल  .

 उलरन्यूों  के  क  1.  असम  21.58

 2.  मणिपुर  वि  20.83f
 3.  मेघालय  10.90

 4.  नागालैण्ड
 ह

 18.00**
 5.  त्रिपुरा  29.7 8/
 6.  अरुणाचल प्र  देश  27.60
 7.  मिजोरम  29.001

 टिप्पणी  :  1.

 2.  मेघालय  के  मामले  में  अपेक्षाकृत  कम  पारेषण  एवं  वितरण  इसके
 द्वारा  पड़ौसी  राज्यों  को  ऊर्जा  की  अत्याधिक  मात्रा  में  बिक्री  किए  जाने  के
 कारण  है  ।

 ख्रोत  :  1.  पी०  डी०  बी०  एण्ड  आई०  के०  वि०  प्रा०  ।

 2.  '  राज्य  बिजली  बोर्ड/विद्यूत  विभाग  ।
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 3.  *  संसाधनों  के  संबंध  में  योजना  आयोग  में  हुआ  विचार-विमर्श  ।

 4.  **  वाधिक  योजना  1991-92  के  सम्बन्ध  में  विचार-विमर्ण  ।

 विकासपुरी  में  पेट्रोल  पम्पों  को  स्थापना

 3632.  श्री  सदन  लाल  खुराना  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  से  सत्रसे  निकटतम  पेट्रोल  पम्प  6-8  किलोमीटर  की  दूरी
 पर  स्थित

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  क्षेत्र  में  पेट्रोल  पम्पों  के  लिए  दो  स्थानों  की

 स्वीकृति  दी
 यदि  तो  विकासपुरी  में  पेट्रोल  पम्प  आवंटित  नहीं  करने  के  कारण  क्‍या  है  और  इस

 दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 दिल्ली  के  अन्य  किन-किन  क्षेत्रों  में  पेट्रोल  पम्प  और  गैस  एजेंसियां  आवंटित  किए

 जाने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बी०  :  जी  नहीं  ।

 नहीं  ।  केवल  एक  स्थान  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 स्थान  का  अधिग्रहण  अभी  नहीं  दिय्रा  गया

 विपण  न  योजनाओं  तथा  समय-समय  पर  लागू  नीति  के  अनुसार  विभिन्‍न  शहरों  में

 पेट्रोल/डीजल  की  नई  डीलरशिपों  तथा  एल०  पी०  जी०  की  छिस्ट्रीब्यूटरशिपें  खोली

 जाती
 ता

 विजयवाड़ा  ताथ  विद्युत  केन्द्र

 के०जो०  तंगाबालू  :  क्‍या  बिद्यत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आन्क्र  प्रदेश  की  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  परियोजना

 तीन  को  अनुमोदित  कर  दिया

 यदि  तो  इसको  अनुमानित  लागत  क्या  है  और  इसके  लिए  निर्धारित  की  गई

 घनराशि  कितनी  और

 इस  परियोजना  पर  कब  तक  काय॑  शुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  तथा  इसे  कब  तक

 पूरा  करने  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 विद्युत  और  गेर-बरम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  सनन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  कल्पनाथ  :

 और  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  चरण-तीन  जिसमें  210-210  मेगावाट  की
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 दो  यूनियें  प्रतिष्ठापति  किए  जाने  को  परिकल्वना  को  गई  इसको  585.76  करोड़  रुपए  की

 अनुमानित  लागत  पर  योजना  आयोग  द्वार  1991  में  अनुमोदित  कर  दिया  गया

 वाषिक  योजना  1991-92  के  लिए  योजना  आयोग  ने  अनन्तिम  रूप  से  39.60  करोड़  रुपए  के
 परिव्यय  हेतु  सिफारिश  की  है  ।

 मुख्य  उतस्कर  के  लिए  आशय  पत्र  1990  में  भेल  को  जारी  कर  दिया  गया
 था  और  इस  सम्बन्ध  में  1991  में  भेल  को  अग्रिम  भुगतान  भी  कर  दिया  गया  पहले

 यूनिट  को  1993  94  और  दूसरे  यूनिट  को  1994-95  में  चालू  किए  जाने  की  परिकल्पना  की

 गई  है  ।

 ज्वारोय  तरंग्ें  का  उपयोग  करना

 3634.  श्री  के०  वी  तंगाबालू  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सस्ते  दामों  पर  बिजली  का  उत्पादन  करने  हेतु  ज्वारीय  तरंगों  को  उपयोग  में
 लाने  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकियां  प्राप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 ओर  सस्ती  दरों  पर  ज्वारीय  तरंगों  से  विद्यूत  उत्पादन  हेतु  नई  प्रौद्योगिक  प्राप्त  करने

 के  लिए  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  कच्छ  ज्वारीय  परियोजना
 पस्  केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधिकरण  द्वारा  अन्वेषण  सम्बन्धी  वायं  किए  जा  रहे  हैं  ।

 तेल  उत्पादन  का  लक्ष्य

 3635.  श्री  के०  बो०  तंगाबालू  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  की  तेल  की  कम्पनियों  ने  वर्ष  1991-92  के  लिए  अपने  कच्चे  तेल  और
 प्राकृतिक  गैस  उत्पादन  के  लक्ष्य  में  मिलियन  टन  से  भी  अधिक  कमी  करने  का  सरकार  से
 अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कम्पि
 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  बी०  :  और  तेल

 यों  ने  यह  संकेत  दिया  है  कि  विभिन्‍न  कारणों  से  वर्ष  1991-92  के  अनुमानित  कच्चे  तेल
 के  उत्पादन  में  कमी  आएगी  संशोधित  अनुमानित  उत्पादन  के  आंकड़ों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप
 नहीं  दिया  गया  है  ।

 ताप  विद्युत  संयंत्रों  को  कोयला  क्षेत्र  से  जोड़ा
 3636.  श्री  के»  धो०  तंगाबालू  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कोयला  आपूर्ति  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरक्रार  के  विचाराधीन  है  ताकि
 प्रत्येक  ताप  विद्युत  संयंत्र  को  निकटतम  कोयला  खान  से  जोड़ा  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  प्रत्येक  राज्य  में  प्रत्येक  विद्युत  परियोजना
 को  कोयला  खान  से  जोड़  जाने  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  कोयला  संयोजन  का  निर्णय
 लेते  समय  तापीय  विद्युत  गृहों  को  कोयले  का  संयोजन  मुहैया  किए  जाने  के  लिए  किसी  युक्तिसंगत
 स्रोत  से  संयोजन  किए  जाने  का  सर्देव  प्रयास  किया  जाता  चूंकि  देश  के  दक्षिण-पूर्वी  भागों  में
 कोयले  के  भण्डार  सीमित  अतः  किसी  समीप  के  कोयला  क्षेत्र  से कोयले  का  संयोजन  मुहैया  किया

 सर्देव  सम्भव  नहीं  हो  पाता  है  ।  ॥
 1991  की  तिमाही  के  लिए  कोयले  के  मासिक  संयोजन  को  दर्शाने

 वाला  एक  विवरण  संग्लन  है  ।

 विवरण

 000  टन

 तापीय  विद्य्‌  त  गृह  का  अनुमोदित  मासिक  संयोजन  कम्पनी  का  स्रोत

 नाम  जोड़  नाम

 2  3  4  5

 1.  उत्तरी  क्षेत्र

 1.  बदरपुर  300  से०्कोग्लि०  द०  कर्णपुरा
 +  से०कोग्लि०  उ०  कर्णपुरा

 भा०्को०्को०्लि०  झरिया

 2.  आई०पी  ०स्टेशन
 7

 100  से०्कोग्लि०  द०  कर्णपुरा

 झरिया

 3.  राजघाट  40  से०को०्लि०  उ०  कर्णपुरा
 _  जोड़ दिल्ली  440,

 जोड़  दिल्ली  440,

 4.  फरीदाबाद  60  से०को०लि०  द०  कर्णंपुरा

 5.  पानीपत  180  से०्कोग्लि०  धोरी

 से०्कोग्लि०  द०  कर्णपुरा

 जोड़  हरियाणा  240
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 6.  भटिडा  180  से०्को०्लि०  उ०  कर्णपुरा

 से०्कोग्लि०  राजरप्पा

 भा०्को०्कोग्लि०  झरिया

 7.  रोपड़  300  से०को०्लि०  उ०  कर्णपुरा
 7.  रोपड़  से०्को०्लि०  धोरी

 7.  रोपड़  भा०्को०कोग्लि०  झरिया

 जोड़  पंजाब  480
 कक  ््

 8.  कोटा  200  ना०को०लि०  सिंगरोली
 8.  कोटा  सा०ई०को०्लि०  कोरिया  रेवा

 8.  कोटा  भा०को०्कोग्लि०  झरिया

 जोड़  राजस्थान  200

 9.  हरदुआगंज  5  से०्को०्लि०  द०  कर्णपुरा

 10.  हरदुआगंज  और  80  भा०्को०कोग्लिीण  झरिया

 10.  हरदुआगंज  और  से०्को  ०लि०  धोरी

 11.  कानपुर  0  ई०को०्लि०  रानीगंज

 12.  पांकी  5  से०कोग्लि०  द०  कर्णपुरा
 13.  पांकी  विस्तार  60  भा०्को०ण्कोग्लि०  झारिया

 13.  पांकी  विस्तार  से०को०्लि०  घोरी

 14.  परीचा  60  भा०्को०्कोग्लि०  झरिया

 14.  परीचा  से०्कोग्लि०  घोरी

 15.  टांडा  60  से०को०ण्लि०  धोरी

 15.  टांडा  भा०्को०कोण्लि०  झरिया

 16.  ऊंचाहार  90  से०को०्लि०  गिड्डी/राजरप्पा
 16.  ऊंचाहार  से०को  ०लि०  उ०  कण्णपुरा

 लखनऊ  3  से०्को०्लि०  द०  कर्णपुरा
 18.  ओबरा  और  575  ना०्कोग्लि०  सिगरौली

 18.  ओबरा  और  से०्को०लि०  उ०  कर्णपुरा
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 19.  अन्तपारा  300  ना०को०्लि०  सिगरोली

 20.  सिगरोली  एसटीपीएस  600  ना०्कोग्लि०  जयन्त

 21,  रिहंद  3.0  ना०को०्लि०  दुधीचुआ/अमलो
 22.  एन“्सी०्टी०्पी०पी०  0  से०कोग्लि०  उ०  कर्णपुरा

 जोड़  :  उत्तर  प्रदेश  2138.

 जोड़  :  उत्तर  3498

 पश्चिसों  क्षेत्र
 रा

 23.  अहमदाबाद  सा०ई०को०लि०  कोरिया-रेवा

 24.  घुवरन  0

 25.  गांधी  नगर  सा०ई०कोग्लि०  कोरिया-रेवा

 26.  उकाई  270  सा०ई०को०्लि०  कोरिया-रेवा

 27.  वानकबोरी  450  ना०को०्लि०  सिगरौली

 27.  वानकबोरी  सा०ई०कोग्लि०  कोरिया-रेवा

 27.  वानकबोरी  भा०्को०को०्लि०  झरिया

 28.  सिक्‍का-विस्थापन  50  सा०ई०को०लि०  कोरिया-रेवा

 जोड़  गुजरात  150

 29.  अमरकंटक
 .

 कोरिया-रेवा

 29.  अमरकंटक
 ह

 सा०ई०को०लि०  कोरिया-रेवा

 30.  कोरबा-ईस्ट  270  सा०ई०को०्लि०  मेनलाइन

 30.  कोरबा-ईस्ट  सा०ई०को०लि०  मेसलाइन

 27.  कोरबा-वेस्ट  330  सा6ई०कों०्लि०  मेनलाइन

 32.  सतपुरा  350  वे०को  पेंच
 32.  सतपुरा  बे०को०्लि०  पायरखेड़ा

 32.  सतपुरा  बे०्को०लि०  पेंच/नांगपुर
 33.  कोरबा  750  सा०ई०्को०्लि०  मेनलालन

 एस  ०टी  ०पी  ०एस ०
 34.  विध्याचल  390  ना०को०्लि०  निघाई/अमलो री

 एस०टी ०पी  ०एस  ०

 जोड़  अ्ध्य  प्रदेश  ना०्कोग्लि०

 री
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 35,

 35.

 36,

 36.

 36.

 37.

 37.

 38.

 38.

 39.

 39.

 40.

 40.

 41.

 42.

 2

 भूसावल

 भूसावल

 चन्द्रपुर

 चन्द्रपुर
 ०)

 चन्द्रपुर

 कोराडीह

 कोराडीह

 कापरखेड़ा

 कापरखेड़ा

 नासिक

 नासिक

 परली

 परली

 परास

 ट्रामबे

 जोड़  महाराष्ट्र

 जोड़  पश्चिमी
 क्षेत्र

 गा  दक्षिणों  क्षेत्र

 43.  कोठागरुडम
 43.  कोठागुडम
 44.  रामाग्रुडम
 45.  विजयवाड़ा

 400

 420

 180

 300

 30

 20

 1900

 4

 बे०ण्कोग्लि०

 सा०ई०कोग्लि०

 वे  को  Toyo  लि  ७

 बेन्कोग्लि०

 वे०न्को०्लि०

 सा०ई०को०्लि०

 बे०्को०्लि०

 बे०  कोग्लि०

 सा०ई०को०्लि०

 बे०्को०लि०

 सा०ई०को०्लि०

 बे०्कोग्लि०

 सि०को०कं०्लि०

 बे०्कोग्लि०

 सा०ई०को०्लि०

 सि०को०कंग्लि०

 सि०्को०क॑०लि०

 सि०्को०्कंग्लि०

 सि०्को०कं०ग्लि०

 20  1991

 5

 एन०पी०के  ०

 ड्ब्लू  ७०

 मेनलाइन

 दुर्गापु  र/पदमपुर

 सस्ती/धोपतल्ला

 चांदा

 मेनलाइन

 सिलवाड़ा/कम्पटी
 पेंच

 मेनलाइन

 एन०“पी०के  ०

 ड्ब्लू  ०

 कोरिया-रेवा
 चंदा

 सिंगरेनी

 उमरेर

 कोरिया-रेवा

 सिगरेनी

 सिगरेनी

 सिगरेनी

 सिगरेनी



 29  1913

 1  2

 45.  विजयवाड़ा

 45.  विजयवाड़ा

 46.  नेललोरे

 46.  रामागुंडम
 एस०  टी०  पी०  एस७०

 47.  रामागुंडम
 एस०  टी०  पी०  एस०

 जोड़  आंध्र  प्रदेश

 48.  रायचुर

 48.  रायचुर

 जोड़  कर्नाटक  ॥

 49.  एनोरे

 50.  तृतीकोरिन

 50.  तूतीकोरिन

 50.  तूतीकोरिन
 50.  तूतीकोरिन

 50.  तूतीकोरिन

 51.  मेट्टूर
 51.  मेट्टूर

 जोड़  तमिलनाडु

 जोड़  दक्षिण  क्षेत्र

 IV  पूर्वों  क्षेत्र

 52.  बरोनी

 52.  बरौनी

 52.  बरौनी

 52.  मुज्जफरपुर

 3  4

 सा०ई०को०्लि०

 घि०को०कं०लि० ०  को  ण्क०  लि  ]

 सि०्को०कं०ग्लि०

 600

 बे०्को०  लि०

 270  बे०को०्लि०

 सि०्को०कंग्लि०

 270

 सा०ई०को०ण्लि०

 330  ई०्कोग्लि०

 ई०कोण्लि

 भा०्को०्कोग्लि०

 सा०ई०को०्लि०

 360  सा०ई०्कोग्लि

 सा०ई०को०ण्लि

 900

 2485

 60  ईज्कोग्लि०

 से०्कोग्लि०

 भा०्को०्कोग्लि०

 60:  र्ड  ०  को  ०  लि  हु

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 वर्धा

 मुग्मा

 दामागोरी

 मेन  लाइन

 तालचेर

 मेनलाइन

 मुग्मा/चित्रा

 गिरीडीह

 मुग्मा/चित्रा

 171
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 53  मुज्फरपुर  से०्कोग्लि०  गिरीडीह

 53.  मुज्जफरपुर  भा०्को०को०्लि०

 54.  पतरातु  150  से०्को०्लि०  उ०कर्णपुरा

 54.  पतरातु  से०्को०्लि०  द०कर्णपुरा

 55.  पटना  2  ई०को०्लि०  रानीगंज

 कुल  :  बिहार  272

 56.  बोकारो  120  से०कोग्लि०  सेल०  धोरी

 56.  बोकारो  डी०वी०सी  ०  डी०्वी०सी ०

 माइन्स
 57.  बोकारो  से०को०्लि०  कारगली

 एम

 57.  चन्द्रपुर  150  से०्कोग्लि०  धोरी

 57.  चन्द्रपुर  भा०्को०को०्लि०
 लोहापट्टी

 57.  चन्द्रपुर  भा०को०को०्लि०  दुग्दा  डब्लू

 58.  दुर्गापुर  100  ई०को*०्लि  ०  मुग्मा-सालनपुर

 58.  दुर्गापुर  भा०्को०कोग्लि०  पाथरडीह
 एम

 58.  दुर्गापुर  ई०को  ०लि०  रानीगंज

 जोड़  :  डी०वी  ०सी  ०  370

 59.  तालचेर  100  सा०ई०को०लि०  जगन्नाथ

 जोड़  उड़ीसा  100

 60.  बडेल  130  ई०को०्लि०  रानीगंज

 60.  बंडेल  ई०को०्लि०  मुग्मा-सालनपुर
 61.  संतालडीह  60  ई०को०्लि०  रानीगंज
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 संतालडीह

 -  संतालडीह

 .  कोलाघाट

 .  कोलाघाट

 »  कोलाघाट

 .  कोलाघाट

 «  कलकत्ता

 »  साउथ  जन-स्टेशन

 »  टीटागढ़

 «  फरक्‍्का

 एस  ०्टी०पी  ०एस०

 250

 90

 40

 80

 वि  दुर्गापुर  70

 300

 जोड़  पश्चिम  बंगाल  1020

 जोड़  पूर्वी  क्षेत्र

 ५  उत्तर  पूर१्वो  क्षत्र

 68.  बोंगाईगांव

 जोड़  उत्त  र  पूर्वी
 क्षेत्र

 जोड़  बड़े  तापीय

 विद्युत  गृह

 1762

 45

 45

 12890
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 भाण्कोण्को०ग्लि०  सुदामडीह
 डब्लू

 भा०ग्को०्को०ग्लि०  भोजूडीह
 डब्लू

 ई०को०्लि०  शनीगंज

 ई०को०्लि०  मुग्मा

 भा०ण्को०्को०ग्लि०
 लोडना

 सा०ई०को०्लि०  मेनलाइन

 ई०को०लि०  रानीगंज

 ई०्कोण्लि०  रानीगंज

 ई०को०्लि०  रानीयंज

 ई०को०लि०  मुग्मा/सालनपुर

 ई०को०्लि०  रानीरंज

 ई०्को०्लि०  मुग्मा-सालनपुर
 ईण्कोग्लि०  राजमहल

 ई०को०लि०  रानीयंज
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 वायुतृत  सेवाओं  को  बन्द  करना

 3637.  प्रो०  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वायूदूत  सेवाओं  को  बन्द  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंत्री  ब्यौरा  क्या

 इसके  परिणाम  स्वरूप  वायुदत  के  कुल  कितने  कमंचारी  फालतू/बिरोजगार  हो

 सरकार  का  विचार  इन  कमंचारियों  का  पुनर्वास  किस  प्रकार  से  करने  का  है  ?

 नागर  विभानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  से  सरकार

 वायुदृत  लिमिटेड  के  भविष्य  के  ढांचे  के  विभिन्‍त  विक.ल्गों  पर  विचार  कर  रहा  इस  मामले  में
 अभी  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 रसोई  गैस  की  आपू ति  ओर  मांग

 3638.  प्रो०  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रसोई  गैस  की  वर्तमान  वाधिक  मांग  और  आपूर्ति  कितनी

 मांग  की  पूर्ति  न  होने  के  क्या  कारण  और

 अगले  पांच  वर्षों  के  दौरान  रसोई  गस  की  मांग  और  आपूर्ति  में  कितना  अन्तर  होने  की
 आशा  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रो  बी०  :  और  जबकि

 फिलहाल  प्रतीक्षा  सूची  में  लगभग  70  लाख  आवेदकों  का  संचय  1990-95  के  दौरान  एल०
 पी०  जी०  की  उपलब्धता  निम्न  प्रकार  होगी  ।

 वर्ष  एल०  पी०  जी०  की  अनुमानित  उपलब्धता
 (.000  मिद्रिक  टन

 1990-91  2417

 1991-92  2495

 1992-93  2629

 1993-94  3-94  2803

 1994-95  94-95  3184

 उत्पाद  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  सम्पूर्ण  मांग  की  पूर्ति  नहीं  की  जा
 रही  है  ।
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 महाराष्ट्र  में  तेल-शोघक  कारखाना

 3639.  श्रो  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  एक  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  कोई
 व्यापक  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  उसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  सन्‍त्री  बी०  :  और  पृति  मांग

 अनुमानों  के  आधार  पर  पश्चिमी  भारत  में  6  मि०  2०  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  की  एक  ग्रासरूट
 रिफाइनरी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 इंडियन  एयरलाइंस  के  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल

 3640.  श्री  प्रकाश  पाटील  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइन्स  के  कमंचारियों  ने  11  1991  को  एक  सांकेतिक

 हड़ताल  की

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  उतकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  और
 सरकार  ने  मांगों  को  पूरा  करने  और  भविष्य  में  ऐसी  हड़तालें  न  होने  देने  के  लिए

 क्या  कायंवाई  की  है  ?

 नागर  विभानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  11.7.91  को  कोई
 सांकेतिक  हड़ताल  नहीं  हुई  थी  ।  शायद  प्रश्त  का  सम्बन्ध  11.7.90  से  है  जब  इंडियन  एयरलाइन्स
 के  पांच  संगठनों  ने  सांकेतिक  हड़ताल  की  थी  ।

 ः

 संगठनों  की  मांगे  इस  प्रकार  थी  :--

 1.  संकट  का  समाधान  करने  के  लिए  संगठनों/संघों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  तत्काल
 बातचीत  शुरू  की  जाए  ।

 2.  विमानों  के  परिचालन  पर  तत्काल  एक  निश्चित  निर्णय  ले  लिया  जाए  और

 ऐसा  निर्णय  लिए  जाने  इंडियनलाइन्स  किसी  विदेशी  एजेंसी  से  वेट  लीज  पर

 कोई  विमान  न  ले  ।

 3.  प्रचालकों  को  भारत  में  वाणिज्यिक  विमान  परिवहन  शुरू  करने  से

 रोका  े
 4.  वायुदृत  को  केवल  फीडर  मार्गों  क ेपरिचालन  की  ही  अनुमति  दी  जाए  और  यह

 विदेशी  विमान  कम्पनियों  से  वेट  लीज  पर  विमान  प्राप्त  न  करे  ।

 5.  वायु  निगम  1953  के  अनुसार  प्राधिकार  इंडियन  एयरल  इंस  के  प्रबंधक
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 वे  को  सौंप  दिया  जाए  ताकि  विमान  कम्पनी  का  प्रभावी  निष्पादन  सुनिश्चित  किया

 जा  सके  ।

 :  (1)  विमानों  को  बाद  में  सेवा  में  लगा  दिया  गया  था  ।

 (2)  अंतर्देशीय  हवाई  सेव्गओं  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  के  सम्बन्ध  में  संगठनों

 के  प्रतिनिधियों  को  सरकार  की  नीति  पूर्णतया  स्पष्ट  कर  दी  गई  उन्हें

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  जबकि  इंडियन  एयरलाइंस  सरकार  से  सारी

 सहायता  प्राप्त  करेगी  और  आने  वाले  समय  में  स्पष्टतः  यह  प्रमुख  अन्तर्देशीय

 वाहक  सरकार  अंतर्दे  शीय  विमान  सेवाओं  में  निजी  क्षेत्र  की
 भागीदारी  को  प्रोत्साहन  देगी  और  इसे  उदार  बनाने  के  लिए  प्रतिबद्ध  होगी  ।

 वायुदूत  के  सम्बन्ध  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  वायुद्रृत  अपने  मामले
 में  स्वयं  निर्णय  लेने  क ेलिए  हकदार  90  से  वायुदृत  ने

 ही  विदेशी  विमान  कम्पनियों  से  वेट  लीज  पर  विमान  लेना  बन्द  कर  दिया  है  ।

 (4)  वायु  निगम  1953  के  अनुसार  प्राधिकार  इंडियन  एयरलइन्स  के
 पास  है  ।

 (3  विद

 राउरकेला  में  पहिया-घुरो  संयंत्र

 3641.  श्री  रवि  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  राउरकेला  में  एक  पहिया-धुरी  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 क्‍या  इंडिया  टेक्निंल  एण्ड  इकोनॉमिक  ने  राउरकेला  में  इस
 संयंत्र  को  स्थापित  करने  के  पक्ष  में  रिपोर्ट  की  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  ओर  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्टेशनों  पर  खाद्य  सामप्रो  के  मूल्य

 3642.  श्री  महेश  कुमार  कनोड़िया  म्श्री
 थी  चेतन  पीਂ  एस  चौहान  }

 2a  क्या  रेख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  स्टेशनों  पर  बेचे  जाने  वाले  विभिन्‍न  खाद्य  पदार्थों  वथा  शीतल  पेय  के  मूल्य
 इन्हीं  वस्तुओं  के  बाजार  मूल्यों  की  तुलना  में  बहुत  अधिक

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 उचित  दामों  पर  बस्तुएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  मूल्य  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने
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 का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 साधन  सामग्री  की  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  निर्धारित  की
 गई  कौमतें  उचित  समझी  जाती  हैं  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  विदेशी  सहायता  से  चलाई  जा

 रही  विद्य्‌  त  परियोजनाएं

 3643.  डा०  महादीपक  सिह  शाक्य  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  खोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  विद्युत  परियोजनाएं  विदेशी  सहायता  से  स्थापित  की  जा
 रही

 यदि  तो  वे  परियोज  नाथें  कहां-कहां  पर  चल  रही

 क्‍या  इन  परियोज  नाओं  को  पूरा  करने  में  काफी  विल  भव  हो  रहा  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  ओर  गैर-पर  म्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 और  उतर  प्रदेश  में  विदेशी  सहायता  से  निम्नलिखित  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  की

 जा  रही  हैं  :--

 ऋ०  सं०  परियोजना  का  नाम  प्रतिष्ठापित  क्षमता  स्थल

 1.  राष्ट्रीय  राजधानी  ताप  विद्युत  840  गाजि  याबाद
 2.  संसुक्त  साइकल  गेस  आधारित  विश्व त  हट

 हा
 817

 परियोज  ना

 3.  टिहरी  जल  विद्युत  काम्लक्स  2400  टिहरी

 गढ़वाल|
 4.  अनपारा  ताप  विद्युत  परियोज  ना  1000  सोनभद्रा

 5.  ऊंचाहार  ताप  विद्युत  परियोज  दा  420  राय-बरेली

 6.  श्रीनगर  जल  विद्युत  परियोज  ना  330  पौड़ीगढ़वाल

 और  टिहरी  जल  विद्युत  श्रीमगंर  जल  विद्युत  परियोजना  और
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 अनपारा  एवं  ऊंचाहार  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  को  पूरा  किए  जाने  में  कुछ
 विलम्ब  हुआ  है  ।  टिहरी  परियोजना  के  मामले  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  पर्यावरण  की  दृष्टि  से

 स्वीकृति  का  मामला  होना  है  और  अन्य  परियोज  नाओं  के  मामले  में  राज्य  सरकार  के  पास  रुपये
 सम्बन्धी  संसाधनों  की  बाधाएं  होना

 रेल  कमंचारियों  के  लिए  साक्षरता  मिशन

 3644.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  ने  राष्ट्रीय  साक्षरण  मिशन  के  अन्तगंत  रेल-कमंचारियों  को  शिक्षित  करने
 के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  और  अब  तक  कितनी  सफलता *
 मिली  -

 प्रत्येक  रेल  मण्डल  में  कितने  प्रतिशक्ष  केन्द्र  हैं  और  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने
 लोगों  ने  इनमें  भाग  और

 उड़ीसा  में  किन  स्थानों  पर  भविष्य  में  ऐशे  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा
 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ]

 दिल्‍ली  में  बिजली  की  दर

 3645.  श्री  राजबोर  सिह  :  क्‍या  विद्यूत  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  विजली  शुल्कों  की  दर  में  कितनी  बढ़ोतरी  की  है  और
 यह  किस  तारीख  से  लागू  की  गई

 क्या  नई
 दिल्ली  ना  कल

 का  के  तहत  सरकारी  आबासों  में  बिजली  की  खपत  की
 रीडिग  प्रतिमाह  ली  जाती  है

 यदि  तो  बिजली  बिल  प्रतिमाह  वास्तविक  रीडिंग  जोकि  बहुत  कम  होती  है  के
 आधार  पर  भेज  ने  के  बदले  दो  या  चार  महीनों  के  बाद  की  गई  मीटर  रीडिंग  जो  कि  बहुत  अधिक
 बिजली  की  खपत  दर्शाती  के  आधार  पर  ऊंची  दर  पर  भेज  ने  के  कारण  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जा
 रहे  हैं  ?

 विद्यूत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 अपेक्षित  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया



 29  1913

 से  एन०  डी०  एम०  सी०  द्वारा  अपने  उपभोक्ताओं
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 ++5...

 को  बिजली  के  बिल  मासिक
 रीडिंग  के  आधार  पर  जारी  किए  जाते  किन्ही  अप्रत्याशित  परिस्थितियों  के  कारण  मीटर
 रीडिग  लेने  आदि  में  विल  म्ब  हो  जाने  के  मामले  में  उपभोक्ता  से  आनुपातिक  उपभोग  के  आधार
 पर  प्रभार  वसुल  किए  जाते  ओवर-बिलिंग  आदि  का  कोई  विशेष  मामला  एन०  डी०  एम०
 सी०  की  जानकारी  में  लाया  जाता  है  तो  इसमें  सुधार  किया  जाता  है  ।

 क्रम  संख्या

 विवरण

 1.3.91  से  लागू  एन०  डी०  एसम०  सी०  की  संशोधित  विद्यु  त  टेरिफ
 को  दर्शाने  वाला  विवरण

 संशोधित  टैरिफ श्रेणी  संशोधन

 पूर्व  टैरिफ  (1.3-91  से
 प्रति  प्रति

 घरेलू

 प्रथम  100  यूनिट  29  42

 आगामी  100  यूनिट  34  52

 अनुवर्ती  100  यूनिट  77  152

 300  यूनिट  से  अधिक  77  202

 घरेलू  77  102

 वाणिज्यिक  (100  क्लोवाट  92  153
 आवर

 वाणिज्यिक

 दातव्य  और  धर्मपरायण

 निकायों  के  लिए  100  किलोवाट

 आवर  से  कम

 प्रथम  100  यूनिट  29  78

 100  यूनिट  से  अधिक  34  139

 रियायती  वाणिज्यिक  पात्र
 दातव्य  और  धमंपरायण

 संस्थानों  हेतु  (100  किलोवाट  52+10%  139+10%
 और  इससे  अधिक  के
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 2  3  4

 6.  रियायती  वाणिज्यिक  पात्र

 लघू्‌  पैमाना  औद्योगिक  यूत्िटों
 के  लिए  (100  78  128

 आवर  से  कम

 7.  वाणिज्यिक  (100  185  244  1022
 और  इससे  निम्न

 वोलल्टता

 8.  वाणिज्यिक  185  244

 ]

 जबलपुर  स्टेशन  का  आधुनिकीकरण

 3646.  श्रो  श्वय  कुमार  पटेल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जबलपुर  रेलवे  स्टेशन  को  आदशे  स्टेशन  के  तौर  पर  विकसित  करने  के  लिए  गत
 तीन  वर्षों  के  तथा  1991-92  के  दोरान  कितनी  घनराशि  स्वीकृत  की

 और

 वहां  पूरे  किए  गए  और  अभी  शुरू  किए  जाने  वाले  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मल्लिकाजु  और  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 विवरण

 जबलपुर  आदर्श  स्टेशन  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  और  वर्ष  1991-92
 में  स्वीकृत  राशि  निम्न  प्रकार  से  है  :---

 वर्ष  राशि  लाख  रुपयों  में

 1988-89  4.60

 1989-90  21.58
 1990-91  34.71
 1991-92  10.30

 71.19
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 पूरे  किए  चल  रहे  कार्यों  तथा  अभी  शुरू  किए  जाने  वाले  कार्यों  का
 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (1)  पूरे  किए  गए/चल  रहे  कार्य

 ऋम  सं०  काम  का  नाम  लागत
 रुपयों

 1  2  3

 1.  कोटा  पत्थर  डाडो  की  व्यवस्था  करना  और  एफ०  1.00
 आर०  पी०  कुसियों  में  सुधार  करना  और  रोशनी  की  व्यवस्था
 में  सुधार  करना  ।

 2.  आधुनिक  किस्म  का  बड़े  आकार  के  इलैक्ट्रानिक  2.52
 इन्डीकेटर  टिकटें  जारी  करने  के  लिए  एस०  टी०
 सी०  मशीन  की  व्यवस्था  करना  ।

 3.  प्लेटफार्मों  तथा  प्रतीक्षालयों  के  लिए  कोटा  पत्थर  की  फर्श  की  1.94
 व्यवस्था  करना  ।

 4...  दूसरे  दर्जे  के  साधारण  और  प्रतीक्षालय  तथा  प्रतीक्षा  ,  0.70
 कक्षों  के  शौचालयों  और  स्नानगृहों  में  सुधार  करना  ।

 5.  शहर  की  ओर  बुकिंग  एवं  आरक्षण  कार्यालय  का  विस्तार  1.42
 करना  ।

 6...  एल्यूमिनियम  के  दरवाजों  तथा  खिड़कियों  की  व्यवस्था  करके  3.00
 स्टेशन  इमारत  के  दरवाजों  और  खिड़कियों  में  म्रधार

 7.  स्टेशन  अधीक्षक  के  कार्यातलय  और  अन्य  कार्यालयों  में  मौजेक  1.50
 टाइलों  की  फशं  और  आधुनिक  फर्नीचर  की  व्यवस्था
 करना  ।

 8.  लाइवेंकधारी  पार्टरों  के  लिए  विथाम  स्थल  की  व्यवस्था  1.50
 करना  ।

 9.  15  अदद  सी०  सी०  टी०  वी०»  की  व्यवस्था  करना  1.98

 10.  आरक्षण  कार्यालय  में  जल  जीतक  की  व्यवस्था  करना  ।  0.80

 11.  मौजूदा  विभागीय  भवनों  और  क्वार्टरों  को  तोड़कर  के  19.38
 चलन  क्षंत्र  का  विस्तार  करना  |  चाहरदीवारी  की  व्यवस्था

 पहुंच  सड़कों  को  चौड़ा  करना  और  उन  पर  डामर
 बिछाना  ।  पाकि ग  ग्रातायात  परिचलन  क्षेत्र  में
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 ]  2  3

 सोडियम  वैपर  लैम्पों  की  व्यवस्था  फूलदार  और
 छायादार  वृक्षों  को लगाना  आदि  ।

 12.  मौजूदा  इमारत  में  परिवर्धत  और  परिवर्तत  करना  ताकि  दो  4.40

 बिस्तर  वाले  एक  गर  वातानुकूल  तथा  दो  बिस्तर  वाले  एक
 वा०  क्‌०  डीलक्स  विश्रामालयों  और  केयरटेकर  कक्ष  की

 व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 प्रस्तावित  दो  बिस्तरों  वाले  4  और  चार  बिस्तरों  वाले

 3  अदद  जनता  विश्रामालय  39.50

 13.  प्लेडफामं  नं०  1  पर  सायवान  का  विस्तार  15.00

 14.  अप  और  डाउन  प्लेटफाम  का  विस्तार  और  प्लेटफाम  न॑०
 2  और  3  पर  सायवान  की  व्यवस्था  करना  ।  21.32

 15  प्लेटफार्म  नं०  और  2  पर  घुलनीय  एप्रेन  की  व्यवस्था
 करना  ।  40.00

 16.  मुख्य  भवन के  दूसरे  दर्ज  के  प्रतीक्षालय  का  विस्तार  करना  और

 मौजूदा  भवन  में  पहले  दर्ज  के  प्रतीक्षा  कक्ष  की  व्यवस्था
 करना  ।  10.00

 17.  अप  और  डाउन  प्लेटफाम  कर  जल  णशीतकों  का  व्यवस्था  करना  ।  2.50

 (2)  कार्य  जो  अभो  शुरू  किए  जाने  हैं

 18...  दिल्ली  छोर  पर  मौजूदा  ऊपरी  पैदल  पुल  को  पश्चिमी  की
 ओर  परिचलन  क्षेत्र  तक  ओर  प्लेटफार्म  नं०  2  और  3  को
 प्लेटफार्म  सं०  1  तक  बढ़ाना  ।  11,09

 19.  शहर  की  ओर  साइकिल/स्कूटर  स्टेंड  में  सुधार  करना  ।  5.00
 20...  पासंल  कार्यालय  इमारत  का  विस्तार  करना  ।  5.00
 21.  प्लेटफाम  नं०  1  पर  चार  शौचालय  सीट  और  प्लेटफार्म  नं०

 2  और  3  पर  चार  चार  स्नानगृहों  की  व्यवस्था
 करना  ।  2.00

 22.  प्लेटफामं  नं०  3  पर  अल्पाहार  स्टाल  की  व्यवस्था  करना  ।  0.80
 23.  शहर  की  ओर  के  बुकिग  कार्यालय  में  शौचालय  की  व्यवस्था  ।  0.15
 24.  कांकोस ,  प्लेटफार्म  आदि  में  अतिरिक्त  सोडियम  वैपर  लैंम्पों

 की  व्यवस्था  करके  रोशनी  की  व्यवस्था  में  सुधार  4.00
 25.  प्लेटफार्म  तथा  प्रतीक्षालयों  पर  मूत्रालयों  की  व्यवस्था  0.50

 26,  प्लेटफाम  तथा  कांकोसं  में  पानी  के  नलकों  की  व्यवस्था  करना  ।  0.03
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 वाईगाई  एक्सप्रस  रेलगाड़ो  का  तांबमम्‌  में  रूकना

 3647.  श्री  बी०  राज  रवि  वर्मा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वाईगाई  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  को  ताबरम्‌  में  रोकने  का
 और

 यदि  तो  कब  से  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाज  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  में  माल  सूची  नियंत्रण

 3648.  श्रोमतों  गीता  मुखर्जो
 श्री  लोकनाथ  चोधरो

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पयंटन  विकास  निगम  ने  अपने  निगमित  कार्यालय  में  एक  नियन्द्रण
 प्रकोष्ठਂ  की  स्थापना  की  थी  और  इसके  साथ  ही  प्रकोष्ठਂ  का  भी  सृजन  किया

 और

 यदि  तो  दोनों  प्रकोष्ठों  की  यदि  कोई  तो  वे  क्या  और
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  का  विकास  निगम  की  का्येशील  पूंजी  के  कुशल  प्रबन्ध  पर  इनका
 क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  संत्रो  माधवराव  :  ओर  बकाया

 राशियों  की  वसुली  में  एककों  की  सहायता  करने  के  उद्ं  श्य  से  जुलाई  8।  में  निगमित  कार्यालय  में

 ऊधार  एवं  वसूली  कक्ष  की  स्थापना  की  गई  चुंकि  मूल  रिकार्ड  केवल  एकक  स्तर  पर  ही
 उपलब्ध  होते  हैं  इसलिए  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  स्टाफ  को  सम्बन्धित  एककों  के  साथ  सम्बद्ध  कर

 दिया  जाए  ।  बकाया  राशियों  को  मानिटर  उधार  नियन्त्रण  और  उधार  कार्डो  को

 जारी  करने  का  काय  नियम  स्तर  पर  ही  किया  जाता

 }
 :  क्या  नागर  विभानर  और  पर्यटन  मंत्री  यह

 निगमित  कार्यालय  में  तालिका  कक्ष  ने  मार्च  79  में  कार्य  करना  शुरू  किया  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  तालिका  प्रबन्ध  के  वैज्ञानिक  तरीकों  को  लागू  करने  के  मार्गदर्शी
 तालिकाओं  को  मानिटररिंग  आदि  के  ब्यौरें  सभी  होटल  एककों  जारी  किए  गए  थे  ।

 तालिका-प्रबन्ध  के  बारे  में  दिन-प्रतिदिन  के  कार्थ  स्वयं  एककों  द्वारा  ही  किए  जाते  निगमित

 कार्यालय  में  कार्यरत  सामग्री  प्रबन्ध  और  विकास  उचित  तालिका  नियन्त्रण  एक  एकक
 से  दूसरे  एकक  में  सामान  अन्तरित  करने  को  श्यवस्थित  बेकार  और  फालतू  वस्तुओं  की

 पहचान  करके  बेचने  ओर  दिल्ली  स्थित  होटल/केटर्रिंग  प्रतिष्ठानों  के  लिए  तई  आपूर्ति  सहित  वस्तुओं
 की  थोक  खरीद  के  लिए  केन्द्रीय  दर  पर  ठेका  देने  में  सहायता  करता  है  ।

 183



 के  लिखिंत  उत्तर  20  1991

 छोटा  नागपुर-संथाल  परगना  के  जिलों  में  रेल  सम्पर्क

 3649.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  छोटा  नागपुर-संधाल  परणना  क्षेत्र  के  जिला  मुख्यालयों  को  रेलवे

 लाइनों  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |

 आन्ध्न  प्रदेश  राज्य  बिजलो  बोर्ड  को  रेलवे  वेगनों  को  सप्लाई

 3650.  श्री  दत्ताश्र य  बंडारू  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  आन्ध्र  प्रदेश  बिजली  बोड्ड  को  पर्याप्त  संख्या  में  वैगन  उपलब्ध

 नहीं  कराये

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण  और

 पर्याप्त  संख्या  में  वैगन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सल्लिकाजु  :  से  रेलें  ने  केवल  सिंगरेनी
 कोल  फील्ड्स  जिससे  वे  सम्बन्द्ध  से  आन्ध्न  प्रदेश  के  ताप  बिजली  घरों  को  कोयले  की  ढुलाई  के

 लिए  माल  डिब्बों  की  मांग  ही  पूरी  कर  रही  हैं  अपितु  वे  वेस्टनं  कोल  फील्ड्स  लिमिटेड  और
 तालचेर  कोल  जो  युक्तिसंगत  स्रोत  नहीं  से  सप्लाई  में  मदद  कर  रही  हैं  ।



 29  1913  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 12.00  भष्याह्न
 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  चर्चा  शुरू  करने  से  कल  श्री  आडवाणी  ने  एक  मुद्दा

 उठाया  था  ।

 व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  विदेश  मंत्री  महोदय  से  सोवियत  संघ  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य
 देने  के लिए  कह  रहा  हूं  ।  कृपया  आप  लोग  बैठ  जाइए  ।

 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 सोबियत  संघ  क्ये  राजनीतिक  स्थिति

 विदेश  मंत्री  साधव  सिह  :  सरकार  ने  सोवियत  संघ  के  कार्यवाहक  राष्ट्रपति
 श्री  जी०आई०  प्रधान  मंत्री  पेबलोव  तथा  सोवियत  रक्षा  परिषद  के  प्रथम  उपाध्यक्ष
 बेकलानोव  के  हस्ताक्षरों  से जारी  किया  गया  यह  बयान  देखा  है  कि  सोवियत  संविधान  के  अनुच्छेद
 127.7  के  अनुसार  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ.के  राष्ट्रपति  का  प्राध्रिका  र:श्री-एम  ०एस  ०

 गोर्वाचोव  से  लेकर  उप-राष्ट्रपति  के  सुपुर्दं  कर  दिया  गया  है  ।  सरकार  ने  श्री  जी०आई०  यन्मयेव  की

 ओर  सभी  देशों  के  राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों  तथा  संयुक्य  राष्ट्र  महासचिव  को  जारी  की  गई  यह
 अपील  भी  देखी  है  जिसमें  यह  सूचना  दी  गई  है  कि  19  1991  से  सोवियत  संघ  के  संविधान

 और  कानूनों  के  अनुसार  6  महीने  की  अवधि  के  लिए  आपातकाल  स्थिति  लागू  की  जा  रही  है  और

 इस  अवधि  में  सोवियत  संघ  में  आपातकालीन  स्थिति  की  राज्य  समिति  समस्त  शक्तियों  का  ओर

 प्राधिकार  का  उपयोग  करेगी  ।

 सोवियत  समाजव।जी  गणतंत्र  संघ  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  को  भारत  बहुत  महत्व  देता  है
 जो  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  को  सार्वभौम  रुप  से  स्वीकृत  सिद्धल्तों  क ेआधार  पर  चलाने  पर  आधारित

 हैं  और  जो  भारत-सोवियत  मैत्री  एवं  सहयोग  संधि  में  प्रतिलक्षित  दोनों  देश  इस  संधि

 को  बहुत  महत्व  देते  हैं  और  यही  वजह  है  कि  हाल  ही
 में  उन्होंने  इस  संधि

 को
 आगामी  20  वर्ष  की

 अवधि  के  लिए  और  बढ़ाने  की  अपनी  मंशा  की  सम्मिलित  रूप  से  घोषणा  की  तरह

 सोवियत  संघ  की  ये  घटनाएं  हमारे  लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हैं  और  सिक॑  हमारे  लिए  ही  नहीं  पूरे
 संस।र  के  लिए  महत्वत॒र्ग  इसलिए  भारत  सरकार  वहां  की  स्थिति  पर  इन  घोषणाओं  की  खबਂ

 मिलते  के  बाद  से  हो  निरन्तर  और  सतकंतापूवंक  निगाह  रख  रही  है  और  इस  सम्बन्ध  में  हालात
 से  बराबर  सम्पर्क  साथे  हुए

 श्री  हन्नान  सोललाह्‌  :  राजी  गांधी  हत्याकांड  मामले  के  मुख्य  अभियुक्त
 शिवरासन  और  शुभा  के  बंगलौर  में  आत्महत्वा  कर  लिए  जाने  का  समाचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  नहीं  ।  एक  और  घोषणा  भी  करनो

 श्री  हग्नान  सरकार  को  इस  वारे  में  वक्‍तव्य  देना  चाहिए  कि  क्या  उन्होंने
 हि
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 आत्महत्या  की  है  अथवा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  हन्‍्तान  मोल्लाह  कृपया  बंठ  कल  सदस्य  यह  चाहते  थे  कि

 गृह  मंत्री  इस  बारे  में  वक्तव्य  दें  कि  श्री  चिदम्बरम  और  अन्य  संसद  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में

 तमिलनाडु  में  क्या  हुआ  ।  मैंने  कहा  था  कि  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  |  गृह  मंत्री  महोदय  ने  मुझे

 यह  जानकारी  दी  कि  उन्होंने  जानकारी  एकत्र  कर  ली  है  लेकिन  वह  दुबारा  इसकी  जांच  करना

 चाहते  हैं  और  इसके  बाद  वह  वक्तव्य  मैंने  भी  उन्हें  इसकी  जांच  करने  के  बाद  वक्‍तव्य  देने  की

 अनुमति  दे  दी

 एक  साननोय  सदस्य  :  वक्तव्य  कब  दिया  जाएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  सम्भवतः  कल  आज  नहीं  होगा  ।

 )

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  सरकार  और  मंत्रियों  द्वारा
 अनेक  वक्‍्तब्य  दिए  जाने  हैं  जिनका  हमें  समय  पता  होना  चाहिए  ताकि  हम  उन्हें  सुन  सकें  ।

 उदाहरण  के  लिए  कल  रात  7.30  बजे  अथवा  8.00  बजे  कश्मीर  के  श्रवासियों  के  बारे  में  एक
 वक्तव्य  दिया  गया  था  और  हमें  इस  वारे  में  पहले  से  सूचना  नहीं  दी  गई  यदि  हमें  इसकी
 सूचना  दी  गई  होती  तो  हम  उसी  प्रकार  से  समय  निकाल  लेते  ।  अतः  समय  पहले  से  बताया  जाना

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  इससे  सहमत  हूं  कि  बेहतर  यही  है  कि  सदस्यों  को  इस  बारे  में
 जानकारी  दे  दी

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दीजिए  |  मैं  आपसे  सहमत  हूं  कि
 सदस्यों  को  सूचना  दी  जानी  चाहिए  और  उन्हें  यह  सूचना  प्राप्त  होने  से  उन्हें  यह  पता  रहेगा  कि
 सभा  में  क्या  कहा  जा  रहा  लेकिन  एक  ओर  बात  को  ध्यान  में  रखना  है  कि  यह  सभी  वक्तव्य
 कार्य  सूची  में  उल्लिखित  न  किए  गए  कार्यों  के  बारे  में  उठाए  गए  प्रश्नों  के  उत्त र  में  दिए  जा  रहे

 मैं  सहमत  हूं  कि  कल  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिए  और  मैंने  कहा
 था  कि  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिए  और  वक्तव्य  दिया  गया  अन्यथा  मैं  यह  कहता  कि  वक्‍तव्य  आज
 ही  इसी  समय  दिया

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  उदाहरण  के  लिए  इस  वक्तव्य  विशेष  पर  शुक्रवार  को  सहमति
 हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  किस  वक्तव्य  पर  ।

 भी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  शुक्रवार  को  सवंदलीय  बैठक  में  यह  सहमति  हुई  थी  कि  गृह  मंत्री
 महोदय  कश्मीरी  प्रवासियों  के  सम्बन्ध  में  वक्‍तव्य  देगें  और  इसलिए  इसे  सोमवार  की  सूची  में  रखा
 जा  सकता  था  अथवा  यदि  इसे  नहीं  रखा  गया  तो  इसे  मंगलवार  की  सुची  में  रखा  जाना
 चाहिए  था  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  असूचीबद्ध  कायं  और  ऐसे  वकक्‍तब्यों  को  आमतौर  पर  हम  कायंसूची  में

 नहीं  रखते  हैं  ।  यह  सब  असुचीबद्ध  का

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  विमान  दुघंटना  के  सम्बन्ध  में  समझ  सकता  हूं  ।  उसमें  भी

 यदि  वक्तव्य  देने  से  कुछ  घंटे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उन  मामलों  में  किया  जा  रहा  है  जिनका  कायं  सूची  में  उल्लेख  नहीं
 लेकिन  मैं  आपसे  सहमत  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  बात  दिमाग  में  रहनी  चाहिए  ।

 |

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  क्योंकि  मैं  इसमे  सम्बन्धित  हूं
 इसलिए  इस  कारे  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 |

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  एक  मिनट  ।  यदि  यह  सूची  में  शामिल  नहीं

 है  तो  इस  बारे  में  पूर्व  प्रथा  यह  थी  कि  एक  नोट  परिचालित  किया  जाता  था  कि  इस  समय  मंत्री

 महोदय  द्वारा  वक्‍तव्य  दिया  असूचीबद्ध  बक्तव्यों  के  मामले  में  हमेशा  ही  ऐसा  होता

 रहा

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  आप  सब  सहमत  हैं  तब  मैं  इसे  स्वयं  नियम  पुस्तिका  में  शामिल

 करवा  दूंगा  ।  ताकि  यह  असूचीबद्ध  न  जो  चर्चा  अब  हम  कर  रहे  हैं  वह  सुची  में  शामिल  नहीं

 है  ।  इसका  नियमों  में  कोई  उल्लेख  नहीं  यदि  आप  इसका  उल्लेब  करना  चाहते  हैं  तो  हम
 नियमों  में  इसका  उल्लेख  कर  देगें  ।

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  मेरा  प्रश्न  यही  नहीं  मेरा  यह  कहना  है  कि  पूर्व  प्रथा  यह
 थी  **  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हम  इस  पर  विचार  मैंने  आपकी  बात  समझ्न  ली  है  ओर

 इसे  ध्यान  में  रखूंगा  ।

 ]
 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  कश्मीर  माइग्रंट्स  पर  जो  लाठी  चार्ज  हुआ  इसका  ईश्‌  मंने

 उस  दिन  उठाया  था  ।  अगले  दिन  उठाया  तो  यह  कहा  गया  कि  आज  स्टेटमैंट  दिया  लेकिन

 यहां  ऐसी  घटना  हो  गई  कि  हाउस  ऐडजनर  हो  गया*ਂ  '

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  वक्‍तव्य  दिया  था  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  आपके  कमरे  में  होम  मिनिस्टर  ने  यह  कहा  कि  इसका  स्टेटमैंट
 सोमवार  को  दिया  जाएगा  ।  मैंने  कल  फिर  यह  ईशू  शाम  को  चार  बजे  मैं  फिर  मिला
 क्योंकि  छः  बजे  वाटर  मिनिस्ट्री  ने  मीटिंग  बुनाई  थी

 187



 मंत्री  द्वारा  बक्तव्य  20  1991

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  खराना  शून्य  काल  में  जो  कुछ  हुआ  मैं  उसे  अधिक  महत्व  नहीं
 देना  चाहता  ।  अन्यथा  हम  नियम  पुस्तिका  में  इसका  उल्लेख  कर  देंगे  और  नियमों  के  अनुसार  कार्य

 ]
 श्री  भदन  लाल  खुराना  :  मैं  एक  छोटा  सा  निवेदत  करना  चाहता  हूं  ।  मुझे  बता  दीजिए

 कि  कश्मीर  से  आए  हुए  बेचारे  माइग्रट्स  की  समस्याओं  को  हम  कहां  डिस्कस

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  हमने  स्टेटमैंट  करवाया  ।

 श्री  मदन  लाल  स्टेटमैंट  आठ  बजे  करवाया  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  वक्‍तव्यों  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रश्न-उत्त  र  नहीं  हन्नान
 मोल्लाह जी  ।

 श्रो  सदन  लाल  खुराना  :  मेरा  निवेदन  है  कि  कल  ओो  स्टेटमैंट  हो  गया'*ਂ

 ]
 अध्यक्ष  महोदय

 :  आपको  वक्तव्य  मिल  गया  है  ।

 ॥
 रो  सदन  लाल  खुराना  :  उसके  बारे  में  हमको  कुछ  बताया  नहीं  गया  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियमों  के  अनुसार  अनुमति  नहीं  है  ।

 श्रो  सदन  लाल  खुराना  :  आपको  रूजिंग  दी  हुई  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  किन्हीं  खास  मामलों  ऐसे  हन्नान  मोल्लाह  जी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  हन्नान  मोल्लाह  ।

 थ  हन्नात  सोल्लाह  :  यह  रिपोर्ट
 है

 कि  राजीव  ह॒त्याकाण्ड  के  मुख्य  अभियुक्तों-शिवरासन
 शुभा  ने  आज  सुबह  वंगलौर  में  आत्महत्या  कर  ली  है  जब  पुलिस  ने  उन्हें  घेर  लिया  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  विशेष  जांच  दल  की  असफलता  है  कि  उन्हें  पकड़कर  हत्याकाण्ड  के
 पीछें  वास्तविक  षड़यन्त्र  का  पता  हमने  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  भी  देखी  अनेक  लोग
 मारे  गए  ।  इसलिए  हम  नहीं  जानते  कि  क्या  हो  रहा
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 अध्यक्ष  भहोदय  :  कृपया  वैठ  जाइए  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  हन्नान  मोल्लाह  जी  आप  बोलते  आपके  पीछे  जो  बैठ  मैं  उनको

 कह  हूं  ।

 ]
 श्री  हन्तान  मोल्लाह  :  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  गृह  मंत्री

 मटोदय  शीच्र  जांच  करें  और  वक्‍तव्य  दें  कि  ऐसा  कैसे  हो  सकता  है--मुख्य  अभियुक्तों  को  मारा

 सकता  मैं  नहीं  जानता  कि  किसने  उन्हें  मारा  और  क्या  हुआ

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी  :  गृह  मंत्री  जी  यहां  हैं  ।  उन्हें  वक्‍तव्य  देना  चाहिए  ।

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  यह  अति  महत्वपूर्ण  मामला  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  के  बाद  एक  बोलें  ।

 करी  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  गृह  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  विदेशी  हाथ  होने  की
 आशंका  मुख्य  अभियुक्तों  को  इस  प्रकार  मार  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  के  बाद  एक  बोलिए  |  मैंने  श्री  चन्द्रजीत  यादव  को  अनुमति  दी

 आपके  दल  के  सदस्य  इस  पर  बोल  चुके  हां  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ।

 )

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जा  :  हम  गृह  मंत्री  महोदय  से  एक  वक्तव्य  चाहते  यदि  यह
 पंतोषजनक  नहीं  है  तब  मैं  एक  सभा  समिति  गठित  करने  की  मांय  करूगा  जो  इसकी  जांच  करे

 क्या  हो  रहा  है  ।  यदिविदेशी  हाथ  होने  की  आशंका  है  और  उन्होंने  एक  के  बाद  एक  सबूत
 नष्ट  कर  दिए  है  तब  क्‍या  होगा  ?  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  निर्मेल  कान्ति  आपके  दल  के  एक  सदस्य  इस  पर  पहलेही  बोल

 चुके  हैं  ।

 )

 श्री  अनिल  बसु  :  यदि  यंह  सच्चाई  है  तो  उन्हें  उत्तर  देना  होगा  । ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  जाइए  ।  कृपया  बात  को  समझिए  ।  यदि  आप  सभी  एक
 साथ  बोवेंगें  ती  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  नहीं  जाएगा  । यदि  आप  एक-एक  करके  बोलेंगें  तो
 सभी  कुछ  कायंवाड़ी  वृत्तांत  में  जाएगा  ।

 |

 )
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 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  लेकिन  आप  हमें  तो  बोलने  का  मौका  नहीं  दे  रहे

 हैं  ।  )
 श्री  चन्द्र जीत  यादव  :  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की

 दुःखद  हत्या  के  बाद  यह  बात  प्रकाश  में  आईं  है  कि  एल०  टी०  टी०  ई०  ने  स्वयं  को  बड़े  पैमाने  पर

 संगठित  किया  है  और  उनकी  न  केवल  तमिलनाइु  में  बल्कि  पड़ोसी  राज्यों  में  भी  गहरी  जड़े  हैं  ।

 यह  तथ्य  भब  प्रकाश  में  आ  रहा  यह  भी  गंभीर  बात  है  कि  जिन  मुख्य  अभियुक्तों  की  खोज  की

 जा  रही  है  वह  आत्महत्या  कर  रहे  हैं  ओर  पुलिस  उन्हें  पकड़ने  में  असफल  रही  ऐसा  लगता  है

 कि  सबूत  मिटाने  के  लिए  सुव्यवस्थित  प्र  यास  किए  जा  रहे  मैं  चाहता  हूं  कि  गृह  मंत्री  महोदय

 इस  पर  वक्तव्य  दें  ।  एल०  टी०  टी०  ई०  जो  इस  प्रकार  गठित  है  वह  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  के

 लिए  गंभीर  खतरा  बन  सकती  है  ।  मेरे  विचार  से  गृह  मंत्री  महोदय  को  पूर्ण  और  विस्तृत  वक्तव्य

 देना  मेरी  यही  मांग  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  लोकनाथ  जी  को  अनुमति  दी  यह  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  जाएगा  ।
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठे  जाइए  ।  यह  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं
 किया

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बाद  में  अनुमति  कृपया  बात  को  यह

 कार्यवाही-बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  |

 श्री  लोकनाथ  चोधरो  :  अध्यक्ष  यह  हम  सबके  लिए  अत्यन्त  चिता
 का  विषय  है  ओर  गृहमंत्री  पहले  ही  कह  चुके  है  कि  इसके  पीछे  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  षड़्यंत्र  और

 इस  बारे  में  मैं  उनसे  सहमत  किन्तु  एक  बात  सारे  प्रमाण  मिटाने  का  एक  सुनियोजित
 षड्यंत्र  है  और  मैं  गृहमंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  जिन
 व्यक्तियों  पर  सुरक्षा  का  भार  है  उन्हीं  को  अब  जांच  का  काम  भी  सौंपा  जब  कोई
 घटना  हो  जाती  तो  स्वभावतः  वे  स्वयं  को  बचाने  का  प्रयास  करेंगे  और  जांच  भी  उसी  तरह  की

 होगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  गृह  मंत्री  को  इसे  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  जिन  व्यक्तियों
 पर  सुरक्षा  का  भार  उन्हें  जांच  प्रक्रिया  मे ंशामिल  नहीं  होना  चाहिए  और  ये  घटनाएं  उसी  का
 प्रमाण  है  ।  इस  बिन्दु  पर  गृह  मंत्री  को  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  ।

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  माननीय  हननान  मोल्नाह  साहब  द्वारा  उठाए  गए  तथ्यों  के  बारे  में
 चिंतित  है  और  इस  सदन  के  द्वारा  यह  देश  माननीय  गृह  मंत्री  से  एक  स्पष्टीकरण  की  मांग
 करता  है  कि  क्‍या  यह  सत्य  है  कि  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  के  मुख्य  अभियुक्त  और  साथी

 *कार्य  वाही-वृत्तांत  मे ंसम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ने  आत्महत्या  की  आज  सदन  के  स्थगन  से  पूर्व  हमें  तथ्यों  के  बारे  में  पता  होना
 चाहिए  ।  इसके  साथ  आज  माननीय  श्री  राजीव  गांधी  का  जन्मदिवस  होने  के  कारण
 मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  से  अनुरोध  करू गा  कि  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  की  याद  में  श्री  पेरम्बटर
 में  एक  स्मारक  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 ]

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  कल  रात्रि  को  ही  हमको  कुछ  पन्नकारों  ने  बताया
 कि  इस  मामले  में  जो  सबभे  प्र  मुख  अभियुक्त  माना  जाता  उसने  शायद  आत्महत्या
 कर  डाली  है  ।  अब  काफी  समय  हो  गया  इस  सारे  मामले  को  लटकते  हुए  और  जिसकी  चर्चा

 बहुत  होती

 अनुवान
 ]

 किसी  व्यक्ति  को  ढुंढने  का  इतिहास  में  सबसे  बड़ा  अभियान  ।

 ओर  शिवरासन  के  नाम  से  10  लाख  रुपये  का  पुरूस्कार  हमने  दिया  बीच  में  एक
 व्यक्ति  पकड़ा  गया  ।  पकड़े  जाने  के  बाद  उसकी  जिस  प्रकार  से  रहस्यमय  ढंग  से  मृत्यु  हो
 लगता  है  कि  यह  रहस्य  अधिक  रहस्यपूर्ण  होता  जा  रहा  है  ।  अच्छा  होगा  कि  सरकार  इस  मामले

 ई  सदन  को  विश्वास  में  ल ेओर  यह  जो  बीच-बीच  में  र॒यूमस  चलता  उन  र्‌यूमृ्स  को  खत्म
 करने  के  लिए  स्पष्टीकरण  करे  कि  वस्तु-स्थिति  क्‍या  है  ।

 काफी  समय से  प्रतीक्षा  हो  रही  थी  कि  गृह  मंत्री  आकर  सदंन  को  जानकारी  देंगे  कि  यह
 जो  जघन्य  हत्या  श्री  राजीव  गांधी  आज  राजीव  जी  का  जन्म  दिवस  उस  दिन  तो  कम
 से  कम  जानकारी  दें  कि  इस  मामले  में  सरकार  ने  कितनी  प्रगति  की  है  और  कितनी  सफलता

 पाई  है  ?

 ]

 श्री  संफुहीन  चौधरी  :  मंत्री  यहां  उपस्थित  हम  यह  जानना  चाहते
 है  कि  यह  खबर  सत्य  है  अथवा  नहीं  ।  सरकार  के  पांस  क्‍या  सुचना  है  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  गृह  मंत्री  लगातार  कह  रहे  हैं  कि  श्री  राजीब  गांधी  की  हत्या  में

 कोई  विदेशी  हाथ  हांलाकि  लिट्ट  को  किसी  विदेशी  ताकत  ने  उकसाया  ।  उन्होंने  यह  भी  वादा
 किया  कि  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  न्यायिक  जांच  की  यह  विलम्ब  क्‍यों  हो
 रहा  है  ?  उन्हें  इस  सदन  में  यह  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  ।  जांच  को  खत्म  करने  का  प्रयास  किया
 जा  रहा  है  कि  हत्या  के  पीछे  कोन  थे  और  क्या  षड्यंत्र  था  ।  हम  अत्यन्त  गंभीर  हम
 जानना  चाहते  हैं  कि  यह  विल  म्ब  क्‍यों  हैं  और  उस  जांच  को  वे  कब  शुरू

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  जो  पहले  कहा  जा  चुका  उसे  मैं  नहीं
 दोहराऊंगी  ।  मैं  सिर्फ  इस  ओर  गृहमंत्री  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहती  हूं  और  पूछना  चाहती

 हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  जब  उन्होंने  कहा  कि  यह  एक  अनरीकी  षड्यंत्र  है  तो  अमेरिकी  राजदूत
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 गीता

 ने  इस  बारे  में  उनसे  पूछा  और  उन्होंन  कहा  कि  वह  गलती  से  ऐसा  बोल  गए  ।  अगर  यह  सही

 तो  मैं  आश्चयंचकित  हूं  ।  मैं  उनसे  यही  अनुरोध  करूंगी  कि  वे  इस

 बारे  में  एक  विस्तृत  वक्तव्य  दें  |  यह  षडयंत्र  सिर्फ  कर्नाटक  से  असम  तक  ही  नहीं  अपितु  सारे

 पूर्व  में  और  पश्चिम  तक  कृपया  वे  हमें  यह  वात  बताएं  ।

 |

 श्री  सनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि

 राजीव  जी  कि  हत्या  के  बाद  जिस  तरीके  से  एक  हे  बाद  एकर''*

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  भी  वक्तव्य  चाहने  हूँ  ?

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  हत्यायें  हो  रही  हैं  या  सरकार  के  काबू  के  बाहर  जा  रहो  है'''इससे

 एक  गम्भीरता  पैदा  हो  गई  है  ।  सबसे  बड़ी  बात  यह  हैं  कि  विदेशी  साजिश  इस  देश  के  अन्दर  अगर

 इस  तरीके  से  होती  अगर  हमारे  देश  के  लोगों  की  जान  व  माल  की  रक्षा  नहीं  तो  आगे

 जाकर  देश  की  अखण्डता  और  आजादी  के  ऊपर  खतरा  पैदा  हो  जाएगा  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं
 कि  गृह  मंत्री  जो  खुले  से  खुला  सारी  बात  सदन  के  सामने  रखें  ।  इसके  ऊपर  सरकार  की  कौन-सी

 पाबन्दी  किस  लिए  इस  किस्म  की  घटनायें  घट  रही  हैं  और  सरकार  काबू  नहीं  पा  रहौ  इसके
 इसके  पीछे  भी  बहुत  सारी  बातें  हुई  तब  भी  सरकार  काबू  नहीं  पा  रही  ये  बातें  सदन  के
 सामने  लानी  आज  राजीव  गांधी  जी  का  जन्म-दिवस  इसलिए  आज  के  दिन  क्‍या  सही
 ढंग  से  कार्यवाही  की  जा  रही  ये सारी  बाते  सदन  के  सामने  आनी  चाहिए  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  आज  से  आठ-दस  दिन  पहले  जीरो-आवर  के
 दौरान  इसी  सदन  के  अन्दर  मैंने  यह  कहा  था  कि  हमारी  जा  गुप्तचर  एजेंसियां  चाहे  रॉ

 चाहे  आई०  बी०  वे  राजीव  गांधी  जो  की  हत्या  के  बारे  में  पहले  से  जानकारी  प्राप्त  नहीं  कर
 सकतीं  और  फेल्युअर  रही  हैं  ।  इन्फार्मेशन  यह  है  कि  ये सब  आफिशियल्स  इन  सब  गवाहियों  को  या
 तथ्यों  को  इस  तरीके  से  पर्दाफाश  न  हो  सामने  न  आ  इसीलिए  इस  तरीके  से  मर्ड्स  हो
 रहे  कारण  राजीव  गांधी  जी  की  हत्या  के  बारे  में  रहस्य  और  ज्यादा

 गहरा  होता  जा  रहा  कहीं  जंसा  कि  आप  कह  रहे  षड्यंत्र  है  और  उसके
 साथ  देश  के  अन्दर  भी  क्या  कुछ  ऐसे  तत्व  है  कि  अगर  यह  केस  चला  तो  उनके  ऊपर  ऊंगली  उठेगी
 और  वह  चेहरा  भी  बेनकाब  हो  जाएगा  ।  इसलिए  इस  तरह  से  विटनेस  को  समाप्त  करने  के  लिए
 साजिश  हो  रही  है  ।  चाहे  इस  देश  के  अन्दर  तत्व  हैं  *

 अध्यक्ष  सहोदय  :  भाषण  हो  रंहा  खुराना  जी  इस  तरह  से  कैसे  चलेगा  ।

 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  इसके  बारे  में  मंत्री  म  ज्ञात
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 श्री  जाजं  फर्नान्‍्डीज  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  केत्रल  बंगलौर  में  हुई
 घटना  के  बारे  में  ब्यान  नहीं  चाहता  हूं  ।  हमारी  यह  मान्यता  है  कि  यह  जो  स्पेशल

 टीम  नियुक्त  की  गई  यह  एजेंसी  अपने  काम  में  बिल्कुल  ही  नाक्रामयाब  साबित  हुई  इस

 नाकामयायी  के  पीछे  क्‍या  वजह  इसके  बारे  में  हम  चाहेंगे  कि  गृह  मंत्री  जी  सदद  को  विश्वास  में

 लेने  का  काम  करें  |  पिछले  दो  महीनों  में  कुछ  जो  इसमें  अपनाधी  समझे  जाते  जो
 कभी  कलकत्ता  में  दिखाई  दिए  किसी  कभी  दिल्ली  में  दिखाई  दिए  किसी  को  और  कभी  नेपाल
 में  दिखाई  दिए  किसी  इस  प्रकार  के  बयान  फलाने  का  काम  हुआ  ये  बयान  कि  वे  लोग

 कहां  इसकी  जानकारी  रहते  देश  को  गुमराह  करने  के  वास्ते  कि  हम  लोग  सही  दिशा  में
 लेकित  आग  लोगों  को  मात्रूम  नहीं  होने  देना  चाहते  इसलिए  इस  प्रकार  के  बयान  दिए

 गए  अंथवा  जो  लोगों  का  पीछा  हो  रहा  उनको  मालूम  न  हो  कि  हम  लोग  पीछे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  बहुत  चर्चा  हो  गई  है  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्डोज  :  अध्यक्ष  मैं  इसके  पीछे  वजह  बताता  यह  बहुत  ही  गम्भीर
 मामला  एस०  आई०  टी०  के  आफिसर  हिन्दुस्तान  के  हर  महानगर  में  घूमने  भ्रमण  करने

 का  काम  पिछले  दो  महीनों  से  करते  रहे  हैं  ।  उस  भ्रमण  के  पीछे  क्या  वजह  जो  अपराध
 जिसको  आप  मानते  वह  कहीं  आस-पास  मद्रास  या  बंगलौर  के  आस-पास  पड़े  हों  और  इनके

 एस०  आई०  टी०  के  आफिसर  समूचे  देश  का  भ्रमण  करते  यहां  पाए  गए  और  वहीं  पाए
 हम  इन  की  जानकारी  चाहते  हैं

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  इन्वैस्टिगेशन  में  इम्पडीमेंट  हो  सकती  इसलिए  एक
 लिमिट  के  अन्दर  ही  अपनी  बात  कहें  ।  aon

 श्री  जार्ज  फर्मास्डीज  :  अध्यक्ष  इसीलिए  वे  इस  पर  बयान  दें  ।

 न्न्न  न  )
 ब्न्न

 ]

 डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  अध्यक्ष  कल  कांग्रेस  के

 एक  सदस्य  ने  तमिलताडु  सरकार  को  तुरन्त  बर्खास्त  करने  की  मांग  की  यहां  मैं  अपने  दल

 की  ओर  संबंधित  सदस्य  से  तुरन्त  क्षमा  याचना  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  क्‍योंकि  उन्हें  इक
 सदन  में  ऐसा  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  विधान  सभा  का  सम्बन्ध  हमारे  225
 विधायक  हैं  ।  मैं  उनसे  तुरन्त  क्षमा  याचना  करने  की  मांग  करता  हूं  ।

 श्री  पी०  जो०  नारायणन  :  कल  शून्य  काल  के  दोरांन  श्री

 अडईकलराज  और  श्री  सी०  के०  कुप्पुस्वामी  ने  राज्य  सरकार  को  बर्खास्त  करने  की
 मांग  की  थी  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वे  वक्तव्य  दे  रहे  आप  अब  यह  मुद्दा
 क्यों  उठा  रहे  हैं  ?

 )

 श्रो  पो०  जी०  नारायणन  :  कल  शून्य  काल  के  दौरान  श्री  अडईकलराज  और  श्री  सी०  के०

 कुप्पुस्वामी  ने  राज्य  सरकार  को  बर्खास्त  करने  की  मांग  की  किन्तु  तथ्य  यह  है  कि  तमिलनाडु
 में  अभी  जो  उपचुनाव  हो  रहा  उनमें  हमारे  मुख्य  मंत्री  और  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रमुक  कांग्रेस
 के  लिए  प्रचार  कर  रहे

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  इसे  वक्तब्य  के  बाद  उठाएं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  स्पष्ट  कर  दी  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण
 आपके  सहयोगी  ने  भी  अपनी  बात  कह  दी

 )

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  :  हम  केन्द्र  में  कांग्रेस  का  समर्थन  भी  कर  रहे  उन

 दोनों  कांग्रेस  सदस्यों  को  राज्य  सरकार  को  बर्खास्त  करने  सम्बन्धी  अपनी  मांग  को  वापस  लेना

 चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  अपना  वक्तव्य  वापस  लेने  के  लिए  नहीं  कह  सकता  ।  कृपया  बँठ
 जायें  ।  अब  आप  स्थिति  को  समझ  सकते  हैं  ।  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 )

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  :  यह  एक  अत्यंत  गंभीर  मामला  यह  एक
 महत्वपूर्ण  मुद्दा  उनका  वक्तव्य  कांग्रंस  दल  द्वारा  अपनाये  गए  दृष्टिकोण  के  विपरीत

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाएं  ।  क्या  आप  वक्तव्य  देते  समय  अपने  साथियों  से  बैठने
 को  कहेंगे  ?

 )

 श्री  दिग्विजय  सिह  ः  वे  अपना  वक्‍तव्य  माननीय  मंत्री  के  वक्‍तव्य  के  बाद  दे  सकते

 श्री  पो०  जो०  नारायणन  :  कल  दो  कांग्र सी  सदस्यों  ने  तमिलनाडु  सरकार  को  बर्खास्त
 करने  की  मांग  की  किन्तु  तथ्य  यह  है  कि  अभी  तमिलनाडु  में  जो  उपचुनाव  हो  रहा  उसमें

 हमारा  दल  और  हमारे  मुख्यमंत्री  कांग्र  स दल  के  लिए  प्रचार  कर  रहे  किन्तु  उनका  रुख
 कांग्रेस  दल  के  रुख  के  विपरीत  और  इसलिए  या  तो  उन्हें  त्यागपत्र  देना  होगा  या  अपना  वक्तव्य
 वापस  लेना  होगा  ;  अन्यथा  हमें  अपने  निर्णय  पर  पुतविचार  करना  होगा  ।

 आओ  लोकनाथ  चोघरी  :  आप  उस  पर  पुनविचार  कर  सकते  वहां  क्‍या

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बठ  जाएं  ।

 )

 डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  हम  तुरन्त  क्षमायाचना  चाहते  यही  हम  चाहते  हैं  ।

 )
 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  आपको  अब  एक  वंवाहिक  सलाहकार  की

 आवश्यकता

 सानव  संसाधन  विकास  संत्री  अजु  न  :  जब  सदन  को  वास्तव  में  एक
 दाता  की  आवश्यकता  पड़ी  तो  मैं  परामशंदाता  के  रूप  में  सिर्फ  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को
 और  किसी  को  नहीं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  इस  पर  निर्भर  करता  है  कि  आप  कितना  देते  हैं  ?

 )

 श्री  अवन  सिह  :  मैं  अन्नाद्रमुक  दल  के  अपने  माननीय  सदस्यों  से  अनु  रोध  करू  गा।'*

 डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  सहयोगी  दल  ।

 श्रो  अजुन  सिह  :  जब  मैंने  मित्र  कहा  तो  यह  सहयोगी  से  अधिक  है  ।  मैं  कहना  चाहुंगा
 सदस्य  कृपया  यह  ध्यान  रखें--कि  इस  मुह  पर  कल  अत्यन्त  जोरदार  बहस  हुई

 जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  और  मैं  यह  भी  जोडंगा  कि  जहां  तक  दल  का  सम्बन्ध

 सरकार  को  बर्खास्त  करने  की  मांग  करने  का  प्रश्न  तो  उठता  ही  नहीं  ।  ऐसा  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 मुद्दा  यह  है  कि  किसी ने  गर्मागर्मी  में  कुछ  कह  दिया  है  और  हमें  इस  बारे  में  इतना  परेशान

 नहीं  होना  चाहिए  ।

 डा०  के०  सौन्द्रम  हम  क्षमा  याचना  की  मांग

 करते  हैं  ।

 डा०  राजागोपालने  श्रीधरण  :  उन्होंने  ऐसी  मांग  क्‍यों  की  ?  हम  क्ष  मा-याचना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कृपया  समझें  कि  आपने  जो  भी  मांगा

 आपको  सरकार  से  वह  मिला  ।  उसके  बाद  भी  आप  उत्तेजित  खड़े  बोल  रहे  हैं  और  चिल्ला  रहे
 हम  नहीं  जानते  कि  आप  क्या  चाहते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अब  बेठ  जाएं  ।  आप  इस  तरह  नहीं  कर  सकते  ।  आप  इस  तरह
 बार-बार  नहीं  कर  सकते  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  के  प्रतिनिधि  ने  वही  कहा  है  जो  उन्होंने  सदन  में  कहा  था  ।  अब

 आप  क्‍या  चाहते  हैं  ?
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 श्री  राजागोपाल  नायड्‌  रामासामी  :  उन्होंने  तमिलनाडु  की  जनता  की

 भावनाओं  को  चोट  पहुंचाई  हम  क्षमा-याचना  की  मांग  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  मत  चिल्लायें  ।  यह  सी  नहीं  आप  जो  भी  कह  रहे  है  वह
 सदन  में  प्रत्येक  व्यक्ति  देख  रहा  है  ।

 )

 डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  हम  इस  बारे  में  परेणान  नहीं  हैं  ।  हम  संबंधित  संसद  सदस्य
 से  क्षमा-याचना  की  मांग  करते  उन्होंने  कल  तमिलनाडु  विधान  सभा  को  भंग  करने  की  मांग
 की  थी  ।  उन्हें  क्षमा  मांगगी  चाहिए  हम  इस  बारे  में  परेशान  नहीं

 12.35  मज्प  ०

 इस  समय  भ्री  राजागोपालन  श्रीधरण  ओर  कुछ  अन्य  माननोय
 सदस्य  आए  और  सभा-पटल  के  निकट  फर्श  पर

 बठ  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  महीं  किया  कृपया  अपना
 स्थान  प्रहण  करें  ।

 *

 श्री  श्रोकान्त  जेना  :  कृपया  सभा  स्थगित  कर  दीजिए  ।

 झो  सोमनाथ  चटर्जो  :  यहां  पर  क्या  गपशप  चल  रहो  है  ?  क्या  यह  दलों  की

 बैठक  करने  का  स्थान  है  ?  काफी  हो  चुका  ।  वे  पीठासीन  अधिकारी  के  साथ  अत्यधिक  अनादरपूर्वक
 पेश  आ  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  |  बजे  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए
 स्थगित  होती  है  !

 12.40  भ०  प०

 तत्पश्चात्‌  तवोक  सभा  1.00  म०  प०  तक  के  लिए स्थगित
 स्थणित

 लोक  सभा  1.04  स०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 1:04  भ०  प०

 महोदय  पीठासोन

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  ठीक  नहीं  है  ।  उन्हें  बाहर  जाने  दीजिए  ।  वे  इस  पर  चर्चा  करें
 तथा  फिर  वापस  आएं  ।  सभा  की  मर्यादा  को  बनाए  रखना  है  ।

 *  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 हे

 ।  ड़
 रा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यदि  वे  विचार-विमर्श  तथा
 परामर्श  करना  चाहते  तो  वे  दीर्घा  में  जाकर  ऐसा  कर  सकते  हैं  तथा  फिर  वापस
 आ  जाएं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  चाहते  हैं  कि  वे  वापस  आयें  तथा  सभा  में  की  जाने
 वाली  चर्चाओं  में  भाग  लें  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि इसका  समाधान  किया  जा  चुका  है  तथा  श्री
 अजु न  सिंह  ने  उन्हें  संतुष्ट  कर  दिया  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  लगता  है  कि  उन्होंने  बुद्धिमतापू्वंक  निर्णय  लिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हाराधन  राय

 श्रो  हाराधन  राय  :  मैं  निम्नलिखित  विषय  का  उल्लेख  करना

 चाहंगा  :

 इस्टनं  कोल  फील्डस  की  कुनोस्टोरिया  स्थित  कोयला  खानों  में  2  तथा  8  अगस्त  को  हुई मु
 गम्भीर  दर्घटनाएं  ।

 उपयुक्त  दोनों  दुघेटनाओं  ले  कोयला-खान  मजदूरों  के  जीवन  को  भारी  नुकसान

 पहुंच  सकता  इन  दोनों  दुघंटनाओं  से  पता  लगता  है  कि  प्रबन्ध  की  ओर  से  खान  मजदूरों  की

 तरफ  बहुत  कम  ध्यान  दिया  जाता  है  यद्यपि  टेलीविजन  फिल्मों  के  माध्यम  मे  गलत  सूचना  प्रसारित

 की  जाती  है  तथा  इस  प्रकार  से  बहुधा  सावंजनिक  धन  का  दुरुपयोग  किया  जाता  है  तथा  प्रचार  यह
 किया  जाता  है  कि  इस  सावंजनिक  क्षेत्र  कोल  इंडिया  लिमिटड  में  खानों  की  सुरक्षा  को  सर्वाधिक

 मह  त्व  दिया  जाता  पहली  दुर्घटना  कुनोस्टोरिया  कोयला  खान  में  दिनांक  2.8.91  को  केंदा  सीम

 में  पानी  भर  जाने  के  कारण  हुई  थी  जहां  पर  मजदूरों  को  काम  पर  लगाया  जाता  है  जैसा  कि
 बीर  कोयला  खान  जो  नवम्बर  1989  में  घटी  थी  जिसमें  71  व्यक्ति  नीचे  खान  में  फंस

 गए  थे  ।  जिनमें  से  छः  की  मृत्यु  हो  दूसरी  भयंकर  दुधेटना  दिनांक  8.8.91  को  ऊपरी  परत  के
 धंस  जाने  के  कारण  हुई  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  इस  कोयला  खान  के  प्रबन्धक  तथा  अभिकर्ता  के
 निवास  स्थल  तक  इसमें  धंस  गए  थे  ।  खानों  की  सुरक्षा  को  इतना  कम  महत्य  दिया  जाता  है  कि

 प्रबन्धक  यहां  तक  कि  कोमला  खान  के  सबसे  वरिष्ठ  अधिकारी  भी  अपने  निवास  स्थानों
 तथा  परिवार  के  सदस्यों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  नहीं  कर  तब  उन  पर  कोमला  खान  मजदूरों
 तथा  कोयला  खान  क्षेत्र  में  रह  रहे  ग्रामवासियों  की  सुरक्षा  निश्चित  करने  सम्बन्धी  विश्वास  कैसे
 किया  जा  सकता  है  ।  जहां  तक  सुरक्षा  का  सवाल  है  रानीमंज  क्षंत्र  में  ऐसी  असंख्य
 खतरनाक  दुघंटनाएं  हो  रही  हैं  क्योंकि  प्रबन्धक  तथा  खान  सुरक्षा  सम्बन्धी  महानिदेशांलय  खान

 सुरक्षा  प्रवतित  करने  वाले  अधिकारी  बिल्कुल  निष्क्रिय  हो  गए  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यात  आवश्यक  कारंवाई  करने  के  लिए  आकर्षित
 करना  चा  या  ।

 197



 मंत्रो  द्वारा  वक्‍तव्य  20  1991

 श्री  बिजय  कुमार  यादव  :  मैं  ओपन  यूनिवर्सिटी  के  बारे  में  सरकार  का  ध्यान

 आकर्यित्त  करना  चाहता  बिहार  में  नालन्दा  अन्तर्राष्ट्रीय  यूनिवर्सिटी  के  लिए  बहुत  ही  प्रसिद्ध

 रहा  है  और  पिछने  4  वर्ष  पहले  भारत  सरकार  ने  वहां  यह  निर्णय  लिया  था  कि  यहां  पर  ओपन

 यूनिवर्सिटी  खोली  जाएगी  लेकिन  इतने  साल  गुजर  जाने  के  बाइ  वी  अभी  तक  वहां  कोई  कारेवाई

 नहीं  हुई  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  जो  फण्ड  आबंटन  किया  जाना  चाहिए  था  या  जो  कुछ  भी

 मदद  राज्य  सरकार  को  दी  जानी  चाहिए  थी  उसका  घोर  अभाव  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि सरकार  इस  सिलसिले  में  निर्देश  दे  और  अविम्ब  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को

 मदद  दे  कर  वहां  यूनिवर्सिटी  के  काम  को  शुरू

 |
 श्री  श्रीकान्न  जेता  :  मैं  उद्दीमा  में  थाढ़  +त  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 का  यान  आकर्षित  करना  चाहुंगा  ।  कल  सभा  के  नेता  ने  यहकर  एक  अत्यधिक  गर-जिम्मेदार  ना

 वक्तव्य  दिया  है  कि  हमेशा  की  तरह  राज्य  सरकारों  को  सहायता  दी  जाएगी  ।

 उड़ीसा  में  बाढ़  की  स्थिति  अत्यन्त  गम्मीर  है  तथा  लगभग  पचास  लाख  व्यक्ति

 अथी  भी  असहाय  अवस्था  में  चावल  का  मूल्य  10  रु०  प्रति  क्रिजो  पहुंच  गया  है  तथा  अव्यवस्था

 के  कारण  यह  उपलब्ध  भी  नहीं  हो  रहा  इस  समय  मेरी  मांग  हैं  कि  उड़ीसा  सरकार  द्वारा

 जैसी  कि  मांग  की  गई  है  उसके  अनुरूप  भारत  सरकार  को  वहां  पर  चावल  तथा  आवश्यक  वस्तुएं
 पर्याप्त  मात्रा  में  भेजी  जानी  चाहिए  ।  मेरी  यह  भी  मांग  है  कि  प्रधानमंत्री  को  उन  क्षेत्रों  का  तुरन्त
 ही  दौरा  करना  चाहिए  |  उड़ीसा  के  ग्यारह  जिले  बुरी  तरह  से  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  हैं
 तथा  अभी  भी  उन  पर  असर  है  ।  आज  भी  लगभग  पचास  लाख  व्यक्ति  असहाय  हैं  ।

 मैं  उड़ीसा  की  बाढ़  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  से  वक्तव्य  की  मांग  करता  हूं  तथा

 यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  प्रधानमंत्री  को  बाढ़-प्रभावित  क्षेत्रों  में  तुरत्त  जाना  कल  श्री

 अजु न  सिंह  द्वारा  दिया  गया  वक्‍तव्य  वास्तव  में  संतोषजनक  नहीं  उन्होंने  कहा  था  कि  हमेशा
 की  तरह  सहायता  दी  जाएगी  ।  यह  कोई  सामान्यतः  आने  वाली  बाढ़  नहीं  यह  पूरी  तरह  से

 एक  अलग  प्रकार  की  बाढ़  है  जिससे  पर्यावरण  नहर  संचार  व्यवस्था  तथा  लोगों  के  जीवन
 को  भारी  क्षति  पहुंची  अतएव  मेरी  मांग  है  कि  भारत  सरकार  को  सहयोग  करना  चाहिए  तथा
 राज्य  सरकार  को  पर्याप्त  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ताकि  वह  लोगों  को  बचाने  तथा  उन्हें  राहत
 प्रदान  करने  की  स्थिति  में  पहुंच  सके  ।

 मैं  श्री  अजु  न  सिह  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  राज्य  सरकार  के  इस  अनुरोध  पर

 ध्यान  दें  जिसमें  उड़ीसा  सरकार  को  पर्याप्त  राहत  सामग्री  प्रदान  करने  के  लिए  कहा  गया

 श्री  लोकनाथ  चोधरोी  :  मैं  आप  से  एक  अनुरोध  करना  चाहता
 हूँ  ।  स्थिति  अत्यधिक  गम्भीर  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  कम  से  कम  संसद  में  एक  बार  उड़ीसा
 की  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  में  देश  को  अपना  वक्‍तव्य  देश  के  समाचार  पत्र  भी  इस  पर  गौर
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 नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  मुझे  सदन  के  नेता  से  ही  अनुरोध  करना  चाहिए  कि  कम  से  कम  उन्हें
 ही  उड़ीसा  की  बाढ़  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  वक्‍तव्य  देना  चाहिए  ।

 श्री  चन्द्र  जीत
 यादव  :  अध्यक्ष  मैं  एक  और  अत्यन्त  ग्रम्भीर  प्रश्न

 उठा  रहा  हूं  ।  दो  सप्ताह  से  बाढ़  तथा  सूखे  पर  मेरा  संकल्प  प्रस्ताव  सभा  में  लम्बित  पड़ा  हुआ  है  ।
 आप  देख  रहे  हैं  कि  हम  इस  बारे  में  कितने  गम्भीर  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  हमारे  कक्ष  में  आप  से  जो  बातचीत  हुई  है  उसे  यहां  बताने  के
 लिए  मैं  बाध्य  हो  जाऊंगा  ।

 )

 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  आपके  साथ  भी  मेरी  सहानुभूति  है  चूंकि  आप  भी  ऐसा  ही  चाहते
 लेकिन  हम  इह  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  हैं  |

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  बाढ़  की  स्थिति  पर  क्या  सरकार  सभा  में  अपना  वक्तव्य  देगी  ?

 यह  मेरी  मांग  है  ।  सभा  के  माननीय  नेता  को  जवाब  देना  यह  कोई  छोटी  बात  नहीं  है  ।
 लाखों  लोग  तबाह  हो  सरकार  उन्हें  राहत  देने  में  असमर्थ  है  ।
 एक  किलो  चावल  का  मूल्य  12  रुपया  यह  अमानवीय  बच्चे  खुले  आकाश  के

 नीचे  पैदा  हो  रहे  सरकार  को  इस  पर  वक्तव्य  देना  ही  अब  सात-आठ  दिन  हो  गए
 हैं  ।  हमारी  मांगे  युक्तिसंगत  हम  चाहते  है  कि  उड़ीसा  में  बाढ़  की  स्थिति  पर
 सरकार  का  वक्तव्य  दे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अब  वक्तव्य  आपको  अपनी  बातें  थोड़े  में  ही  कहनी
 है  किसी  बात  को  दुहराएं  नहीं  ।

 श्री  ओबल्लभ  पाणिग्रही  :  अध्यक्ष  वाढ़  सहित  अन्य  प्राकृतिक  आपदाएं
 उड़ीसा  में  आती  ही  रहती  लेकिन  इस  तरह  की  बाढ़  से  गम्भीर  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  और
 लोगों  की  सुखद  स्थिति  अकथ्य  और  अवर्णनीय  है  ।  अण्ठवें  वित्त  आयोग  के  अनुसार  यह  प्रावधान
 है  कि  राज्य  को  अपनी  आवश्यकताएं  पूरी  करनी  होगी  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  |

 हूं  कि  वह  उड़ीसा  में  बाढ़  से  प्रभावित  लोगों  की  रक्षा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाएं  ।

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  हवाई  सर्वेक्षण  कराया  जाना  बाढ़  की
 विभीषिका  को  देखते  हुए  विशेषकर  प्रभावित  लोगों  के  बचाव  के  लिए  सरकार  को  आगे  आना
 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपके  वक्तव्य  का  उत्त  र  देने  के  लिए  वह  खड़े  हो  गए  हैं  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  इसे  समझिये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बोलने  के  लिए  खड़े  हैं  ओर  आप  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे

 रहे  हैं  ।

 |
 श्री  कालका  दास  :  अध्यक्ष  मैंने  भी  इस  बारे  में  एक  नोटिस  दिया

 )

 ]
 श्री  सोसनाथ  चटर्जो  :  हम  उनकी  बात  सुनें  ।

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अजु न  :  मैं  समझता  हूं  कि  कल  ही  इस  मामले

 को  उठाया  गया  था  ।  ज्यों  ही  इस  मामले  को  उठाया  गया  इसे  मैंने  माननीय  प्रधानमंत्री  को

 अवगत  करा  दिया  उन्होंने  निदेश  दिया  है  कि  बाढ़  पीड़ित  लोगों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने

 के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  हर  प्रकार  की  सहायता  मुडैय्या  कराई  इसके  बाद  यदि

 इसमें  कुछ  और  भी  करने  की  आवश्यकता  है  तो  मैं  वह  समझ  सकता  हूं  ।

 श्री  ्जकिशोर  त्रिपाठी  कोई  भी  केन्द्रीय  मंत्री  उड़ीसा  के  दौरे  पर  नहीं  गया  है  ।

 श्री  अअजु  न  यदि  आप  यह  मानते  है  कि  इसके  लिए  कुछ  ओर  भी  करने  की

 आवश्यकता  है  तो  वह  किया  जा  सकता  हम  आपसे  कतराने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 लेकिन  ऐसा  कहना  कि  हमने  और  प्रधानमंत्री  जी  ने  इस  ओर  ध्यान  नहीं  अनुसुचित  है  ।

 उन्होंने  इस  पर  ध्यान  दिया  है  और  संबंधित  लोगों  से  कहा  है  कि  वह  उड़ीसा  सरकार  को  सहायता
 उपलब्ध  कराएं  ।  यदि  आप  कुछ  ओर  भी  चाहते  हैं  तो  कृपया  हमें  बताएं  और  हम  सभी  वह  सब

 करने  के  लिए  तैयार

 श्री  बज  किशोर  त्रिपाठो  :  हम  उनके  वक्तव्य  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।

 झरी  लोकनाथ  चौधरी  :  आपके  माध्यम  से  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  क्‍या

 यह  ठीक  नहीं  होगा  कि  उड़ीसा  की  स्थिति  पर  एक  वक्तव्य  देने  को कहा  जाए  और  यह  बताया

 जाए  कि  केन्द्र  सरकार  ने  अब  तक  इस  सम्बन्ध  क्‍या  किया  है  ?  मैं  समझता  हूं  कि  यह  उचित

 होगा  ।

 श्री  अजु  न  सिह  :  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  है  आप  वकक्‍तव्य  से  संतुप्ट  न  हो  ।  यदि  आप  वास्तव  में  इस
 मु  को  गम्भीरता  से  ले  रहे  हैं  तो  आपके  राज्य  के  सांसद  संबंधित  मंत्रियों  से  मिल  सकते  स्थिति
 पर  विचार-विमर्श  कर  सकते  हैं  और  उन्हें  समझ  सकते  हैं  और  तब  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा
 सकता  है  इसका  निर्णय  लिया  जा  सकेगा  ।

 )

 श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  और  इस
 सदन  का  ध्यान  बिहार  डालमिया  नगर  उद्योग  को  ओर  खींचना  चाहता  हूं  ।  यह  बहुत  बड़ा  उद्योग
 था  जिसकी  6  यूनिटस  थीं  लेकिन  1984  में  मजदूरों  और  मालिकों  के  श्गड़े  हड़ताल  हो  जाने  से

 यह  उद्योग  बन्द  हो  गया  था  ।  फिर  24.10.1989  को  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  इस
 उद्योग  को  फिर  से  खोले  जाने  के  लिए  भारत  सरकार  को  आदेश  दिए  गए  और  यह  उद्योग  चालू
 भी  हो  गया  ।  न्यायालय  के  ऑदेशानुसार  6  जुलाई  से  इसमें  मजदूरों  की  पुनः  बहाल  करना

 चालू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  15  करोड़  रुपए  और  बिहार  सरकार  ने  15  करोड़  रुपए
 दिए  और  उसके  एम०डी०'*****'को  नियुक्त  किया  गया  ।  इस  उद्योग  में  कुल  15  हजार  मजदूर
 लगे  हुए  लेकिन  इस  उद्योग  के  एम०डी०-*'*'न्यायालय  न्यायालय  के  आदेश  को  नजर  अंदाज  कर
 मनमाने  ढंग  से  मजदूरों  को  बहाल  करते  जा  रहे  हैं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  नाम  को  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।'

 श्री  रास  प्रसाद  अभी  तक  इस  उद्योग  के  जो  यूनिटस  चालू  हुए  वे

 डालडा  ओर  सीमेंट  ।  परन्तु  जो  सबसे  बड़ा  यूनिट  इस  उद्योग  का  है--पेपर  फैक्टरी--वह  अभी

 बन्द  उसमें  काफी  रुपए  की  आवश्यकता  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करुगा  कि

 इस  उद्योग  की  सहायता  की  जाए  ताकि  पेपर  फैक्टरी  चालू  हो  इस  उद्योग
 में  जो  15  हजार  मजदूर  भूखों  मर  रहे  उन्हें  कुछ  राहत  दी  इसके
 मैं  मांग  करुगा  कि  वहां  के  एम०डी०  जो  मनमाने  इंग  गलत  ढंग  से  रुपया  व्यय  कर  रहे  जो

 रुपया  15  करोड़  मजदूरों  के  लिए  दिया  गया  उसमें  से  10  करोड़  रुपए  का  रॉ-मेटीरियल

 खरीद  लिया  गया  है  जिसकी  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  एसवैस्टोस  यूनिट  चालूं  तो  हो  गया  है  परन्तु
 उसके  लिए  सीमेंट  नहीं  वह  भी  बन्द  प्रायः  मैं  चाहूंगा  कि  उद्योग  के  एम०डी०  के  कार्यों  की
 जांच  के  लिए  सदन  की  एक  कमेटी  बताई  जाये  और  उनके  मनमाने  ढंग  से  कायं  करने  पर  अंकुश
 लगाया  जाये  ।  साथ  पेपर  फैक्टरी  को  तुरन्त  चालू  करवाये  जाने  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 ओीसतो  दिल  कुसारो  भरष्डारी  :  मैं  सिक्किम  की  दुखद  स्थिति  की  ओर

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करन  चाह  हूं  ।  कई  माननीय  सद्धक््यों  न ेसुख़ा  और  बाढ़  की  स्थिति

 पर  सभा  में  विचार  व्यक्त  किंए  हैं  ।  मेरा  यह  मानना  है  कि  देश  में  पबंतीय  श्रृ  खलाएं  भी  हैं
 जहां  भूस्खलन  के  कारण  लोगों  की  कठिनाईथों  का  सामना  करना  पड़ता  है  जिसे  लोग  महसूस

 *  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 201



 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य  20  1991

 नहीं  करते  ।

 हाल  ही  में  सिक्किम  में  छः  लोग  मारे  गए  और  कई  स्थानों  पर  सड़क  यातायात
 अस्तव्यस्त  दो  गया  और  संचार  सम्बन्ध  ठप्प  पड़  एक  ही  परिवार  के  चार  व्यक्ति  जीवित
 दफन  हो  गए  और दो  व्यक्ति  नदी  में  वह  इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  यह  निवेदन  करती  हूं
 कि  वह  राज्य  सरकार  को  इसके  लिए  सहायता  दे  और  प्रभावित  परिवारों  को  राहत  दे  साथ  ही
 अस्तव्यस्त  यातायात  और  संचार  व्यवस्था  को  सुब्यवस्थित  अथबा  उसका  पुननिर्माण

 ]

 श्री  मोहन  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  एक  गम्भीर  मामला  उठाना  चाहता  हूं  ।
 टमारे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  हैजे  का  प्रकोप  जबदस्त  हो  गया  है  और  अकेले  हमारे  देवरिया  जिले
 में  इस  अगस्त  मदोने  में  200  के  करीब  हैगे  की  इस  गम्भीर  बीमारी  से  काल-कवलित  हो  गए

 अस्पतालों  में  जगह  नहीं  डाक्टरों  का  अभाव  दवाओं  का  अभाव  मैं  आग्रह  करना

 चाहूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  तत्काल  इसमें  हस्तक्षेप  करे  और  अपनी  मैडीकल  टीम  देवरिया
 पडरौना  और  गोरखपुर  के  इलाके  में  देवरिया  में  इसके  लिए  विशेष  व्यवस्था  करे  और  जो
 हैजे  के  प्रकोप  से  मर  रहे  उतकी  सुरक्षा  की  समुचित  व्यवस्था  केन्द्र  सरकार  की  तरफ

 श्री  कालका  दास  :  अध्यक्ष  मैं  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  किए  जा  रहे  गम्भीर  अपराध  की
 ओर  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कालका  दास  बहुत  संक्षिप्त  में  बोलना  है  ।

 श्री  कालका  दास  :  अध्यक्ष  कल  श्री  जय  राम  को  पुलिस  ने  पूछताछ  के  लिए  पुलिस
 स्टेशन  बुलाया  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कालका  दास  जी  आपके  बोलने  का  लहजा  ऐसा  है  कि  आप  लगता  है
 बात  लम्बी  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  बहुत  संक्षिप्त  में  बात  कहें  ।

 श्री  कालका  दास  :  अध्यक्ष  मैं  वहुत  संक्षिप्त  में  आप  मुझे  कहने  तो

 दीजिए  ।

 पुलिस  ने  पूछताछ  के  लिए  पटेल  नगर  पुलिस  स्टेशन  पर  जय  राम  उसकी  बीवी
 उसकी  13  वर्ष  की  लड़की  बसन्‍्ती  उसके  11  वर्ष  के  लड़के  मनोज  कुमार  तथा  उसके  दूसरेਂ
 लड़के  दिलीय  कुमार  को  बुलाया  और  पुलिस  ने  जय  राम  की  पीट-पीट  कर  हत्या  कर  दी  ।

 अध्यक्ष  मामला  यह  था  कि  एक  वहां  बारात  एक  वहां  पर  उस  ब्लॉक  में  एक
 आनन्द  टेंट  हाउस  उसमें  स्वर्णदीप  कौर  का  एक  पसे  ग्रुम  हो  गया  ।  मनोज  कुमार  शक  में  पटेल
 नगर  थाने  में  बुलाया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कालका  दास  यह  सारी  की  सारी  बात  कहने  की  जरूरत  नहीं
 जो  घटना  हुई  उस  पर  कोई  कारंवाई  करने  की  बात  तो  ठीक  रहेगा  ।
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 श्रो  कालका  दास  :  अध्यक्ष  मैं  च॒री  वात  कह  रहा  हूं  ।  शक  में  उनको  बुलाया  गया  और
 जय  राम  को  इतना  पीटा  गया  कि  उसकी  मृत्यु

 हो  उस  ही  बीवी  को  इतना  मारा  गया  कि
 उसका  सारा  जिस्म  अभी  भी  सुजा  हुआ  अध्यक्ष  ये  सारी  खबरें  अखबारों  में  आई  ये
 देखिए  ये  अखबारों  में  आई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कालका  दास  अखबार  दिखाते  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 श्री  कालका  दास  :  अध्यक्ष  यह  इलाका  मेरे  क्षेत्र  में  है  और  थाने  में  वहां  पर
 उनको  शक  में  बुलाया  पीटा  उनकी  हत्या  की  गई  1  लबको  गम्भीर  चोटें  लगीं  ।  जो  13
 साल  की  लड़की  बसन्‍्ती  उसको  भी  मारा  ।  जब  मूे  समाचार  मैं  घटनास्थल  पर
 तो  वे  बिलख  रहेथे  ।  ेल्‍

 अध्यक्ष  मैं  बताता  चाहता  हूं  कि  उठेल  लार  पुलित  स्टेशन  में  यह  पहली  घटना  नहीं
 हुई  इससे  पहले  भी  घटनाएं  हुई  दो-तीन  साल  में  पुलिस  अधिकारियों  ने  इसी  तरह  से  पांच

 हत्याएं  की  इसी  प्रकार  की  एक  घटना  अभी  दो  महीत  पहले  को  प्रेम  नगर  के  एक  व्यक्ति

 को  पटेल  नगर  पुलिस  थाने  में  बुलाया  उप्ततों  त्री  इभी  तरह  से  पीटा  गया  और  उसकी  हत्या
 कर  दी  गई  ।

 अध्यक्ष  मैं  चाहता  हूं  कि  वहां  के  पु  लस  अधिकारियों  पुलिस  प्रमुख  एस  ०एच ०
 ओ०  को  तुरन्त  स्थानांतरित  किया  जय  राम  के  परिवार  को  5  लाख  रुपया  मुआवजा
 दिया  जाए  ।

 ह

 अध्यक्ष  चूंकि  इसकी  जांच  विजिलैंस  को  सौंपी  है  और  विजिलेंस  भी  स्वयं  पुलिस
 विभाग  ही  इसलिए  हमें  शक  है  कि  इस  केस  में  न्याय  नहीं  मिलेगा  ।  अतः  मेरी  मांग  है  कि

 इसकी  जांच  सी०बी०आई०  से  कराई  जाए  और  अपराधी  व्यक्षितिथों  को  तुरन्त  सजा  दी  जाए  ।

 अध्यक्ष  यह  इतना  जो  जघन्य  अपराध  हुआ  यह  जो  इतनी  निमंम  हत्या  हुई
 यह  जो  संगीन  अपराध  दिल्ली  में  पुलिस  कर  रही  इस  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  सदन  में

 अयना  बयान  दें  और  बताएं  कि  आखिर  ऐसी  घटनाएं  जो  होती  उन  पर  क्‍या  एक्शन  लिया
 जाता  है  और  इस  घटना  पर  क्या  एक्शन  लिया  गया  है  ?

 ]
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  ऐसी  घटनाएं  पूरे  देश  में  बार-बार  घट  रही  हैं

 और  इसके  प्रति  लोगों  भाव  शून्यता  इसलिए  में  श्वरक्रार  को  यह  बताना  चाहता  यहां  एक
 घटना  है  जो  दिल्ली  में  ही  घटी  एक  व्यक्त  को  पूछताछ  के  लिए  पुलिस  हिरासत  में  लाया  गया
 और  उसे  इतना  पीटा  गया  कि  वह  मर  गया  ।  उसत्षके  अन्य  संवंधियों  को  भी  पीटा  गया  ।  इस  मामले
 को  परीक्षण  के  तौर  ही  यदि  सरकार  इभ  पर  तुरन्त  कारंवाई  करती  है  तो  पूरे  पुलिस
 प्रशासन  पर  कनुकूल  प्रभाव  होगा  ।

 संसदीय  कार्य  भरंज्ोलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 एम०  एस०  :  इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  जातकारी  मिली  मैं  पूरा  ब्यौरा  एकत्र  कर
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 रहा  आज  शाम  तक  इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  तथा  उस  पर  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  उस  पर

 इस  सभा  में  वक्तव्य  देने  की  आशा  मैं  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  आपको  कल  तक  का  समय  देते  आप  कल  इस  पर  अपना  वक्तव्य
 दे  सकते  हैं  ।

 ]

 श्री  पो०  एम०  सईद  :  अध्यक्ष  जो  गम्भीर  स्थिति  मेरे  क्षेत्र  में  हो  रही
 है  उसकी  ओर  गृह  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  आपने  मेरे  इलाके  का  दौरा  किया

 आयको  मालूम  है  कि  वहां  न  पब्लिक  सैक्टर  की  इंडस्ट्री  है  न  प्राइवेट  सैक्टर  की  वहां  पर
 सैल्फ  इम्प्लायमेंट  वी  स्कीम  चालू  है  |  श्री  वाजपेयी  जीने  भी  वहां  जाकर  देखा  वहां  पर

 पुलिस  फोर्स  के  लिए  जो  भर्ती  की  जाती  है  वह  45  प्रतिशत  वहां  के  णोगों  को  दी  जाती  है  ।  इस
 मामले  में  हम  बहुत  जनाने  से  आरग्यू  आए  श्री  गुनाम  नवी  आजाद  जब  स्टेट  मिनिस्टर
 थे  तब  होम  मिनिस्ट्री  को  एडवाईज री  कमेटी  में  हम  यह  बात  लाए  थे  ।  उनके  प्रति  यह
 नेशन  क्‍यों  होता  अधी  जो  रिक्र्टमैंट  होने  जा  रहा  है  उससे  यूथ  काफी  टैन्शन  में  होम
 मिनिस्टर  को  इस  बरे  में  वक्‍तव्य  देना  चाहिए  कि  वहां  के  लोगों  को  ही  फोस  में  लिया  जाएगा
 बाहर  के  लोगों  को  नहीं  लिया  जाएगा  ।

 ]

 श्री  अन्ना  जोशी  :  कल्याण  मंत्रालय  ने  नशाबंदी  पर  एक  अध्ययन  शुरू  क्या
 आरत  में  इसके  प्रशासनिक  और  प्रक्रियात्मक  प्रभाव  के  पहलु  |  इस  अध्ययन  दल  की
 अवधि  नवम्बर  1985  से  दिसम्बर  1989  तक  चार  वर्षों  के  लिए  इस  अध्ययन
 दल  ने  जो  निष्कर्ष  निकाले  हैं  वे  बहुत  ही  चौंकाने  वाली  इन  चार  वर्षों  के  दौरान  736
 मामलों  में  लिप्त  7,440  व्यक्तियों  से  30,400  किलोग्राम  नशीली  वस्तुएं  और  अन्य  ऐसी  वस्तुएं
 पकड़ी  गई  ।  पकड़ी  गई  वस्तुओं  में  52  किलोग्राम  90  किलोग्राम  10,467
 किलोग्राम  2  !26  किलोग्राम  गांजा  और  50  किलोग्राम  कोकीन  शामिल  ये  वस्तुएं  तो
 जब्त  की  गई  हैं  लेकत  इसकी  जितनी  मात्रा  बेची  गई  है  और  उपयोग  में  लाई  गई  है  वह  कहीं
 अधिक  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  न  पकड़  गए  नशीले  पदार्थों  की  मात्रा  उससे  कई  गुणा  अधिक
 होने  की  संभावना  है  और  अवैध  रूप  से  पहुंचने  वाले  नशीले  पदार्थों  की  मात्रा  बढ़ती  ही  जा  रही
 है  ।  इसदिए  मेरा  निवेदन  है  कि  नशीले  पदार्थों  के  अभिशाप  से  युद्ध  स्तर  पर  निपटने  के  लिए  हर
 संभव  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 ]

 थ्रो  हरि  केवल  प्रसाद  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  आज्ञा  से  जनपद
 में  एक  कश्निस्तान  के  रास्ते  को  लेकर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पालियामेंट  का  दुम्पयोग  हो  रहा  कब्रिस्तान  के  रास्ते  का  सवाल
 पालियामेंट  में  नहीं  होना  चाहिए  ।
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 शी  हरि  केवल  प्रसाद  :  29  जुलाई  को  29  घरों  को  लूटा  उनकी  सारी  फसलें  लूट
 ली  घरों  से निकाल  दिया  गया  और  करीब  45  लोग  हवालात  में  इसी  सन्दर्भ  में  में
 आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  उन  29  घरों  को  दो-दो  किलो  आटा  जिला
 प्रशासन  ने  उपलब्ध  करवाया  है।'*

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 *

 श्री  सुधीर  गिरि  :  आज  कल  रैगेग  कालेज  में  आने  वाले  नए  छात्रो  को
 शारीरिक  क्षति  और  मानसिक  कष्ट  पहुंचाने  का  एक  माध्यप्त  बन

 हाल  ही  में  आई०  आई०  टी०  खड़गपुर  के  प्रथम  वर्ष  के  छात्र  श्री  सदीप  सिंह  राय

 को  दूसरी  मंजिल  के  संकरे  मुंडेर  पर  चलने  के  लिए  वरिष्ठ  छात्रों  दरा  मजबूर  किया  वह
 जमीन  पर  गिर  पड़ा  और  बेहोश  हो  गया  ।  वे  वरिष्ठ  छात्र  रात  में  चले  गए  |  सुबह  में  जब  उक्त

 छात्र  के  सहपाठी  आए  तो  उन्होंने  उसे  अस्पताल  में  दाखिल  इसके  बाद  भी  कानेज
 के  अधिकारियों  ने  उम्त  छात्र  पर  कोई  ध्यान  नहीं  यहां  तक  कि  उन्होंने  उस  छात्र  के  प्रति

 कोई  सहानुभूति  भी  व्यक्त  नहीं  की  |  इतना  ही  छात्रों  और  शिक्षकों  का  एक  वर्ग  और

 संस्थान  के  निदेशक  भी  पुलिस  छानबीन  में  व्यवधान  पैदा  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  और  विशेष  रूप  से  मानव  संसाधन  मंत्री  से  यह  करता  हूं

 कि  इस  सच्चाई  को  पता  लगाने  का  काये  शुरू  करें  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनारावृत्ति

 डा०  असीम  बाला  :  आई०  आई०  टी०  खड़गपुर  के  अधिकारियों  ने  र॑गिग  को
 रोकने  के  बजाय  छात्रों  को  धमकी  दी  है  वे  संस्था  को  ही  बन्द  कर  वे  रेगिय  को  बढ़ावा  दे

 रहे  हैं  जो  शिक्षा-विरोधी  काय॑  मैं  सरकार  से  निवेदत  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  आवश्यक
 सावधानी  बरतें  ।

 |
 श्री  सदन  लाल  ख्राना  :  अध्यक्ष  आपके  आदेश  से  मैं  एक  बहुत

 महत्वपूर्ण  मामला  रेंक  वन  पेंशनਂ  की  योजना  को  एक्स-सर्विसमेन  पर  लागू  करने  सम्बन्धी
 मामले  को  उठाने  की  अनुमति  आपसे  ले  रहा  हुं  ।  इसमें  तीन  प्वाइंट  मेरा  पहला  प्वाइंट  यह  है
 किਂ  '  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  डिफेंस  मिनिस्ट्री  का  बजट  आ  रहा  उसमें  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  सदन  लाल  ख्राना  :  मेरा  पह  ला  प्वाइंट  यर  है  कि  इस  बारे  में  अनेक  कमेटियां  बनाई
 गई  ।  एस्टिसेट  कमेटी  ने  1980-81  में  अपनी  रिपोर्ट  में  भी इसका  जिक्र  किया  फिर

 हाई  लेवल  कमेटी  बनी  थी  ।  उस  समय  भी  ये  सब  कहा  सबसे  लेटेस्ट  जो  बात  हुई

 *  कायेवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 13  1990  उसमें  सिपाही  से  सूबेदार  तक  के  रैंक  में  यानि  कि  नौसेना  और  वायुसेना  के

 बरावर  पेंशन  में  बढ़ोत्त  री  की  घोषणा  लेकिन  उसको  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया

 इसका  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  26  अगस्त  से  लेकर  28  अगस्त  तक  सारे  देश  के  एक्स-सविसमेन

 हजारों  की  संख्या  में  वोट-क्ल  व  पर  धरना  देंने  के  लिए  आ  रहे  इस  सम्बन्ध  में  सभी  दलों  ने

 अपने  मैनिर्फस्टो  में  बहुत  साफ  कहा  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  अपनी  नीति

 स्पष्ट  करे  और  13  1990  का  जो  आडेर  उसको  लागू  करवाने  के  लिए  सरकार  कुछ
 कारंवाई  रैंक  वन  पेंशनਂ  की  योजना  को  लागू  करने  के लिए  सरकार  कदम  उठाए  ।

 यही  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।
 ~

 श्री  तेजसिह  राव  भोंसले  :  अध्यक्ष  नागपुर  में  नेशनल  फायर  सर्विस
 कालेज  एक  बहुत  बड़ा  कालेज  है  जो  कि  पूरे  में  एकमेव  है  ।  यहां  पर  तीन  तरह  के  कोसिज
 कम्पलीट  विए  जाते  हैं--एक  तो  सबर-आफिससे  का  25  हफ्तों  का  कोसं  दूसरा  स्टेटशन
 आफिससस  कोस  है  जो  कि  25  हफ्तों  का  ह ैऔर  तीसरा  डिविजनल  आफिससं  कोस  22  हफ्तों  का

 है  ।  इसमें  सटिफिकरेट/डिप्लोमा  दिया  जाता  है  ।-1978  में  यहां  पर  बी०  ई०
 का  कोर  शुरू  हुआ  था  |  इसका  रिकॉर्तिशन  नागपुर  यूनिवर्सिटी  के जरिए  किया  गया  था  ।  नागपुर
 यूनिवर्सिटी  ने  सेंट्रल  गवर्नमेंट  को  इस  यूनिवर्सिटी  के  बारे  में  कुछ  करने  के  लिए  कहा  ।  1989-90
 में  इस  कालेज  के  लिए  प्रॉयर  कैम्पस  बनाने  के  लिए  योजना  भी  बनाई  गई  थी  |  इसके  लिए  जमीन
 भी  खरीदी  गई  थी  |  इसके  लिए  बहुत  सा  पैसा  यानी  कि  चार  करोड़  रुपया  दिया  गया  था  लेकिन

 बह  राशि  इस्तेमाल  नहीं  की  गई  और  न  ही  इसकी  पूर्ति  हुई  ।  इस  वजह  से  आज  वह  कालेज  बन्द

 होने  जा  रहा
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सेंट्रल  गवंनेमेंट  का  कालेज  है  ?

 श्री  तेजासह  राव  भोंसले  :  यह  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  अंडर  यदि  यह  बंद  हो  गया  तो  बहुत
 बहुत  बड़ा  नुकसात  इससे  होते  वाला  यहां  पर  फायर  ब्रिगेड  की  बहुत  सोफेस्टिकेटेड  मशीनें  लाई
 गई  5-6  करोड़  रुपये  का  सामान  लाया  गया  ट्रक  और  एयर-कंडीशन  एम्बुलेंस  लाई  गई
 (agama)  इतना  ही  मुझे  आपसे  निवेदन  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  कालेज  बन्द  नहीं  होता  इतना  ही  कहना  है  ।

 ]

 प्रो०  के०  बेंकट  गिरि  गोड  :  अध्यक्ष  लगभग  दो  दशक  पह
 वर्ष  1971  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिन्य  गांधी  ने  कर्नाटक  में  दो  उद्योगों  की
 शिला  रखी  ।  इनमें  एक  विजयनगर  का  इस्पात  संयंत्र  और  दूसरा  मंगलौर  .  में  उवरक  संयंत्र
 इन  दोनों  संयंत्र  को  न  केवल  केरल  की  अर्थव्यवस्था  के  लिए  अपितु  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  लिए
 भी  महत्वपूर्ण  कहा  जा  रहा  था  ।

 योज  ना  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  छठी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 इन  दोनों  उद्योगों  के  लिए  प्रावधान  किया  परन्तु  उस  पर  कोई  कायंवाही  नहीं  की  कर्नाटक
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 के०  वेंकट  गिरि

 के  लोगों  ने  और  कर्नाटक  की  सरकार ने  केन्द्र  सरकार  से  इन  दोनों  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  तुरन्त
 कायंवाही  करने  का  अनुरोध  किया  था  परन्तु  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  इसी  कारण  कर्नाट  क  के
 लोग  निराश  और  उनका  भ्रम  टूट  गया  अगर  तुरन्त  ही  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  तो  वे

 जल्द  ही  संघ  के  रांसते  पर  जा  सकते  हैं  ।

 ये  दोनों  उद्योग  कर्नाटक  के  लोगों  के  लिए  बहुत  सहायक  ये  उद्योग  कर्नाटक  के  उन  लोगों
 के  लिए  रोजगार  उत्सन्‍्न  करेंगे  जो  बेरोजगार  ये  दोनों  उद्योग  विदेशी  मुद्रा  अजित  करेंगे  ।

 दूसरे  विजयनगर  में  लौहा  और  इस्पात  संयंत्र  लौह-अयस्क  और  लोहे  और  इस्पात  का

 निर्यात  विदेगों  को  करेगा  और  विदेशी  मुद्रा  अजित  करेगा  ।  इस  प्रकार  ये  दोनों  उद्योग  न  केवल
 विदेशी  मृद्रा  अजित  करेंगे  बल्कि  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  भी  मंगलौर  का  उवेरक  संयंत्र

 उब॑  रकों  क  आयात  पर  हमारी  निर्भरता  को  कम  करेगा  ।  इन  दोंनों  उद्योगों  को  यदि  तत्काल

 शुरू  किया  जाए  तो  देश  आज  जिस  विदेशी  मुद्रा  संकट  से  गुजर  रहा  उसका  ये  संयुक्त  रूप  से

 सामना  कर  सफते  क्‍या  सरकार  कर्नाटक  के  लोगों  की  सहायता  हेतु  तथा  साथ  ही  देश  के  लिए
 विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिए  इन  दोनों  उद्योगों  को  तत्काल  शुरू  करेंगी  ।

 डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  विगत  15  दिनों  से  देश  भर  में
 जितनी  जीवन  रक्षक  औषधियां  लाइफ  सेविंग  ड्रग्स  उनका  बिल्कुल  अभाव  हो  गया  है  और
 उनका  मिलना  दुलंभ  हो  गया  दवा  निर्माताओं  के  बीच  में  इस  प्रकार  की  बातचीत  चल  रही

 उन्होंने  धमकी  दी  है  कि  हम  सांकेतिक  हड़ताल  यदि  दवाइयों  की  कीमतें  नहीं  बढ़ाई  गई  ।
 सरकार  इस  वारे  में  मौन  यदि  इस  प्रकार  की  स्थिति  पंदा  होती  है  तो  लोगों  के  सामने  जीवन

 मरण  का  प्रश्त  खड़ा  हो  बही  मेरा  कहना

 श्री  सत्यपाल  सिह  यादव  :  मैं  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्ण  आपके

 सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  जिला  शाहजहांपुर  में  एक  आड्डिनेंस  क्लोदिग  फैक्टरी  है  जिसमें  30  आइटम्स
 रक्षा  परिधान  बनाए  हैं  ।  इनमें  से  ।8  आइटम्स  सरकार  द्वारा  1986  में  प्राइवेट  ट्रं डस  को
 बनाने  को  दे  दिए  गए  हैं  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  10  हजार  मजदूर  ओर  उनके  परिवार

 प्रभावित  हो  रहे  उनका  रिट्रेंचमैंट  -।  रहा  है  और  रिक्त  स्थानों  को  भरा  नहीं  जा  रहा  मैंने

 शासन  से  कई  बार  मांग  की  है  कि  जो  18  आइटमस्स  प्राइवेट  ट्रें  डर्स  को  बनाने  को  दे  दिए  गए  जो

 सब  स्टैण्डर्ड  बनते  उनको  उसी  फंक्टरी  में  बनवाया  जबकि  आलरेडी  फंक्ट्री  मशीनें

 जिससे  कि  वहां  जितने  भी  कमंचारी  उनका  भविष्य  जो  अन्धकारमय  हो  गया  वह

 कुप्रभावित  हो  ।

 ]
 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड्डे  ४  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार
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 के  नोटिस  में  एक  बहुत  ही  भयानक  घटना  जो  ।4  1991  हमारे  स्वतन्त्रता  दिवस

 मनाने  के  केवल  एक  दिन  पहले  घटी  लाना  चाहता  हूं  ।

 नलगोण्डा  जिले  में  चलाकुर्ती  कस्बे  में  48  वर्ष  की  एक  श्रीमती  मुत्त  म्मा  को

 निःवंस्त्र  किया  गया  ।  फिर  उसे  जबरदस्ती  मंडी  ले  ज/या  गया  ।  वहां  उसे  खड़े  होने  के  लिए  कहा
 गया  ।  बाद  उसे  उस  गांव  की  गलियों  में  दिन  में  उच्च  जाति  के  तीन  व्यक्तियों  द्वारा  घूमने  के

 लिए  कहा  गया  सिर्फ  इसलिए  क्‍योंकि  उनका  विचार  था  कि  उसका  सम्तन्ध  एक  ऐसी  घटना  से  था

 जिसमें  एक  पिछड़े  वर्ग  का  लड़का  और  एक  उच्च  वर्ग  की  लड़की  के  मध्य  आपस  में  प्र  म॒  सम्बन्ध

 थापित  हो  गया  था  |  चुंक्रि  उनके  प्र  म-प्रकरण  को  उनके  म  ता-पिता  ने  स्वीकार  नहीं  अतः

 उन्होंने  वह  स्थान  छोड़  ने  का  फँंसला  किया  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  राज्य  सरकार  से  संपर्क  स्थापित  करे  ताकि  दोषियों

 के  विरुद्ध  तुरन्त  कायंदाही  की  जा  सके  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  सी०  पी०  सी०  दण्ड  संहिता  )  में  आवश्यक  संशोधन  लाया

 जाए  ताकि  उन  लोगों  को  कड़ी  सजा  दी  जा  सके  जो  महिलाओं  की  इज्जत  से  खेल  ते  हैं  ।

 140  40  स०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 गृह  मंत्रालय  मंडल  रहित  संघ  राज्य  को  वर्ष

 1991-92  की  अनुदानों  को  विस्तृत  मांगें

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एम०  एस०  :  श्री  एस०  बी०  चव्हाण  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  पटल  पर  रखता

 (1)  गृह  मंत्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगें  ।
 सें  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (2)  गृह  मंत्रालय  मंडल  रहित  संघ  राज्य  की  वर्ष  1991-92  की

 अनुदानों  की  विस्तृत  मांगें  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  को  वर्ष  1991-92  की

 अनुनानों  की  विस्तृत  मांगें  ।

 बेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  संत्रो  बो०  :  मैं  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अजित  कुमार  पांजा  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 1.41  म०  प०

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।  ]

 1.42  मण०्प०

 मंत्रो  द्वारा  वक्तव्य

 आयातित  अखबारी  कागज  का  मूल्य

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  कुनार  :  माननीय  सदस्य
 जानते  ही  हैं  कि आयातित  अखबारी  कागज  की  कीमतों  में  माननीय  सदस्यों  के  मन  को  और

 समाचामपत्र  उद्योग  को  उद्द लित  करती  रही  सवताचारपत्र  प्रतिप्ठानों  न ेआयातित  अखबार

 कागजु  की  कीमतों  में  अचानक  विशेषतया  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  उन

 पर  करीब  60  करोड़  रुपये  का  भार  डालने  के  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  राज्य  व्यापार  निगम

 ने  स्टेंडड  अवबारी  कागज  की  कीमत  में  प्रति  मीट्रिक  टन  और  ग्लेज्ड  अखबारी

 कागज  की  कीमत  में  10,4  1  प्रति  मीट्रिक  टन  की  वृद्धि  का  प्रस्ताव  किया  राज्य

 व्यापार  ने अखबारी  कागज  की  कीमतों  में  इस  वृद्धि  का  प्रस्ताव  विनिमय  दर  समायोजन के
 विशेषकर  विगत  में  विदेशी  मुद्रा  की  संचित  देनदारियों  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  के  परिणामस्वरूप

 किया  समाचारपत्र  उद्योग  इस  भार  को  वहन  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  था|  इससे  गतिरोध
 वैंदा  हो  गया  ।  जहां  बड़े  समाचारपत्रों  का  यह  दावा  था  कि  इस  वृद्धि  से  समाचारपत्रों  के  मूल्य  और

 विज्ञापन  की  दरें  तेजी  से  बढ़  जाएंगी  वहां  कई  छोटे  और  मझौले  समाचारपत्रों  ने  बन्द  हो  जाने  की

 आशंका  व्यक्त  की  ।

 पिछले  दो  सप्ताह  के  दौरान  -  राज्य  व्यापार  निगम  और  समाचारपत्र  उद्योग  के

 बीच  कई  बार  विचार-विमर्श  किया  गया  ।  ऐसे  विचार-विमर्श  और  चर्चाओं  के  कई  दौरों  के  बाद

 दिनांक  16  1991  को  हुईं  अख़बारी  कागज  मूल्य  निर्धारण  सलाहकार  समिति  की  वैठक  में

 समस्या  का  समाधान  हो  गया  ।  यह  समाधान  उद्योग  और  राज्य  व्यापार  निगम  के  बीच  लागत

 भागीदारी  के  आधार  पर  आपसी  सहमति  से  निकला  ।  हम  प्रधानमंत्री  जी  के  आभारी  हैं  कि  उन्होंने

 इस  गति  रोध  को  दूर  करने  के  लिए  अपना  बहुमूल्य  समय  दिया  ।  इस  सहमति  के  अनुसार  अब

 आयातित  स्टेंडड  अखबारी  कागज  की  कौमत  16,000/-  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन  और  ग्लेज्ड

 अखबारी  कागज  की  कीमत  प्रति  मीद्रिक  टन  ही  समाचारपत्र  प्रतिष्ठानों

 को  स्टेंडड  अखबारी  कागज  पर  प्रति  मीट्रिक  टन  और  ग्लेज्ड  अखबारी  कागज  पर

 2,  प्रति  मीट्रिक  टन  की  दर  से  एकमुश्त  अधिभार  देना  होगा  ।

 यह  उपकर  कुल  मिलाकर  2,50,000  मीट्रिक  टन  स्टेंडड  अखबारी  कागज  और  40,000

 मीट्रिक  टन  ग्लेज्ड  अखबारी  कागज  पर  बसुल  किया  जाएगा  ।

 सरकार  प्रेस  के  स्वस्थ  विकास  के  लिए  वचनबद्ध  इसी  वचनवद्धता  के  कारण  ही
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 अखबारी  कागज  को  अत्यावश्यक  वस्तु  माना  गया  है  और  देशी  उत्पादन  और  आवश्यकता  के  बीच

 अन्तर  को  आयात  द्वारा  पूरा  किया  जाता  यद्यपि  देशी  उत्पादन  का  स्तर  लगभग  2.8  लाख

 मीट्रिक  टन  प्रतिवर्ष  पर  ही  टिका  रहा  तथापि  अखबारी  कागज  की  मांग  बराबर  बढ़ती  जा  रहा
 न

 है  |  देश  अब  अखबारी  कागज  की  कुल  आवश्यकता  का  40  से  45  प्रतिशत  तक  आयात  कर  रहा

 है  ।  जहां  एक  देश  में  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  स्थापित  करने

 को  बढ़ावा  देने  हेतु  प्रयास  करने  वहां  दूसरी  अखबारी  कागज  के  सभी  उपभोक्ताओं  को

 इस  दुलंभ  वस्तु  का  संरक्षण  करने  के  लिए  हरसम्भव  उपाय  करने  होंगे  और  इसका  इष्टतम  उपयोग
 करने  का  प्रयास  होगा  ।  सरकार  को  कुछ  समाचारपत्रों  बड़े  समाचारपत्रों  से
 अखबारी  कागज  के  आयात  का  विसरणीकरण  करने  के  बारे  में  मांग  प्राप्त-हई
 है  ।  यद्यपि  सरकार  विकरणीकरण  के  मार्ग  में  बाधा  उपस्थित  नहीं  करना  तथापि  इस  मांग
 पर  विचार  करते  समय  हमें  सबसे  अधिक  चिंन्ता  अनिवायंता  छोटे  और  मझौले  समाचारपत्रों  की

 होगी  ।  जो  अलग-अलग  तौर  पर  अज़बारी  कागज  का  आयात  करने  का  इन्तजाम  नहीं  कर
 सकते  ।

 सरकार  ने  सरकारी  विज्ञापनों  के  नये  दर  ढांचे  की  सिफारिश  करने  के  लिए  पहले  ही  एक
 समिति  का  गठन  किया  है  ।  अखबारी  कागज  की  कीमतों  में  हाल  में  हुईं  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते

 सरकाਂ  ने  अंतिम  उपाय  के  रूप  में  सरकारी  विज्ञापनों  की  दरों  में  18  प्रतिशत  ही  वृद्धि  करने
 का  निर्णय  लिया  यह  निर्णय  1991  से  लागू  होगा  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०टी०  421/91]

 1.44  स०  प०

 सभापति  तालिका  के  सदस्य  के  नास-निर्देशन
 के  बारे  में  घोषणा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मुझे  सभा  को  सूचना  देनी  है  कि  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  और
 संचालत  नियमों  के  नियम  9  के  अन्तर्गत  अध्पक्‍क्ष  महोदय  ने  श्री  राम  नाईक  को  सभापति  तालिका
 का  सदस्य  मनोनीत  किया  है  ।

 अब  हम,नियम  377  के  अधीन  मामने  लेंगे  ।

 म०प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 हरियाणा  के  महेन्द्रगढ़  जिले  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  लगाने
 को  और  इस  क्षेत्र  मे ंखनिजो  का  पता  लगाने  के  लिए

 घन  राशि  निर्धारित  फरने  की  आवश्यकता

 राव  रास  सिह  :  सम्पूर्ण  देश  का  समग्र  विकास  करने  और  पिछड़े  तथा
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 राम  सिह |  ह

 अविकसित  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देने  की  सरकार  की  नीति  रही  इसी  नीति  के  अनुसरण  में  नो

 इंडस्ट्री  डिडिस्ट्रक्ट  योजना  बनाई  गई  इस  योजता  के  अधीन  बहुत  सी  सुविधाओं  छूट  और
 रियायतों  की  घोषणा  की  गई  थी  ।

 हरियाणा  का  महेन्द्रगढ़  जिला  खनिजों  के  मामते  में  समृद्ध  राजस्थान  के  पड़ोसी  जिलों
 में  खेतड़ी  तांवा  परियोजना  इसका  बहुत  स्पष्ट  प्रमाण  परन्तु  इस  जिले  में  एक  भी  उद्योग

 स्थापित  नहीं  किया  गया  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  समय  से  अब  तक  यह  क्षेत्र  पिछड़ा  और

 अविकसित  है  ।

 मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  जिले  में  खनिनों  का  पता  लगाने  के  लिए

 सुविधाएं  प्रदात  करे  और  राशि  निर्धारित  करे  तथा  केन्द्रीय  सरकार  इस  क्षेत्र  जोकि  सरसों
 और  गुआर  के  उत्पादन  में  समृद्ध  कृषि  आधारित  उद्योगों  की  स्थायना  की  संभावना  पर  भी

 विचार  करे  ।

 बैंक  नोट  देवास  द्वारा  प्रयोग  को  जाने

 वाली  मुद्रण  स्थाहों  का  उचित  रिकार्ड  रखने

 की  आवश्यक्रता

 श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  बैंक  नोट  प्रेस  देवास

 में  नोटों  की  छपाई  में  प्रयुक्त  होने  वाली  स्याही  के  स्टाक  का  आज  तक  सत्यापन  नहीं  होने  पर  इससे

 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  गम्भीर  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  गृह  मंत्रालय  एवं  वित्त  मंत्रालय  के  सत्यापन

 अधिकारियों  के  एक  दल  ने  ऐसी  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  लाखों  रुपए  फी  स्याही  बाजार  में  बिक

 गई  यह  स्थाशे  विदेश  से  मंगाई  जाती  है  एवं  देवास  बैंक  नोट  प्रेस  में  भी  बनायी

 जाती  है  |

 बैंक  नोट  प्रेस  में  इस  बात  का  कोई  रिकार्ड  नहीं  है  कि  छपाई  में  कितनी  स्याही

 खर्च  हुई  तथा  स्टाक  में  कितनी  यह  रिकार्ड  रखरा  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  अत्यन्त  जरूरी  बैंक

 नोट  प्रेस  देवास  में  अनेकों  अनियमिताएं  होती  रहती  हैं  तथा  छपे  हुए  नोट  गायब  होना  मामूली  बात

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  स्पराही  प्रकरण  की  तुरन्त  जांच  कर  आवश्यक

 वाही  की  जाए  ।

 पूर्वी  उत्तर-प्रदेश  के  18  जिलों  को  मिलाकर  पूर्वांचल
 प्रदेश  बनाने  की  आव  ।

 श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  पूर्वी  उत्तर  अ्दैश  की  मिट्टी  उपजाऊ  प्राकृतिक  संपदा

 से  भरपूर  है  नौर  पर्याप्त  श्रम  भी  फिर  भी  औद्योगिशेकरण  आवागमन  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण

 विकास  की  अपर्याप्त  योजनाओं  के  अभाव  के  कारण  यह  क्षेत्र  काफी  पिछड़  गया  है  आज  स्थिति  यह

 है  कि  ग्रामीण  युवकों  को  तेजी  से  शहरों  की  तरफ  पलायन  हो  रहा  है  जिससे  कृषि  कार्य  भी
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 प्रभावित  हो  गया  है  ।  मैं  माननीय  सदन  के  समक्ष  इस  विषय  को  प्रस्तुत  करते  हुए  यह  मांग  करता

 हूं  कि  पूर्वी  उत्त  र  प्रदेश  के  18  जिलों  को  मिलाकर  एक  अलग  पूर्वांचल  प्रदेश  बनाया  जाए  ताकि

 इसका  त्वरित  विक्रास  हो  सके  ।

 राष्ट्रीय  विभानपत्तन  प्राधिकरण  को  उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  हवाई

 अड्डे  की  हवाई  पट्टो  के  विरतार  आदि  की  अपनो  योजना

 पर  कार्य  शुरू  करने  के  निदेश  देने  की  आवश्यकता

 |

 श्री  शिवाजी  पटनायक  :  उ्ड,सा  में  पयंटन  विकास  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय
 विमानपत्त  न  प्राधिकरण  द्वारा  भवनेश्वर  हवाई  अड्डे  के  वास्ते  हवाई  पट्टी  के  विस्तार  नये  टमिनल

 भवन  के  निर्माण  आदि  के  लिए  एक  मास्टर  योज्ना  तैयार  की  गई  भूमि  के  अधिग्रहण  हेतु  भी

 उड़ीसा  सरकार  से  भी  परामर्श  कर  निर्णय  लिया  गया  था  और  तदनुरूप  इस  उद्देश्य  हेतु  निजी  भूमि
 का  अधिग्रहण  किया  गया  था  ।  वस्तृतः  62  लाख  रुपए  की  कुल  अधिग्रहण  लागत  में  से  25  लाख

 रुपयों  का  भुगतान  राष्ट्रीय  विमानपत्त  न  प्राधिकरण  द्वारा  किया  जा  चुका

 लेकिन  हवाई  अड्डे  का  विस्तार  करने  के  प्रति  अपनी  बचनबद्ध ता  से  राष्ट्रीय  विमानपत्त  न

 प्राधिकरण  स्वयं  हट  गया  और  उनके  द्वारा  राज्य  सरकार  से  अधिग्रहण  हेतु  दी  गई  धनराशि  को

 वापस  करने  के  लिए  कहा  गया  ।  राष्ट्रीय  विमानपत्त  न  प्राधिकरण  के  इस  निर्णय  से  राज्य  सरकार

 के  एक  उलझनपूर्ण  स्थिति  में  पड़  जाने  के  पर्यटन  के  विकास
 की

 प्रक्रिया  भी  पीछे

 पड़  जाएंगी  ।

 .  इसलिए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  करुगा  कि  पूर्व  निर्णय  के  अनुसार  भुवनेश्वर

 हवाई  अड्डे  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  विमानपत्त
 न

 प्राधिकरण  पर  दबाव  डाले  ।

 मेघालय  के  जेतिया  हिल्स  जिले  के  गांवों  में  सुपारो  के  पेड़ों
 को  नुकसान  पहुंचाने  वाली  रहस्यभयो  बोसारी  को  फंलाने
 से  रोकने  के  लिए  तुरन्त  उपचारात्मक  कदम  उठाने  को

 आवश्यकटा

 श्री  पीटर  जो  ०  मरबनिआंग  :  लामिन
 ओर  मेघालय  के  जैनतिया  पवेतीय  जिले  के  की  सीमा  अन्य  अनेक  गांवों  के  किसानों
 को  अपनी  जीविका  हेतु  अराकोनेट्स  के  उत्पादों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  हाल  के

 महीनों  इन  वृक्षों  मे ंएक  विचित्र  लग  गई  है  और  इसके  कारण  हजारों  अराकोनट्स  के
 वृक्ष  बरबाद  हो  गए  उस  क्षेत्र  के  नेताओं  ने  भूतपूर्व  कृषि  मंत्री  को  1991  में  शिलोग  के
 उनके  दोरे  के  दौरान  उस  विचित्र  बिमारी  और  उसके  प्रभावों  की  जानकारी  दी  फिर
 अभी  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  मैं  सरकार  से  शीघ्र  ही  सुधारात्म  उपाय  करने  और

 इस  क्षेत्र  के  प्रभावित  किसानों  को  सहायता  पहुंचाने  दाग  अनुरोध  करता  हूं  ।
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 प्रामोण  विद्य  तोकरण  को  नीति  को  समोक्षा  करने  को
 आवश्यकता

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस
 महत्वपूर्ण  विषय  की  तरफ  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्यू  तीकरण  के  काय॑  का  क्रियान्वयन  केन्द्र  सरकार  के  निर्देशानुसार
 ग्रामीण  विद्य  तीकरण  कार्यक्रम  के  अंतगंत  करवाया  जाता  इसके  वर्तमान  निर्देशों  के  अनुसार
 ग्राम  में  यदि  एक  भी  विद्युत  कनेक्शन  चाहे  बह  निजी  गजकत  का  हो  या  राजीय  नलकप  का
 या  अन्य  प्रकार  का  उक्त  विद्युत  कनेक्शन  पूर्व  में  हो  कट  चुका  हो  या  ग्राम  के  मध्य  विद्य  त
 लाइन  गुजरती  हो  तो  उक्त  ग्राम  को  विद्यु  तीकृत  माना  जाएगा  ।  इस  कारण  से  देश  के  विद्य  तीकृत
 ग्रामों  की  संख्या  कागजों  में  नम्बरों  क ेहिसाब  से  तो  ड़  रही  परन्तु  वास्तविक  विद्य्‌  तोकरण
 नहीं  हो  पा  रहा  है  और  ग्रामीण  जनता  को  वास्तविक  लाभ  नहों  मिल  पा  रहा

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  वह  ग्रामीण  विद्यु  ती+रण  के  कार्यक्रम  की  समीक्षा  करे
 और  ऐसे  निर्देश  दे  जिससे  ग्रामों  का  वास्तविक  विद्यूतीकरण  किया  जा  सके  और  उसमें  यह  भी
 निर्देश  दिया  जाए  कि  ग्राम  की  80  प्रतिशत  जनसंख्या  विद्युतीकरण  में  जिसमें  अनुसूचित
 जाति  व  पिछड़ी  जाति के  क्षेत्र  अनिवाये  रूप  से  सम्मिलित  किए  जाएं  ।

 केरल  के  कोट्टायम  जिले  में  इराटटपेट्टा  टेलीफोन  केन्द्र  भे ंउपभोक्ता

 ट्रक  डाईलिग  सुविधा  प्रदात  करने  की  आवश्यकता

 |

 श्री  पी०  सी०  थामस  ः  मार्च  1991  से  पहले  केरल  के  कोट्यम  जिले  में

 इरातुपेट्टा  टेलीफोन  केन्द्र  में  एस०  टी०  डी०  की  सुविधा  प्रदान  की  जानी  सभी  तकनीकी  कार्य॑

 किए  जा  चुके  थे  ओर  एस०  टी०  डी०  कोड  नम्बर  भी  दिया  जा  चका  था  और  यह  टेलीफोन
 निदेशिकः  में  प्रकाशित  भी  हो  चुका  था  ।  ऐसा  सुनने  में  आया  है  कि  यद्यपि  एस०  टी०  डी०  उपलब्ध

 नहीं  है  फिर  भी  दूरसंचार  उपभोक्ताओं  को  आवंटित  कोड  नम्बर  के  नाग  पर  गलत  बिल  जारी

 किए  गए  इस  टेलीफोन  केन्द्र  मे ंएस०  टी०  डी०  की  सुविधा  प्रदान  करने  सम्बन्धी  किए  गए
 वायदे  का  क्‍या  यह  अभी  तक  मालूम  नहीं  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इरातुपेट्टा  में  एस०
 टी०  डी०  की  सुविधा  प्रदान  करने  सम्बन्धी  आदेश  जीघ्र  जारी  किए  जाएं  ।

 नागपुर  में  नर  खेड़ा  रेलवे  स्टेशन  के  कामगारों  को  वेतन  का  शीघ्र  भुगतान
 सुनिश्चित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  तेजासह  राव  भोंसले  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस
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 महत्वपूर्ण  विषय  ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता

 नागपुर  जिले  के  नरखेड़  स्टेशन  में  कार्य रत  निर्माण  विभाग  के  रेल  श्रमिकों  को  दिनांक
 31.5.91  से  वेतन  नहीं  दिए  जाने  के  कारण  उनके  सामने  रोजी  रोटी  की  समस्या  खड़ी  हो  गई
 जिस  कारण  श्रमिकों  में  भारी  असंतोष  यदि  शीघ्र  ही  रेल  मंत्रालय  द्वारा  इसमें  हस्तक्ष प  नहीं
 किया  गया  तो  स्थिति  काफी  विस्फोटक  हो  जाएगी  ।  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  श्रमिकों  को
 न्याय  दिलाने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  अविलंब  काय॑वाही

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सिर्फ  अनुमोदित  विषय-वाक्य  ही  कायंवाही  वृतांत  में  सम्मिलित

 किए  जाएंगे

 1.55  भ०  प्‌०

 अनुदानों  को  मांगे  1991-92
 उद्योग  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  51  से  354  पर
 चर्चा  और  मतदान  करेगी  ।  इसके  लिए  आठ  घटे  का  समय  नियत  किया  गया  है  ।

 सभा  में  उपस्थित  माननीय  सदस्यगण  जिनके  अनुदानों  की  मांग  सम्बन्धी  कटौती  प्रस्ताव
 परिचालित  किए  जा  चुके  यदि  वे  चाहें  तो  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  वे  जिन
 कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  उन्हें  क्रमानुसार  एक  पर्ची  पर  लिखकर  15  मिनट  के
 अन्दर  सभा  पटल  पर  केवल  ऐसे  ही  कटौती  प्रस्तावों  को  ही  प्रस्तुत  माना  जाएगा  ।

 प्रस्तुत  किए  गए  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या  दशाते  हुए  एक  सूची  शीघ्र  ही  सूचना
 पट  पर  लगा  दी  जाएगी  ।  उस  सूची  में  यदि  कोई  सदस्य  किसी  प्रकार  की  विसंगती  पाते  है  तो
 अविलम्ब  इसे  सभा  पटल  अधिकारी  के  ध्यान  में  लाएं  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 काये  सूची  के  स्तम्भ  2  में  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संबथ्या  51  से  54  के
 सामने  दिखाये  गए  मांग  शी्षों  के  सम्बन्ध  में  31  मा  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष
 में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा
 करने  के  लिए  कार  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  संबंधी
 राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को
 दी  जाएं  ।”
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 लोक  सभा  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1991-92  के  लिए  उद्योग
 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  को  मांगें

 मांग  मांग  का  29  1991  को  सदन  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए
 संख्या  नाम  द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  की  प्रस्तुत  अनुदान  की  मांग  की

 मांग  की  राशि  राशि

 राजस्व  पूजी  राजस्व  पूजी

 रुपए  रुपए  रुपए  रुपए

 1  2  3  4

 उद्योग  मंत्रालय

 51.  ओद्योगिक  73,47,00,000  6,00,000  73,48,00,000  6,00,000
 विकास
 विभाग

 52.  भारी  15,05,00,000  137,72,00,000  15,05,00,000  137,72,00,000
 उद्योग
 विभाग

 53.  71,00,000  a  ”70,00,000
 जनिक
 उद्यम
 विभाग

 54.  लधु  157,74,00,000  141,43,00,000  157,74,00,000  141,43,00,000

 उद्योग  .

 और

 क्ष्षि

 तथा  है
 ग्रामीण
 उद्योग
 विभाग

 थ्रो  शंकर  सिह  वाधेला  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  उद्योग  मंत्रालय  के  अनुदान  की
 मांगों  पर  चर्चा  शुरू  कर  रहा  इनीशियेट  करने  में  मैं  अपने  आपको  भाग्यशाली  समझता  हूं  ।
 आपके  माध्यम  से  मैं  मंत्रालय  से  अपेक्षा  करूगा  कि  जो  अच्छी-अच्छी  बातें  इस  अनुदान  की  मांगों

 215



 अनुदातों  की  मांगें  1991-92  उद्योग  मंत्रालय  20  1991

 की  चर्चा  में  आएं  इसका  ध्यान  से  अभ्यास  करें  और  आपका  उद्योग  मंत्रालय  इसके  पीछे  लगे  कि

 कितने  सजेशन्ज  उपयोगी  हैं  ।  इतने  प्रथत्त  करने  के  बावजूद  भी  उद्योग  नीति  या  आपका  पूरा

 इकोनॉमिक  सैट-अप  इसमें  और  सजे>न्ज  मांग  रहा  है  ।  इस  देश  का  दुर्भाग्य  रहा  कि  आजादी  के

 बाद  कोई  भी  ऐसा  वित  मंत्री  इनको  वीं  जो  दो  साल  के  बाद  में  तीसरा  वजट  पेश  करने

 में  अपने  आगको  भाग्प्रशाली  समझे  ।  जिं  तने  भी  वित्त  मंत्री  आए  एक  दो  साल  दो  बजट  के

 बाद  तीसरा  बजट  रखने  में  कभी  उनका  कांटीन्यूअस  प्रौसैस  नहीं  रहा  ।  देश  की  इकोनॉमी  चाहे  कोई

 भी  पार्टी  इसका  लक्षांत  होता  इसका  मतलब  होता  है  और  वह  देश  का  विकास  होता

 है  ।  सामान्य  आदमी  इससे  सुखी  देश  आथिक  रूप  से  समृद्ध  हो  ओर  दुनिया  भर  में  इसका  नाम

 हो  कि  हिन्दुस्तान  कोई  ऐसा  देश  है  जिसमें  उद्योग  के  आधार  पर  जो  लोग  वे

 सुखी  हैं  ।

 लेकिन  वित्त  मंत्री  के  हिसाब  से  जो  कांन्‍्टीन्यूटी  होनी  चाहिए  देश  दो  बजट  के

 कोई  भी  वित्त  मंत्री  तीसरा  बजट  रखने  में  कभी  कामयाब  नहीं  हुआ  ।  मैं  ऐसी  आपसे  अपेक्षा

 करू गा  कि  अगर  सरकार  माइन्योरिटी  में  है  फिर  भी  सही  ढंग  से  चले  तो  वित्त  मंत्री  से  और  भी
 पांच  बजट  जो  टम॑  आपको  लोगों  ने  दी  उसमें  रखवाने  में  आपको  पार्टी  भी

 सहयोग  दें  ।

 40  साल  के  बाद  आप  देग  की  इकोनॉमी  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  इतने  साल  में  आपका  जो  ध्येय
 उस  ध्येय  उस  लक्षांक  को  पाने  के  लिए  कौन  सी  नीति  अपनाई  गई  जिस  नीति  से  40  साल

 के  बाद  देश  की  आधथिक  हाल  त  तबाह  हो  गई  ।  इतने  साल  बाद  आप  करवट  बदल  रहे
 अभी  पब्लिक  में  कह  रहे  हैं  कि  इकोतरॉमी  ऐसी  होनी  चाहिए  |  40  साल  इस  देश  में  इकोनॉमी
 रखने  वाले  आप  थे  या  सहयोगी  थे  |  इस  देश  में  कोई  कोई  ऐसी  पार्टी  नहीं  आई  जिसकी
 विचारधारा  अलग  हो  ।  कांग्रेस  या  कांग्रे सी  कल्चर  के  लोग  ही  देश  में  शासन  करते  1977
 से  1979  तक  ढाई  सालों  को  इतने  साल  तेक  आपने  ही  देश  में  राज्य  किया  आपने

 ही  देश  की  आथिक  नीति  को  गड़गड़  किया  आपने  आथिक  नीति  ऐसी  क॑ंसी  बनाई  जिससे  आज
 देश  की  हालत  तबाह  हो  गई  ।  आज  आपको  एक  साथ  दुनिया  भर  की  इण्डस्ट्रियल  पॉलिसी  रखनी

 रुपये  का  अवमुल्यन  करना  व्यापार  नीति  और  नयी  करनी  पड़ी  !  अच्छे  अर्थंशास्त्री  को
 कंसल्ट  करके  अगर  आप  देग  को  चजाते  तो  अच्छा  होता  ।  आपने  क्‍या  चलाया  ?  आपने  अपनी
 पार्टी  की  पॉलिसी  इम्पलीमेंट  करने  के  लिए  देश  की  हालत  खराब  कर  आपने  वोट  बैंक  को
 ध्यान  में  रखते  कौत  से  वर्ग  का  हम  ज्यादा  अच्छा  करें  चाहे  देश  भाड़  में  जाए  और  नीति
 भाड़  में  वोट  मिल  ने  वोटों  पर  आधारित  आर्थिक  नीति  आपने  इस्पलीमेंट  की  ।
 आपकी  पार्टी  की  गलत  नीति  रही  ।

 आपकी  पार्टी  की  वोट  ओरियेन्टेड  इकोनोमिक  पालिसी  देश  को  तबाह  के  रास्ते  पर  ले  गई
 और  चालीस  साल  में  आज  दुनिया  भर  में  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हिन्दुस्तान  को  नीचा  देखना  पड़ता

 आज  हम  जिसको  भीख  मांगने  का  शकोरा  बोलते  वह  लेकर  आप  जानते  हैं  तो कोई  आपको
 रुपया  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  आइ०एम  ०एफ०  भी  लोन  देता  है  तो  कंडीशन  रखता  है  ।  यह  कि
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 शंक्र  सिह

 हिन्दुस्तान  जहां  भी  लोन  मांगे  तो  दूसरे  लोग  देते  उस  समय  दुनिया  भर  के  अथंशास्त्री

 कहते  थे  कि  हिन्दुस्तान  को  विचार  करना  चाहिए  अर  लोन  नहीं  लेना  उस  लोन  में  हम
 आधिक  आजादी  भी  गंवाते  आज  दुनिया  में  अपना  नम्बर  विकसित  देशों  में  पीछे  से
 तीसरा-चौथा  नम्बर  है  ।  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ।  इस  देश  को  तबाह  करने  वाला  कौन  है  ।
 आपने  जो  यह  किया  वह  एक  अपराध  देश  के  साथ  धोआधड़ी  है  और  हिप्पोक् सी  है  ।  देश  को

 इस  रास्ते  पर  ले  गए  और  बड़ी-बड़ी  बातें  की  ।  जो  देखना  चाहिए  वह  नहीं  देखा  ।  वोट

 बेंक  और  गलत  पार्टी  पॉलिसी  को  इम्पलोमेंट  करने  देश  को  यहां  ले  आए  आज  डा०  सिह

 यहां  पर  नहीं  हैं  लेकिन  श्री  कुरियन  बैठे  हुए  slo  मनमोहन  सिंह  ऐसा  समझ  रहे  हैं  कि  मैं  देश

 को  कहीं  और  ले  जा  रहा  इकोनोमिक  इंडस्ट्रीयल  पालिसी  या  बजट  का  सहारा  लेकर
 देश  की  आर्थिक  धक्का  लगाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  डा०  सिंह  इतने  साल  कहां  थे  ।  क्या  आप

 बीस  साल  तक  एडमिनिस्ट्रं शन  में  नहीं  रिजव॑  बैंक  और  इन्दिरा  जी  के  स!थ  नहो  थे  ।  डा०  सिंह
 को  कभी  ऐसा  नहीं  लगा  कि  नो  फरदरਂ  मैं  एक  भी  गलत  बात  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं

 रहूंगा  ।  मैं  अरथंशास्त्री  नहीं  हुं  और  भारत  सरकार  की  नौकरी  जरूर  करता  अगर  गलत  नीति

 आप  अमल  में  रखने  के  लिए  जा  रहे  हैं  तो  एम  मैं  आपको  सहयोग  नहीं

 इज  माई  रेजिग्नेशनਂ  ।  आप  कह  रहे  हैं  कि  देश  तब्राही  पर  पहुंच  गया  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अपने

 भाषण  में  कहा  कि  देश  की  नीति  चेंज  करनी  तो  चालीस  साल  तक  चेंज  क्‍यों  नहीं  की  ।  आप

 नेहरू  जी  का  नाम  ले  रहे  इस  विचार  पर  मैं  ब।द  में  आऊंगा  ।  वित्त  मंत्री  जी  मसीहा  बनने  निकले

 मेहरबानी  करके  मसीहा  बनने  की  कोशिश  न  करें  ।  सौ  करोड़  रुपया  राजीव  गांधी  फाइन्डेशन
 और  फटिलाइजर  सब्सिडी  को  विदड़ा  करने  के  लिए  दबाव  डाला  तो  आपको  मानना  पड़ा  |  इस

 हालत  में  दूसरा  बजट  पेश  करने  में  आप  कामयाब  होंगे  या  मुझे  शंका  आप  मसीहा  न  बने  ।

 आप  इकोनोमिस्ट  हैं  और  आएकी-पार्टी  सरकार  में  हैं  तो  पार्टी  की  पालिस  के  हिसाव  से  बजट  रखिए
 और  इंडस्ट्रीयल  पालिस  भी  रखें  ।  विपक्ष  और  देश  में  भी  अच्छे-अच्छे  अयंशास्त्री  उनसे

 टेशन  होता  तो  अच्छा  रहतो  ।  यह  बड़े  दुख  की  थात  है  कि  आप  आश्थिक  मामलों  में  कंसल्ट  नहीं
 कर  रहे  आपको  कंसल्ट  करना  सब  आए  /  सहणोग  देंगे  जिसको  आप  मानेया  न

 माने  ।  आज  एक  आपने  जो  इम्पलीमेंटेशन  उसका  क्या  परिणाम  हुआ  ।  आज  दुनियाभर  में

 आधथिक  और  राजकीय  रेप्युटेशन  हिन्दुस्तान  की  गिर  गई  है  और  प्रतिष्ठा  पर  धब्बा  लग  गया  है  और

 आइ०एम  ०एफ०  के  सामने  घुटने  टेकने  पड़े  और  कहना  पड़ा  कि  जो  भी  आपकी  कंडीशन  वह  हम
 मान  आइ०एम  ०एफ०  कया  कंडीशन  लगा  रहे  है  और  कया  बातें  हो  रही  उसको  सदन  में

 रखें  ।  यह  देश  की  जनता  को  जानने  का  अधिकार  ७ोई  एक  सरकार  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 आइ०एम  ०एफ०  की  कंडीशन  होती  है  कि  वह  हिन्दुस्तान  के  कामन  सिटीजन  से  कनन्‍्सने  करता  है  ।

 जब  आदमी  बाहर  जाता  है  तो  लोग  कहते  हैं  कि  यह  भारतीय  है  और  आइ०एम०एफ०  के  आगे

 घुटने  वाले  देश  का  नागरिक  है  ।

 आप  कैसे  घुटने  टेक  रहे  उसने  कौन-सी  शर्तें  लगाई  इनके  बारे  में  आप  श्वेत  पत्र
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 निकालें  ।  यह  भी  बतायें  कि  इनको  आगे  बढ़ाना  चाहिए  या  नहीं  बढ़ाना  चाहिए  ।  हमारे  देश  में

 पहले  बच्चा  जन्म  लेता  था  तो  वह  अपने  पिता  का  कर्ज  लेकर  पैदा  होता  लेकिन  आज  वह
 भारत  सरकार  का  कर्ज  लेकर  जन्मता  जबकि  इसका  अधिकार  आपको  नहीं  मेहरबानी
 करके  जितने  भी  इससे  निकलने  के  उपाय  हैं  आप  सबसे  बातचीत  करके  इस  समस्या  का  समाधान

 सब  आपको  इसमें  सहयोग  देगे  ।

 40  साल  तक  आप  नेहरू  जी  का  नाम  लेते  नेहरू  जी  की  सोशलिस्टिक  पैटने  आफ

 सोसायटी  की  जो  बात  थी  उसके  दिमाग  से  तब  रूस  और  चीन  जैसे  साम्यवादी  देशों
 का  असर  था  ।  नेहरू  जी  ने  कभी  कृषि  नहीं  गांव  नही  देखे  उन्होंने  कभी  गरीबी  नहीं  देखी  ।

 वे  ऐसे  परिवार  से  आये  थे  जहां  यह  सब  कुछ  नहीं  था  ओर  महात्मा  गांधी  ने  उन्हें  स्वतन्त्रता

 संग्राम  के  बाद  उनकी  भूमिका  को  देखते  हुए  उन्हें  प्रधान  मंत्री  बनवाया  ।  सरकार  और  नेहरू  जी  के

 बीच  वे  नेहरू  जी  को  पसन्द  करते  थे  ।  प्रधान  मंत्री  बनने  के  बाद  नेहरू  जी  देश  को  ऐसी  जगह  ले

 जाना  चाहते  थे  कि  ख्वाब  में  अच्छी  बातें  थी  जो  वे  कहते  लेकिन  यथार्थ  में  वे  सही  नद्टों  उतरती

 वास्तविकता  तो  यह  थी  कि  जितने  हमारे  देशवासी  थे  उनको  आगे  ले  जाने  वाली  नीतियों  की
 तब  आवश्यकता  थी  ।  हमारा  देश  गांवों  में  बसता  वह  कृषि  पर  आधारित  खेती  पर  जीता

 है  ।  अगर  नेहरू  जी  ने  कृषि  पर  आधारित  औद्योगिक  नीति  बनाई  होती  और  कृषि  को  ज्यादा
 मिकता  दी  होती  और  बड़े-बड़े  उद्योगों  के  चक्कर  में  न  फंसते  तो आज  देश  की  हालत  यह  न  होती  ।

 नेहरू  जी  के  बाद  इंदिरा  जी  राजीव  जी  आज  उनका  जन्मद्दिन  ये  भी  उसी  पुराना
 नीति  पर  चलते  रहे  जो  कि  खवाबों  में  तो  अच्छी  लगती  लेकिन  वास्तविकता  से  कोशथों  दूर  है  ।
 अगर  आपने  नेहरू  परिवार  को  यश  देना  है  तो  वह  दे  लेकिन  देश  की  वतंमात  हालत  की

 अपयश  भी  इन्हीं  पर  हमारे  प्रधानमंत्री  भी  यही  बात  करते  हैं  ।

 अगर  इन्होंने  नेहरूजी  की  समाजवाद  वाली  बात  मानी  होती  तो  आज  ऐसी  बात  न  कहते  ;
 यह  नेहरू  जी  बात  को  लेकर  कह  रहे  हैं  कि  नई  औद्योगिक  नीति  वास्तव  में  पण्डित  नेहरू  के  विलक्षण
 औद्योगिक  जीवन  दर्शन  का  समयानुकूल  विस्तार  यह  नीति  समयानुकूल  सन्दर्भ  में  पुनरंचना  के
 प्रयासों  की  कड़ी  है  जिसके  आधार  पर  देश  के  आथिक  आधार  का  नया  अध्याय  शुरू  हो  रहा
 यानी  आप  उनकी  पहले  की  बातों  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  और  पुराने  अध्याय  को  समाप्त  कर
 रहे

 |

 श्रोमतो  गीता  मुखर्जी  :  उपाध्यक्ष  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  वह  किसे
 सम्बोधित  कर  रहे  हैं
 O°  झाध्यक्ष  महोदय  :  वे  इस  माननीय  सभा  को  सम्बोधित  कर  रहे  हैं  ।

 ओमतो  गोता  मुखर्जी  :  वह  आपको  सम्बोधित  कर  रहे  मैं  अच्छी  तरह  समझ  सकती  हूं  ।
 लेकिन  और  किसे  सम्बोधित  कर  रहे  हैं  ।
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 श्री  .  कर  सिंह  वाघेला  :  इस  मामले  में  सरकार  उचित  रूप  से  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ।

 क्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  कि  गीता  जी  के  मन  में  कुछ  विचार  उठ  रहे  हैं  ।

 भी  <  प्रताप  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  माननीय
 सदस्य  आपको  अथवा  सत्ता  पक्ष  के  खाली  पड़े  स्थानों  को  सम्बोधित  कर  रहे  हैं  ।

 अपाध्  क्ष  महोदय  :  वे  अध्यक्ष  पीठ  को  सम्बोधित  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  शं  र  सिह  वाधेला  :  उद्योग  नीति  और  अब  उद्योग  मंत्रालय  के  अनुदान  की
 मांगों  पर  हो  ॑ही  चर्चा  के  प्रति  सरकार  गम्भीर  नहीं  यदि  वित्त  और  उद्योग  मंत्री  यहां
 उपस्थित  होते  )  कोई  समस्या  नहीं  थी  ।  लेकिन  वह  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 ह

 |

 जिसके  साथ  ही  देश  के  आथिक  इतिहास  का  एक  नया  अध्याय  शुरू  होता  देश  की  समग्र
 औद्योगिक  रूप.तरण  की  इस  महती  प्रक्रिया  के  तहत  औद्योगिक  क्षेत्र  को  उदार  और
 प्रतियोगी  बना  दिया  है  |  नेहरू  जी  उन्मुक्त  नीति  को  नहीं  मानते  वे  उदार  और  प्रतियोगी
 नीति  को  नहीं  मानते  थे  ।  वे  समाजवाद  को  मानते  मगर  समाजवाद  की  1956  में  जो
 औद्योगिक  नीति  रही  उसमें  सोशलिस्टिक  पैटनं  आफ  सोसाइटी  के  हिसाब  से  जो  नीति
 उस  नीति  ने  देश  को  चौपट  क्‍या  हुआ  ?  उस  नीति  के  हिसाब  से  अगर  समाजवादी  की

 जगह  गांधी  जी  की  बातों  पर  नेहरू  जी  जाते  या  देश  गांधी  जी  को  वोट  बटोरने  हैं  तो

 महात्मा  गांधी  महात्मा  गांधी  ।  देश  को  ठीक  करने  में  गांधी  जी  कीं  बातें  आपने  इस्प्लीमेंट  की
 होती  ।  इनकी  जो  दो-चार  बातें  आत्म-निर्भरता  यानि  देश  को  सम्मान  के  हिसाब  से  जीना

 दूसरे  देशों  पर  निर्भर  नहीं  रहना  चाहिए  ।  दूसरी  कैसा  भी  देश  आधुनिकीकरण
 होना  चाहिए  ।  आपने  आधुनिकीकरण  किया  लेकिन  कम्प्युट्राईज  बाकी  जिसमें  करना
 उसमें  आपने  नहीं  किया  ।  विकेन्द्रीकरण  की  जहां  तक  बात  आप  दुनियाभर  का  विकेन्द्रीकरण
 ले  करके  बंठे  हैं  इसका  ही  रिजल्ट  है  ।

 ]
 ह

 राजनीति  i  और  आर्थिक  दृष्टि  से  राष्ट्र  का  विकेन्द्रीकरण  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 विकेन्द्रीक रण  आर्थिक  नौति  में  या  उद्योग  में  पार्टी  नहीं  करती  या  बाकी  के  बीच  में  इसका
 इम्प्लीमेंट  करती  तो  विकेन्द्रीकरण  सामान्य  आदमी  को  आशीर्वाद  रूप  मिलता  ।  आपका  कोई  भी
 काम  हो  आओ  आओ  चलो  उच्चोग  भवन  ।  उद्योग  भवन  में  क्‍या  होता

 परमिट  ।  क्ष्या  प्रो०  कुरियन  आप  जानते  हैं  कि  परमिट  सब  में  रुपए  लेते
 उद्योग  भवन  में  जो  दो  नम्बर  के  लोग  जाते  हैं  कि  परमिट  में  रुपए  लीजिए  और  कोटा
 दिलाइए  ।  ब्यूरोक़ सी  का  ऐसा  कंट्रोल  है  कि  आपकी  डी-सेंट्रलाईज  की  पालिसी  कभी  अगर  कार्यान्वित
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 की  होटी  तो  भी  व्यूरोक॑  सी  इस  सँट्रलाईज  कर  करप्शन  इतनी  भारी  है  यहां  पर  तो  जूं  तक

 नही  रेंगती  है  |  यदि  गांधी  जी  की  विकेन्द्रीकरण  की  बात  को  भी  मानते  तो  देश  का  कुछ  उद्धार

 होता  ।  गांधी  जी  दरिद्र  नाराण  को  सेवा  को  भी  बात  करते  आप  बात  करते  हैं  गरीबों  की
 लेकिन  गरीदी  रवना  चाहते  अवर  गरोजी  हट  गई  तो  चुनाव  में  गरीबी  हटाओ  फी  बात  आप

 कहां  से  करते  ?  इसलिए  गरीब  आपके  लिए  आशीर्वाद  है  और  देश  अनपढ़  गरीब  रहे  ।  आपके

 चुनाव  में  गरीबी  हटाओ  की  वात  आपका  भला  करने  वाला  मसीहा  इस  हिसाब  से  चुनाव  में
 वोट  बटो  रने  के  लिए  गरीबी  से  ही  आप  -  ज्यादा  फायदा  गरीबी  में  दरिद्र  नारायण  की  सही
 सेवा  उसको  कंसेशन  देने  से  वह  खुद  आत्मनिरभेर  खुद  अपने  पैरों  पर  खड़ा  ऐसी
 पॉलिसी  होटी  चाहिए  ।  वाकई  जो  दरिद्र  नारायण  की  सेवा  वह  सही  होनी  चाहिए  ।

 डिप्टी  स्पीकर  आप  और  हम  वीं  सदी  में  जा  रहे  हैं  हर  पार्टी  में  गरीबों  के  बारे  में
 कंपीटीशन  कर  रही  देश  में  सबने  गरीवो  की  बात  करने  में  गौरव  समझा  ।  कभी  वहां  से  निकल
 कर  सामान्य  मानव  को  सुश्री  करने  को  बात  की  होती  तो  अच्छा  होता  ।  आप  इंडस्ट्री  में  भी  स्पून
 फीडिंग  के  हिमायती  नढीं  यह  बात  इंडस्ट्री  में  निकल  जाना  इन्सान  को  क्‍यों  रखते  ?
 अब  आप  40  साल  के  बाद  भी  गरीज  को  स्पून  फीडिग  पर  जिन्दा  रखेगे  ?  उसको  आपने  कोई
 धन्धा  नहीं  दिया  कितनी  बेकारी  बढ़ी  कितने  गरीब  बढ़  गरीबी  की  बात  करने  वाले
 चालीस  वर्षो  में  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  कितने  लोग  उठाये  आज  50  करोड़  लोग  गरीबी  की  रेखा
 से  नीचे  जी  रहे  किसने  बढ़ाये  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  इतने  लोग  हो  गये  है  कि  उनको
 खाना  नहीं  मिलता  हैं  और  हम  कहते  हैं  कि  मण्डल  कमीशन  या  वह  कमीशन  बनाइये  ।  गरीब  दरिद्र
 की  सेवा  कब  होगी  ?  कंपीटीशन  गरीबी  बढ़ाने  का  उसे  मिटाने  का  हो  ।  जिस  तरह  इंडस्ट्री
 को  स्पून  फीडिंग  में  नहीं  रखते  उस  हिसाब  से  इनसान  को  भी  स्पून  फीडिग  में  मत  रखिए  ।  कुछ
 समय  आने  के  बाद  धक्का  मार  के  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  को  ऊपर  आप
 गरीबी  रेखा  से  नीचे  बचाने  में  गोरव  मत  अनुभव  करें  ।  आप  कितने  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  से
 निकालकर  ऊपर  इस  दिशा  में  विचार  करेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  देश  के  सामान्य  आदमी
 को  फायदा  होगा  ।

 डिप्टी  स्पीकर  इस  समय  जो  सरकार  बार-बार  नेहरू  जी  की  बात  करती  अभी
 भी  प्रधानमंत्री  जी  ने  भाषण  में  कहा  था  कि  नेहरू  जी  समाजवाद  पर  चलते  वजह  एक
 नेहरू  जी  की  इंडस्ट्रियल  नेहरू  जी  का  समाजवाद  ।  समाजवाद  आज  दुनिया  भर  में  मर  रहा

 थोड़ा-सा  बचा  था  रशिया  में  और  वह  भी  कल  गोबचिफ  की  क्‍या  हालत  कर  वह  देख  रहे  हैं  ।
 समाजवाद  क्‍या  चीज  है  ?  समाजवाद  जिस  रास्ते  पर  चलने  के  लिए  इतने  साल  लगे
 उसमें  से  क्या  बाहर  निकल  रहा  चाइना  की  हालत  रशिया  की  हालत  देखिए  पृ्व॑  योरोप
 की  हालत  देखिए  ।  जब  दुनिया  समाजवाद  को  छोड़  रही  है  तो  आप-नेहरू  जी और  समाजवाद  की
 बात  हिम्मत  से  छोड़ने  की  करिए  ।  नेहरू  जी  स्वगंवासी  हो

 समाजवाद  समाप्त  हो  गया  ।  नेहरू
 जी

 अमर  समाजवाद  बरकरार  ये  तीनों
 अमर  रहें  ।
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 तो  आप  सिफ  नेहरू  जी  को  खुश  रखने  के  लिए  या  नेहरू  जी  के  परिवार  को  खुश  रखने
 के  लिए  नेहरू  जी  की  नीति  और  समाजवाद  की  जिसको  दुनिया  छोड़  रही  आप  उसको

 ऐसे  कपड़े  पहनाने  की  कोशिश  मत  करिए  ।  इंदिरा  जी  ने  बंकों  का  नेशनलाइजेशन  किया  ।  आज
 भी  आप  बैंकों  की  हालत  कमंचारी  क्‍या  कर  रहे  आप  इसमें  सुधार  कर  रहे  हैं  तो
 जल्दी  हिम्मत  से  करिए  ।  राजीव  जी  ने  भी  कंप्यूटर्स  इंपोटं  करने  की  बात  आपने

 वह  बात  छोड़  दी  ।  ठीक  जो  निर्यात  की  चीजें  हैं  उनमें  फर्क  आता  लेकिन  जो  नेहरू  जी
 इंदिरा  जी  और  राजीव  जी  की  पॉलिसी  उसको  अपने  छोड़  दिया  गोर्बाचोव  ने  कहा  कि

 मैं  छोड़  रहा  चीन  के  लोग  कह  रहे  हैं  कि  हम  छोड़  रहे  वह  हिम्मत  से  कह  रहे  हैं  कि  हम
 छोड़  रहे  इसमें  कोई  शर्म  की  बात  नहीं  अच्छी  बात  है  ।

 ]

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  मैं  सिफे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वह  इस  बात  में
 विश्वास  करते  हैं  कि  भारत  में  जो  भी  हो  रहा  था  वह  सब  समाज  वाद  था  अथवा  नहीं  ।

 |

 लेकिन  आप  शरमाइए  मत  ।  हिम्मत  से  कहिए  कि  हमने  समाज  वाद  को  छोड़  दिया  है  ।

 ]

 श्री  रूपचन्द  मैं  सिफ  यह  पूछ  रहा  हूं  कि  क्‍या  यह  सब  समाज  गद

 |

 श्री  शंकर  सिह  वाघेला  :  अगर  40  साल  की  उम्र  वाले  एक  व्यक्ति  की  मूंछें  भी  नहीं  उगी
 पांच  फीट  हाइट  भी  नहीं  है  तो  आप  उसको  पूरा  आदमी  नहीं  कहेंगे  ।  जिस  सही  रास्ते  पर आज

 हिन्दुस्तान  ने  चलना  शुरू  किया  है  अगर  40  साल  पहले  शुरू  किया  होता  तो  आज  हिन्दुस्तान  एक

 बहुत  बड़ी  ताकत

 ]
 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  इन्हें  समाजवाद  विरोधी  समझा  जाता

 ]

 श्री  शंकर  सिह  वाघेला  *  मैं  समझता  हूं  कि  कभी  भी  कुछ  होना  है  तो  वह  चलता  रहेगा
 लेकिन  हमें  तो  जिन्दा  रहना  जो  प्रोग्राम  हैं  वह  इतना  रुपया  खर्च  करने  के
 बाद  इतना  भी  ठीक  नहीं  बना  ।  मैं  कहता  हूं  कि आज  तो  मामला  खत्म  कर  दिया  गया  देश
 की  आबरू  देजिए  दुनिया  में  क्या  है  ?  कहां  जा  रहे  हैं  हम  ?  अगर  हम  सही  रास्ते  पर  होते  तो
 क्या  यह  स्थिति  हिन्दुस्कान  की  होती  ?  गांधी  जी  ने  दरिद्रनारायण  की  सेवा  चाही  उन्होंने
 कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  की बात  कही  थी  और  बेरोजगारी  उन्मूलन  की  बात  भी  उसमें
 आती
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 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आवके  ध्यान  में  सिफे  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  पर

 चर्चा  हेतु  आठ  घंटे  का  समय  दिया  गया  है  ।  कांग्रंस  को  3  घंटा  15  भाजपा  को  1  घंटा

 40  जनता  दल  को  49  सी०  पी०  आई०  को  30  सी०  पी०  आई०
 को  तेलगु  देशम  पार्टी  को  11  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०  के०  को  10

 जे०  एम०  एम०  को  5  जनता  पार्टी  को  4  निदंलीय  सदस्यों  को  12  हमें

 इन  समयों  के  अनुसार  ही  अपने  भाषणों  को  समायोजित  करना  है  ।

 ]

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  आप  थोड़ा  सजेशन  दीजिए  न  वधेला  जी  ।

 ]

 हम  आपका  परामश्श  जानना  चाहते  हैं  ।  कृपया  अपनी  सलाह  दाजज  ए  ।

 ]

 श्री  शंकर  सिह  वाघेला  :  आपकी  इंडस्ट्रियल  पॉलिस  में  भी  दुनिया  भर  की  बात  थी  ।

 जिस  समय  जिस  भाषा  में  बात  होती  मैं  उसी  में  बात  करता  आपने

 कहा  था  कि  100  दिन  के  अन्दर  मंहगाई  को  कंट्रोल  करेंगे  ।  जिस  दिन  ओथ  टेकिंग  हुई  उस

 दिन  आपके  जो  भाव  उस  दिन  में  आप  अगर  वापस  देश  को  भेज  देंगे  तो  देश  का  बड़ा  भारी

 कल्याण  होगा  ।  आपने  जो  हालत  की  उसके  ऊपर  मैं  बाद  मैं  आपने  जो  शुरूआत
 देश  को  ठीक  करने  के  हिसाब  से  जैसे  बजटਂ  से  शुरू  किया  तो  बजट  में  इनडायरेक्ट  टैक्सेज  को  मैं

 समझ  सकता  हूं  ।  डायरेक्ट  टैक्सेज  में  कॉमन  मेन  पर  पेट्रोल  पर  कॉस्ट  पुश
 इन्फ्लेशन  का  प्रभाव  है  ।  इसका  नतीजा  आप  भोग  रहे  100  दिन  300  दिन  में  भी

 आप  कंट्रोल  नहीं  कर  पाएंगे  और  इससे  दया  होगा  कि  कॉस्ट  पुश  इन्फ्लेशन  को  तेजी

 उसके  इसके  जो  कंस्केडिंग  ईफक्टस  उससे  भी  आप  और  हम  बच  नहीं  पाएंगे  ।  इसलिए
 जो  चीजें  आप  करने  जा  रहे  उससे  कौमत  मन  पर  क्या  असर  पड़  रहा  है  जिस  कौमन  मंन  को

 आपने  प्रौमिज  किया  जिन  दिन  आपने  अपनी  गवनंमैंट  बनायी  यदि  उस  दिलन  के  प्राइस
 लेबल  तक  भी  आप  रेटस  को  वापस  ला  संकें  तो  भी  हम  आपके  आभारी  होंगे  ।

 उपाध्यक्ष  अब  मैं  अपनी  बातों  को  शौर्ट  करता  हूं  क्‍योंकि  खाद  वाली  बाद  और

 डिस्ट्रीब्यूशनन  सिस्टम  की  उससे  इंडस्ट्रियल  पौलिसी  की  जिन  दिनों  में  आपने

 यहां  इकौनौमिक  सर्वे  के  आपने  इंडस्ट्रियल  पौलिसी  सदन  में  उसमें  जिन  बातों
 को  शामिल  करना  चाहिए  केवल  तीन  बातों  को  मैं  यहां  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।
 उसकी  वजह  से  देश  को  जो  प्रोब्लम्स  हुई  वे  हैं--फिस्कल  यह  बिल्कुल  अक्षम्य  अपराध
 आपका  राजकोषीय  घाटा  है  विदेशी  व्यापार  घाटा  यानी  बैलेंस  ऑफ  पेयमैंट  डैफिसिट  और
 डबल  डिजिट  इन्फलेशन  ।  इसकी  वजह  से  तीन  तरफा  मार  पड़ी  यानी  तीनों  बातें  उसमें  से
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 शंकर  सिह  वबाधेला |

 उससे  क्या  पिछले  तीन  सालों  की  हालत  आप  देख  लीजि  पिछले  तीन  सालों  के  आंकड़  मैं
 आपको  बताता  हूं  ।  औद्योगिक  उत्पादन  में  जो  वृद्धि  की  दर  होनी  चाहिए  थी  :  वर्ष  1988-89  में
 8.7  परसेंट  1989-90  में  8.6  परसेंट  1990-91  में  8.4  परसेंट  और  फिर  1991-92

 में  एप्रौक्सिमेट  7.5  परसेंट  ।  इसका  मतलब  हुआ  कि  इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  रेट  जो  आपका  होना
 चाहिए  उसमें  दिन-प्रति-दिन  गिरावट  आती  तीन  सालों  में  वह  लगातार  डिक्रीज

 कर
 होता  गया  ।

 इसके  बाद  प्राइस  राइज  के  आंकड़े  आप  आपने  तीन  सालों  में  प्राइस  राइज  किस

 हाजत  तक  पहुंचा  में  5.7,  1989-90  में  9.1,  1990-91  में  12.1  और
 1991-92  में  14.5  परसेंट  ।  अब  विदेशी  कर्जे  के  आंकड़े  देख  8-89  में  69,383

 करोड़  रुपये  का  कर्जा  1989-90  में  वह  80,135  करोड़  हो  1990-91  में  1,20,000
 करोड़  रुपये  हो गया  और  1991-92  में  1,85,000  करोड़  तक  पहुंच  गया  ।  इसके  अलावा
 आपके  पास  जो  फौरेन  एक्सचेंज  के  रिजव॑  में  6,300.5  करोड  रुपये  के
 1989-90  में  घटकर  5,787  करोड़  रुपये  के  रह  1990-91  में  और  घटकर  4,388

 करोड़  रुपये  के  रह  गए  और  फिर  घटकर  2500  करोड़  रुपये  के  रह  गए  |  आज  स्थिति  यह  है  कि

 यदि  आपके  पास  1500  करोड़  रुपये  के  रिजव  भी  हैं  तो  भी  मैं  आपको  नसीबदार  मानता  हूं  ।

 आज  देव  की  हालत  क्या  हो  गई  रिजवं  जीरो  हो  गया  फोरेन  एक्सचेंज  की  हमारे  पास
 शारी  कमी  आखिर  हम  कहां  जा  रहे  हैं  और  यह  सब  कैसे  हो  इंडस्ट्रियल  उत्पादन  में

 जो  वृद्धि  होता  चाहिए  उसमें  कैसे  डिक्रीज  आ  प्राइस  राइज  कहां  तक  हो  गया  और
 फौरेन  एक्प  वेंज  कैसे  माइगस  हो  इस  सब  की  जिम्मेदारी  सीधे  सरकार  की  है  और  इसके  लिए
 सरकार  फो  जितना  धन्यवाद  हम  दे  वह  कम  है  ।

 उपाध्यक्ष  बजट  से  जिस  तरह  से  सरकार  ने  रुपये  का  डिवैल्यूएशन
 औफिशियली  20  परवेंट  डिवैल्यूएशन  आपने  किया  लेकिन  रिजव॑  बेक  की  जो  पौलिसी  हमारे
 पास  जितना  फौरेस  एक्सचेंज  कुछ  देशों  के  साथ  हम  रूपी  में  बद्ध  अर्टच्ड  जैसे  ही  कुछ
 होगा  अपने  आप  इंट  रनेशनल  फोरेन  एक्सचेंज  के  रेट  में  हमारा  रुपया  अपनी  जगह  लेगा  ।

 रिजवं  बक  को  जो  पौलिसी  रहो  वह  मस्ट  होती  है  ।  उसके  अछ।वा  दूसरा  कोई  चारा  नहीं
 इसी  क्लाउलिंग  पैग  की  पौलिती  को  इस्पलीमैंट  करते  1991  में  आपने  रुपये  को

 50  पर  डिवेल्यूएट  कर  इयसे  पहने  एक  साल  में  20  पररेंट  अवमूल्यन  रुपये  का  हुआ
 था  ।  फिर  आपने  औफिशियलो  20  परसेंट  रुपये  का  अयमसूल्यत  कर  कुल  मिलाकर  एक
 रुपये  में  90  पैसे  इस  तरह  आपने  पिछते  डेढ़  साल  में  कम  रुपये  की  वैल्यू  को  तबाह
 कर  दिया  ।  इतना  ही  कुछ  थोड़ा-सा  तो  आपने  ऑफिशियली  ही  20  परसेंट  डीवेल्य

 उसके  बाद  आपको  5  परसेंड  और  करना  यानी  कि  पूरे  के  पूरे  रगी  का  एक  साल  में

 वैल्यू  ही  गंवा  दिया  ।  रिजवं  वैंक  की  पॉलिसी  के  हिसाब  से  जो  क्रॉलिंग  पंग  की  पॉलिसी  उसमें
 50  पर  सेंट  चला  गया  ऑफिशियल  ,  उसमें  आपने  20  परसेंट  कर  दिया  फिर  5  परसेंट  का  किया
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 ओर  इसलिए  जो  एडज  स्‍्ट  करना  चाहिए  आपको  उस  अनुकल  न  के  उस  एडज  स्ट  मेंट  में  पूरा
 का  पूरा  डिवेल्यूएशन  खत्म  हो  गया  ।  इस  प्रकार  से  आपको  रूपी  को  तबाह  करने  का  कौन-सा

 राइट  यह  आपके  पाप  का  प्रायश्चित  इतने  पाप  किए  इसके  बाद  भी  यदि  रुपया  बचता

 है  और  यह  पॉलिसी  रही  और  फिर  कोई  कमिटमेंट  नहीं  सही  दिशा  में  आप  नहीं
 तो  फिर  से  रूपी  डिवैल्यू  उसको  आप  रोक  नहीं

 अभी  मैं  रिजवं  बे  की  बात  कर  रहा  इसी  सम्बन्ध  में  एक  दूसरी  बात
 माजिन  मनी  की  आपऊे  पास  डॉलर  नहीं  व्यापारी  को  डॉल  र  उसको  डालर

 नहीं  फारेन  एक्सचेंज  नहीं  तो  आपने  इतना  माजिन  मनों  क्‍यों  बढ़ाया  है  ?  आप  सब  को
 बोल  दीजिए  डॉलर  नहीं  फारेन  एक्सचेंज  नहीं  मिलेगा  ।  बिजनैस  मैन  को  नहीं
 किसी  को  बाह  र  जाना  उसको  नहीं  लेकिन  कहीं  गवनंमेंट  को  इम्पोर्ट  करना  जि  समें
 सबका  कमीशन  होता  उसमें  फॉरेन  एवसचेंज.की  बात  आड़  नहीं  आती  ।  आपने  मार्जिन  मनी

 50  से  200  परसेंट  कर  ऐसा  क्यों  किया  आप  सब  के  लिए  माजिन  मनी  रखिए  और

 मेहरबानी  करके  वह  माजिन  मनी  मारजिन  मनी  की  परसेटेज  नीचे  ल ेआइए  |  जिस
 व्यापारी  के  लिए  फारेन  एक्सचेंज  जरूरी  जिस  बिजनेस  मैन  को  आप  अपने  हिसाब  से  समझते  हैं
 कि  यह  ठीक  है  और  इसको  जरूरत  तो  उसको  आप  दीजिए  ।  इस  मामले  में  जो  आप  कर  रहे
 हैं  उस  पर  आप  विचार  कीजिए  ।  नेशनलाइज्ड  बैंकों  ने  बिजनैसमैन  का  क्रेडिट  भी  खत्म  कर  दिया
 और  आप  रूपी  पेमेंट  के  देश  और  हमारे  दूसरे  डालर  के  हिसाब  से  व्यापार  करने  वाले  देशों  के  साथ
 माजिन  सेफ  इसमें  जिस  प्रकार  से  भेद  करना  वह  आप  नहीं  कर  रहे  आपके
 पास  डालर  नहीं  आप  यह  समझते  तो  रूपी  पेमेंट  वाले  देश  रशिया  हो  या  ऐसे  ईस्ट  यूरोप
 के  देश  इनके  साथ  व्यापार  में  क्या  तकलीफ  आप  इम्प्रोर्ट  करते
 फटिलाइजर  या  एक्स०  वाई०  तो  जो  रूपी  पेमेंट  वाले  देशों  में  उनको  आप  डॉलर  के  देशों
 में  क्‍यों  घसीट  ले  जाते  हैं  ?  अगर  प्राइस  और  क्वालिटी  कन्ट्रोल  की  प्रॉब्लम  तो  प्राइस  और
 क्वालिटी  कंट्रोल  को  ठीक  से  देखिए  |  आप  मेहरवानी  करके  रूपी  पेमेंट  वाले  देशों  से  व्यापार  क्‍यों
 नहीं  करते  हैं  ?  मैं  कम्युनिस्ट  कंट्रीज  के  फेवर  की  बात  नहीं  लेकिन  रूपी  पेमेंट  वाले  देश  जो

 वहीं  से  इम्पोट  होना  चाहिए  जिससे  डॉलर  वाला  मामला  तो  बीच  में  न  आए  क्योंकि  हमारे
 पास  फारेन  एक्सचेंज  नहीं  इसलिए  आपने  इसकी  भी  चिन्ता  नहीं  की  है  ।  आप  इसमें  ऐसे  काम
 नहीं  तो  ऐसे  कौन  से  पाप  हमने  कि.ए  हैं  यानी  गवर्नमेंट

 से  हुए  है  जिनका  फल  हम  भुगत
 रहे  हैं  ।

 बजट  में  अनलिमिटेड  डेफिसिट  विदाउट  एग्रीकल्चरल  ब्रेस  को
 नैग्लैक्ट  एडमिनिस्ट्रेटि  व्ह  इनएफी  शिएसी  को  वहां  देखना  और  पॉलिटि  शियन  और  बिज  नैसमैन
 से  साथ  जहां-जहां  ये  उद्योग  भवन  और  अन्य  इस  प्रकार  के  भवन  हैं  वहां  जो  घपले
 उनको  आप  दूर  कीजिए  ।  ये  जो  मिली  भगत  से  काम  हो  रहे  इनको  दूर  कीजिए  ।  इसके  लिए
 कुछ  एडमिनिस्ट्रंटिव  उपाय  करने  जि  ससे  कोटा  जिसे  आप  खत्म  करने
 जा  रहे  वह  इम्पलीमेंट  हो

 सके  और  इसको  सख्ती  से  आपको  इम्पलीमेंट  करना  इसमें
 जो  अन्य  लोगों  की  दखलगीरी  उसे  बन्द  करना  चाहिए  ।
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 मंत्री  जी  ने  वन  विडो  वाली  बात  कही  है  ।  कम  से  कम  आप  उनको  विडो  दिखाइए
 तो  सही  कि  विंडो  है  आज  कोटा  पद्धति  से  माल  लेने  वाले  लोग  खुश  नहीं  हैं  ।

 इसको  आप  देखिए  जब  आपने  यह  पद्धति  जारी  की  तो  यदि  इसका  कुछ  असर  नहीं  होता
 लोग  खुश  नहीं  होते  तो आप  अपने  आपसे  पूछिए  कि  कहां  गलती  कहां  क्‍या  मामला  हो

 रहा  अगर  आप  अपने  देश  में  रूपी  की  वैल्यू  मेंटेन  कर  तो  ही  विदेश  में  रूपी  की  वैल्यू
 रहेगी  ।  यहां  अगर  उसकी  खरीद  शक्ति  कम  तो  विदेशों  में  भी  रूपी  की  वैल्यू  कम  होगी  ।

 इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  जहां  आप  फारेन  एक्सचेंज  की  बात  करते  तो  उससे  पहले
 और  रूपी  की  वैल्यू  डिवैल्यू  करने  से  अपने  देश  में  रूपी  की  वैल्यू  को  मैनटेन  करिए  ।  यहां
 उसको  खत्म  नहीं  होने  दीजिए  वरना  फिर  डिवेल्यूएशन  और  फिर  डिवेल्यूएशन  इससे  आप
 बच  नहीं  पाएंगे  ।

 ॥

 जो  निरूत्पादक  और  निरर्थक  सरकारी  खर्च  उसको  समाप्त  करिए  ।  कम  से
 कम  इसकी  शुरूआत  आप  अपने  घर  से  तो  करें  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  जवाहर  रोजगार  योजना
 या  जो  इस  प्रकार  की  दूसरी  योजनाएं  जो  वोट  ओरिएंटेड  इस  प्रकार  की  वोट  ओरिएंटेड
 जितरी  भी  स्कीमें  उनको  आप  रिव्यू  करिए  |  अगर  वे  सही  ढंग  से  चल  रही  हैं  और  ठीक
 वरना  इसमें  करप्शन  ही  करप्णन  गांव  वालों  को  जो  मिलता  उसमें  मिली  भगत  चलती
 इसलिए  मेरा  आउसे  कह  ना  है

 कि  आप  वोट  ओरिएंटेड  पॉलिसी  इम्पलीमेंट  मत  करिए  ।  इस  प्रकार
 से  आप  इन  योजनाओं  में  वोट  लेने  के  लिए  अगर  इस  प्रकार  से  करोड़ों  रुपया  तो  कहां  से
 इतना  पैसा  लाएंगे  ?  इसलिए  ऐसी  जितनी  स्कीम  हैं  उनको  रिव्यू  जो  ठीक  नहीं  हैं  उनको
 बन्द  कीजिए  ।  प्रोडक्शन  पर  कंट्रोल  छोड़  दीजिए  और  इनकम  पैदा  करने  के  जितने  स्टैप्स  हैं  उनको
 प्रो  साहन  दें  और  ऐग्जीक्यूट  करें  ।  इसमें  एक  बात  और  जोड़ना  चाहुंगा  कि  फिसकल  डेफीसिट  की
 मैंने  जो  बात  की  थी  उसमें  जी०  डी०  पी०  में  6.5  प्रतिशत  मेनटेन  करने  की  कोशिश  हमारे  फाईनेंस
 मिनिस्टर  ने  की  लेकिन  आप  देखिए  जितने  भी  फाईनैंस  मिनिस्टर  आए  सब  इसमें  फेल  हो
 मैं  नहीं  समझता  ये  फाइनेंस  मिनिस्टर  इसमें  सक्सेसफुल  ये  भी  सौ  प्रतिशत  फेल  होंगे  ।  इसलिए
 इस  बारे  में  भी  कुछ  कीजिए  ।  आप  अभी  लिवरल  बनते  जा  रहे  आपने  और  भी  जो  इस  पर
 किया  है  उस  पर  आप  स्ट्रांग  नहीं  अगर  लिवरल  बनना  है  तो  ये  बातें  छोड़  दीजिए  ।  पार्टी  को

 खुश  पार्टी  का  नाम  बीच  में  वोट  वाली  राजनीति  छोड़कर  लिवरल  वाली  कोशिश
 मत  कीजिए  ।

 इसके  बाद  प्राइस  राइज  के  हिसाब  से  और  भी  जो  खर्चे  बढ़ेंगे  उनमें  कंट्रोल  कीजिए  ।  ब्लैक
 मनी  के  बारे  में  आपने  जो  स्क्रीम  उसमें  एम०  आर०  आई०  स्कीम  में  और  भी  लिबरल

 यह  पूछना  छोड़  दीजिए  कि  विदेश  वाला  या  एन०  आर०  आई०  रुपया  कहां  से  वह
 रुपया  यहां  से  गया  या  इंटस्ट्रियलिस्ट  का  ब्यू  रोक  2  स  का  है  या  पौलीटिशियन  का  अगर
 आप  लिवरल  नहीं  बनेंगे  तो  वही  मोर  देन  टैन  थाउजैंड  करोरस  ऑफ  रूपीज  विदेशों  के  बैंकों  में

 पड़े  रहेंगे  ।  रूपया  यहां  पर  लाना  है  तो  कहिए  कि  इनकम  टैक्स  में  जो  भरना  है  रूपया

 बढ़ेगा  ।  इसमें  20-25  परसेंट  की  जो  बात  है  उससे  सही  एक्सपोर्टर  अलग  हो  एग्जिम
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 शंफर  सिह  वाधेला  ]

 कहां  से  आया  है  यह  नहीं  पुछना  तब  इसमें  आपको  राहत  मिलेगी  ।

 इंडस्ट्रियल  उत्पादन  का  जो  ग्रोथ  है  वह  स्टैगनेट  हो  गया  इसमें  उसे  थोड़ा  और  धक्का

 लगेगा  और  इन्टरनल  वीकनंस  ऑफ  दी  इकोनौमो  को  भी  धक्का  लगने  पर  ठीक

 होगा  ।  आज  आपको  शेयर  बाजार  अच्छा  लगता  अभी  वित्त  मंत्री  ने  हमारे
 अर्थ॑तंग  की  वाह-वाह  कहकर  भाषण  लेकिन  इस  धोखे  में  मत  जितना  आप  देखते  हैं

 वह  सही  नहीं  कौमन  मेन  को  जाकर  इंडस्ट्रियलिस्ट  को  जाकर  शुरूआत  में  जो

 चीजें  अच्छी  लगती  हैं  एक  महीने  के  बाद  वह  सही  नहीं  होती  आज  जो  अच्छा  लगता  है  वह
 आउट  लुक  इट  रनल  मटर  नहीं  है  इसलिए  अन्दर  से  देखिए  कि  क्‍या  हो  सकता  है  ।

 इसमें  रिजव॑  बंक  की  जो  ब/त  रिजवं  वैंक  को  आप  लीगल  कंट्रोल  गकनंमैंट  के

 हिसाब  से  लिमिट  में  रखिए  |  रूपया  क्‍यों  खत्म  हो  गया  ।  नोट  प्रिंट  करने  के  लिए  मिल्ट न
 नोबल  प्राइज  विनर  ने  1956  में  रूलस  वर्सेस  डिस्क्रीशनरी  की  बात  हमारे  संदन  में  कहीं  उसमें

 उन्होंने  कंट्रोल  रखने  की  बात  की  थी  कि  रिजवं  बेक  जो  नोट  छापती  है  उसके  हिसाब  से  प्रपो  रशरूंट
 ऐमाउंट  डिपोजिट  कीजिए  ।  लेकिन  1956  वी  पौलिसी  में  आपने  कहा  कि  नहीं  मिनिमम  इतना
 रिजवं  होगा  नोट  चाहे  जितने  भी  छापिए  ।  दुनिया  में  बहुत  कम  दे  थें  में  ऐसा  है  ।  आपको  भी  दष्ट
 छापने  से  पहले  प्रपोरशनंट  रेटस  के  हिसाब  से  अगर  रिजरवं  बेंक़  में  रिजव  करना  है  तब  तकलीऊ

 होगी  क्‍योंकि  सोना  आदि  कुछ  नहीं  है  ।  मेरे  ख्याल  से  चक्रवर्ती  कमेटी  में  भी  यह  बात  यदि

 यह  किया  होता  तो  आज  यह  हालत  नहीं  होती  ।  यह  आप  फिर  से  कर  सकते  कल  यह  नरीं

 होगा  ।  रिजर्व  बैंक  में  जितना  रिजवं  है  उस  प्रपोरशन  के  हिसाब  से  आप  नोट  ज्यादा  नहीं
 छाप  सकते  इसे  आप  लीगल  कंट्रोल  में  लाइए  तब  यह  बच  सकता

 बजट  या  इंडस्ट्रियल  पोलिसी  या  दूसरी  जो  पौलिसी  है  वह  सब  हमारे  साधन  आपको
 देश  का  विकास  करना  कौमन  मैन  का  भला  करना  साधन  सामान्य  जन  को  युलभ
 कराना  है  |  उसके  लिए  इंडस्ट्रियल  पालिसी  ठीक  और  ट्रेंड  पालिसी  अच्छा
 इनकम  पालिसी  जिसकी  अब  मैं  बात  करने  जा  रहा  उसमें  आपको  फर्क  करना
 आपने  जो  लाइसेंसिग  परमिट  छोड़ना  शुरू  किया  मैं  उससे  सहमत  हूं  ।  लेकिन  यह
 पुरा-पूरा  नहीं  इसमें  भी  दोष  आपकी  पालिसी  लिम्पिंग  वह  ही  पूरी  जम्प

 नहीं  कर  पाएगी  ।  इसमें  जितने  भी  दोष  हैं  अगर  उनको  आप  कंट्रोल  नहीं  कर  पाए  तो  लिम्पिंग
 पालिसी  इकोनमी  को  लिम्पिंग  गवर्नमेंट  को  भी  लिम्पिंग  रखेगी  और  वह  दौड़  में  भी  आगे

 नहीं  आ  पाएगी  ।  इसमें  जितने  भी  दोष  उनमें  अ।प  सुधार  करें  चाहे  कितने  ही  स्ट्रौंग  हैंड  से
 क्‍यों  न  काम  लेना  पड़े  लेकिन  इसको  ठीक  जरूर  करिए  |  बड़ं-बड़े  उद्योगपति  जिनको  यह  पसन्द

 नहीं  आ  रही  उन  सबसे  इस  बारे  में  चिन्ता  लगी  है  ।

 ब्बापार  नीति  में  इम्पोर्ट  सब्जिच्यूट  की  बाठ  भी  इससे  बड़ी  इंडस्ट्रीज  को  लाभ
 मिलता  अगर  आपको  लिवरल  नहीं  बनना  है  तो  इम्पोर्ट  सब्जिच्यूट  की  बात  आप
 फॉरेन  एक्सचेंज  पाने  के  लिए  स्ट्रौंग  रहें  ।  आपने  एग्जिम  स्क्रिप्ट  की  जो  बात  की  उसमें
 अलग  लोगों  को  अलग-अलग  हिसाब  से  दिया  इसमें  स्पेशल  ग्रूप  काम  करेगा  ।  इससे  करप्शन
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 स्क्रिप्ट  40-45  परसेंट  का  जो  प्रीमियम  रखा  गया  उसको  नीचे  लाइए  जिससे  कम  से  कम

 20-25  परसेंट  की  जो  आपने  बात  कही  उससे  लाभ  होगा  ।  ऐसी  इंडस्ट्रीज  जिनको  आप

 आवश्यक  समझते  उनकी  आप  लिस्ट  बनाइए  ।

 अब  मैं  वेज  पालिसी  के  बारे  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  आज  पब्लिक  सेक्टर  के

 चपरासी  को  दो  हजार  और  क्लकं  को  पांच  हजार  रुपए  मिल  रहे  ऐसे  में  वहां  के  चपरासी  के

 मन  में  आता  है  कि  मैं  एक  ज्यादा  लगाने  वाला  दूसरा  चपरासी  है  जो  बराबर  काम  करता  है

 लेकिन  मुझे  तनख्वाह  उससे  कमर  क्यों  मिलती  है  ।  चाहे  कोई  कमंचारी  किसी  पब्लिक  अंडरटेकिग  में

 हो  या  बैंक  में  हो  या  किसी  सरकारी  दफतर  में  हो  लेविएन  सबको  एक  जैसी  तनख्वाह  मिलनी  चाहिए  ।

 वेज  पालिसी  में  एक  नाप  होना  चाहिए  ।  राज  सुनने  में  आता  है  कि  पब्लिक  अंडरटेकिगस  में  इतने

 स्केल  बढ़  गए  लेकिन  वहां  के  काम  में  कुछ  प्रगति  दिश्वाई  नहीं  देती  आप  वेज  को  काम  के  साथ

 जोडिए  ।  आपने  कुछ  दिन  पहले  लेबर  यूनियन  के  लीडरों  से  बात  आप  इन  यूनियन्स  के

 लीडरों  से  कहिए  कि  पहले  अयने  यहां  काम  करके  दिखाइये  ।  अगर  काम  नहीं  करना  है  तो  पे-स्केल

 नहीं  बढ़ाये  जिन  जगहों  में  स्ट्राईफ  करके  उत्पादन  को  हानि  पहुंचाई  जाती  है  उसकी

 पूति  के  लिए  भी  आपको  कुछ  करना  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं--हमारे

 स्एल  में  एक  टीचर  वह  दुनिया  भर  का  शराबी  और  गंदा  आदमी  था  ।  उसको  न  तो  मंनेजमेंट

 निकाल  सकती  थी  और  न  ही  गवर्नमेंट  निकाल  सकती  थी  ।  गवनमेंट  आफिस  में  कोई  काम  नहीं

 करता  गड़बड़  करता  है  और  वह  चालू  किस्म  का  आदमी  भ्रष्टाचार  करता  है  फिर  भी  उसे

 कोई  नौकरी  से  तिकाल  न.रीं  सकता  आप  कायदा-कान ून  चेंज  अगर  कोई  आदमी  काम

 नट्टी  बरेगा  देश  के  साथ  गद्दारी  लंच  के  लिए  एक  घंटा  मिलने  पर  तीन  घंटा  खराब  करता

 है  तो  आप  उसको  पकड़  कर  रखिए  ।  ऐसा  अब  और  बर्दाश्त  नहीं  किया  जा  सकता  जो  काम

 कर  ने  वाले  लोग  हैं  उनको  आप  और  आगे  बढ़ाइये  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  कोई  वरं-लिक  होना

 चाहिए  ।  अगर  «सी  प्राइवेट  में  यार  किसी  अंडर  टेकिंग  में  बर्क्स  की  तनख्वाह  बढ़ानी  है
 तो  पहले  उतका  काम  देबना  चाहिए  |  जमंटी  और  जापान  आदि  देशों  ने  इस  कारण

 बहुत  प्रगति  की  कि  वहां  के  लोगों  तन  काम  में  पूरी  रुचि  लेकर  प्रोडेक्शन  को  अगर  वहां

 कोई  काम  नहीं  करता  है  तो  उनको  निकालने  वाला  भी  कोई  तो  यह  »त  आप  कानून  को  चेंज

 करके  उसमें  इस  चीज  को  एड  करिए  ।

 इसके  बाद  यह  जो  आपने  इण्डस्ट्री  की  बात  की  उद्धोग  को  अनुदान  देने  की  बात

 आपकी  अनुदार  के  हिसाव  से  दूसरी  जो  इण्डस्ट्रीज  इसके  बारे  में  आपने  सं,चा  है  ?

 एनर्जी  उद्योग  को  ठीक  करने  के  लिए  कहां  हैं  एनर्जी  ?  जितने  भी  राज्यों  के  इलैक्ट्रिसिटो  वोड्से

 कार्यक्षम  बहुत  कम  होगे  मेरे  रूतल  से  सब  इलैंक्ट्रिसिटी  बोड्‌ स  घाटा  देते  हैं  ।  क्‍यों  ?

 आप  जल्दी  से  जल्दी  बिजली  पैदा  करने  में  अपनी  पुरारी  नीति  छोड़  दीजिए  ।  आप  उसको  थर्मल
 '

 था  हाइडल  या  टाइडल  या  गँस  बेस्ड  या  सोलर  या  एटोमिक  तो  जिसका  प्रयोग  आपने  कर  दिया

 हाइडल  और  घर्मल  का  तो  आप  भ्रयोग  कर  रहे  हैं  अब  टाइडल  का  भी  देखिए  ।  हमारे  गुजरात
 में  ईम्बे  कैम्बे  में  टाइडल  से  बहुत  अच्छी  बिजली  पैदा  हो  सकती  सोतर  एनर्जी  का  प्रयोग
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 शंकर  सिह  बाघेला ]

 आपने  क्यों  छोड़  दिया  है  ?  हिन्दुस्तान  इतना  गर्म  देश  आप  सोलर  एनर्जी  का  प्रयोग  करिये  |

 इससे  आपको  बहुत  फायदा  सबसे  खराब  वात  गैस  माफ  ओ०एन०जी०सी०
 पब्लिक  अण्डरटेकिग्स  का  सबसे  जो  कमाने  वाली  वात  करने  का  अंडरटेकिंग  उसमें  सबसे  ज्यादा

 करप्शन  है  ।  एक-एक  इस्पोर्ट  में  इम्पोर्ट  करने  वाले  एक-एक  आपफिद्तर  में  करप्शन  है  ।

 मेरे  ख्याल  से  जुलाई  में  इण्डस्ट्रियल  वीकली  में  एक  राय  चौधरी  का  लेख  आप  इण्डस्ट्रियल
 वीकली  मंगवाकर  उस  रायचौधरी  की  बात  पड़िए  |  उसने  कहा  कि  इस  क्षेत्र  में  इतना  तेल

 पेट्रोल  इतनी  गैस  है  कि  उसे  हम  एक्सपोर्ट  कर  सकते  उसका  ज्योलोजिकल  सर्वे  तय  करें  कि

 कहां  तेल  निकलता  उसफो  आप  देखिए  ।  उसको  आप  प्राइवेट  लोगों  को  दे  आप  भी

 करिए  प्राइब्ेट  पार्टी  से  भी  कराइए  ।  दुनिया  भर  से  टेण्डर  इन्वाइट  करिए  और  टेण्डर  इन्वाइट
 करने  में  आप  अपनी  बात  पब्लिकली  आक्शन  करिए  कि  यहां  से  गैस  तेल  निकालना

 दुनिया  का  कोई  भी  आदमी  वह  आयल  और  गैस  उसका  आप  एक  साल  में

 एक्सपोर्ट  प्रोफेसर  एक  साल  में  ।  ओ०एन०जो०्सी०  इस  देश  की  नाक  दबा  रहा
 उसके  करप्ट  आफसिस  इस  देश  में  ज्यादा  एक्सप्लोरेशन  न  इसके  लिए  गुहराह  कर  रहे  हैं

 और  गस  क्‍यों  जला  रहे  आपका  दिल  कभी  जलता  1974  में  प्रयोग  हुआ  कि  उस  गँस  से
 कार  चलती  कार  गंस  से  चलती  उसको  कितने  साल  हो  कार  को  गैस  से  चलाइये  न  ।
 आपके  गवनंमेंट  आफिसर  के  पास  एक-एक  एम्बेसडर  दो-दो  तीन-तीन  कार  उस

 एम्बेसडर  कार  को  आप  गोली  से  आप  इनको  मारुति  फिएट  इनको
 डीजल  व्हिकल  दीजिए  ।

 पेट्रोल  का  सबसे  ज्यादा  उपयोग  करने  वाले  आप  हैं  और  पेट्रोल  सबसे  ज्यादा  खर्चा  करने
 वाले  भी  आप  हैं  ।  आउट  डेटिड  एम्बेसडर  कार  क्‍यों  रखते  हैं  आप  ?  अगर  दिल्ली  में  घूमते  हैं  तो
 मारुति  से  क्‍यों  नहीं  घूम  सकते  हैं  आप  ?  वह  आफिसर  अगर  अपने  लिए  घूमते  हैं  तो  एम्बेसडर  में

 घूमते  हैं  क्या  ?  आप  अपने  लिए  जाते  हैं  अगर  शहर  में  दिल्ली  में  तो  एम्बेसडर  में  आते  हैं  कण  ?
 आप  गैस  जला  रहे  हैं  तो  कम  से  कम  गैस  इस  कार  में  भी  पेट्रोल  का  जगह  काम  में  आती

 सक्सेसफूली  काम  में  आती  एक  महीने  में  जितनी  गैस  जलती  आप  उसमें  मकेनिज्म
 आदमी  कार  फिल-अप  दूसरी  जगह  लगायें  वहां  लेकिन  आप  कुछ  नहीं  कर
 सकते  ।  पता  आपके  दिमाग  में  बात  कहीं  गैस  टैरेस  हो  रही  बम्बई  के  लोग  मांग
 रहे  हैं  कि हमको  गैस  हमारा  पूरा  और  सब  लोग  मांग  रहे  हैं  कि  हमको
 गैस  हमारा  अहमदाबाद  मांग  रहा  है  कि  हमको  गैस  दीजिए  तो  गैस  क्यों  नहीं  देते  ?  मैं
 मेरे  खर्चे  से  गैस  अहमदाबाद  के  लोगों  को  देने  के  लिए  तैयार  मेरे  कारपोरेशन  सुरत  के

 बम्बई  के  लोग  अपने  खर्चे  जहां  गँस  जलाई  जाती  वहां  से  गैस  ले  जाने  के  लिए  दूसरी
 मशीनरी  तैयार  आप  सैंक्शन  क्‍यों  नहीं  देते  ?  कौन  बैठा  है  जो  इतनी  मामूली  कुछ
 टेक्नीकल  बात  नहीं  कुछ  नहीं  है  फिर  भी  इसका  इम्प्लीमेंटेशन  नहीं  होता  ओ०एन०जी  ०सी  ०
 को  और  आपको  यह  सामान्य  बात  एम्बेसडर  कार  की  मालूम  नहीं  पड़ती  कि  क्‍यों  एम्बेसडर  कार
 रखते  दफा  कर  दो  सब  को  ।  मैं  कोई  एम्बेसडर  कार  का  विरोधी  नहीं  हूं  लेकिन  कितना  पेट्रोल
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 उसमें  जलता  है  |  अगर  वह  मुफ्त  में  चलती  तो  मैं  डबल  डेकर  एम्बेसडर  की  बात  करता  लेकिन

 वह  मुफ्त  में  नहीं  चलती  ।  वह  सबसे  ज्यादा  पेट्रोल  कंज्यूमिग  आप  उस  डीजल  में  कन्वर्ट
 करके  सबको  डीजल  एम्बेसडर  कार  दीजिए  ।  मैं  समझ  नहीं  पाता  कि  आप  इतनी  सादी  बात

 एग्जीक्यूट  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?

 इसके  बाद  कोल  की  बात  है  ।  कोल  और  रेलवे  का  एक  दूसरे  के  साथ  सम्बन्ध  गैस  से

 बिजली  पैदा  करने  के  लिए  हमारा  पूरा  गुजरात  कह  रहा  हमारी  गैस  जल  रहा  गैस  की

 बिजली  के  लिए  आप  अनुमति  डीसंण्ट्रलाइज  करके  आप  कह  जहां  गँस  निकलती

 वहां  प्रयोग  वहां  आप  रिफाइनरी  बनाइए  ।

 आपकी  एच०  बी०  जे»  गैस  पाइप  लाइन  2200  करोड़  रुपया  आपने  उसमें  लगाया
 उसकी  क्‍या  हालत  है  ?  आज  उसका  आधा  भी  उपयोग  नहीं  हो  रहा  2200  करोड़  रुपया  आप

 कहां  से  कहां  से  पाइप  आपने  इम्प्रोर्ट  क्‍यों  क्‍यों  गैस  ले  जाते  हो  ?  जहां  गैस

 निकलती  वहीं  क्यों  नहीं  इसका  प्रयोग  करते  ?  मैं  समझता  हूं  कि  जो  चीज  वहां  से  निकलती
 उसके  आधार  पर  बनाइए  ।  भारत  सरकार  राज्य  सरकार  को  आप  मत  दीजिए  ।  गस

 निकलती  तो  उसको  आप  एनर्जी  में  कनन्‍्वर्ट  उद्योग  को  चलाने  के  लिए  एनर्जी  की

 आवश्यकता  होती  है  और  जब  उनक्रो  एनर्जी  तो  कॉस्ट  आफ  प्रोडक्शन  कम  दो
 क्योंकि  उत्पादन  अधिक  लेकिन  आप  गैस  को  जला  रहे  इसी  प्रकार  कोयला  बिहार  में

 निकलता  ले  जाइए  उस  को  दो  हजार  किलोमीटर  दूर  और  ले  जाने  के  लिए  साधन  रेलवे  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  आज  रेलवे  के  रंक  के  क्‍या  भाव  चल  रहे  हैं  ?

 इन्डस्ट्रियललिस्ट्स  आते  उनको  कहा  जाता  है  कि  कोयला  नहीं  है  और  कोयले  वाले  कहते  हैं  कि

 कोयला  ले  जाओ  ।  कोयले  को  ले  जाने  के  लिए  रेक  चाहिए  और  रेलवे  में  रेक  नहीं  कहा  जाता

 है  कि  एक  लाख  रूपया  रेक  मिलेगा  ।  रेल  भवन  में  रेक  के  लिए  एक-एक  लाख  रुयया  मांगा

 जाता  कोयला  नहीं  तो  उद्योग  नहीं  चल  सकता  कोयले  के  लिए  रेक  तभी  सेंग्शन
 जब  लाख  रुपए  देंगे  और  बात  करते  हैं  कि  आप  इंडस्ट्रीज  चला  रहे  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं

 कि  आप  मेहरबानी  करके  ज़हां  चैक  करना  वहां  चैक  कीजिए  |  रेक  का  भी  एक  सिस्टम  होना
 लिस्ट  बनाई  जानी  जिसका  नाम  आए  उसको  रेक  सेग्शन  होनी  चाहिए  ।  एडवांस

 में  डिमांड  रहे  और  डिमांड  के  हिसाब  से  रैक  होनी  चाहिए  ।  आप  क्‍यों  नहीं  सिस्टम  बनाते
 अंग्रेजों  द्वारा  बताए  गए  सिस्टम  को  चला  रहे  जो  हमको  ग्रुलाम  समझते  थे  ।  आपकी

 ब्यूरोक् सी और  आपका  दिमाग  भी  हिग्दुस्तान  के  कॉमन  आदमी  को  गुलाम  समझ  रहा  आप

 उस  दायरे  से  कभी  बाहर  नहों  आएंगे  और  अपना  माइन्ड  एप्लाई  नहीं  मिनिस्टर  बनने  के

 बाद  आपके  घर  में  भी  कोई  प्राब्लम  तो  आप  काम  नहीं  कर  आपकी  पार्टी  में  थी

 कोई  गड़  बड़ी  तो  आप  काम  नहीं  कर  पाएंगे  ।  इसलिए  मेह  रबानी  करके  जो  मंत्री  बने

 उनको  कहिए  वे  काम  ब्यूरोक्सी  के  साथ  और  कॉमन  आदमी  का

 फायदा  कराइए  ।

 इसके  अलाबा  मैं  एक  बात  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  के  बारे  में  कहना  चाहता  नेहरू  जो
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 ने  जब  कोई  बात  कही  तब  कही  होगी  ।  क्या  है  पब्लिक  अंडरटेकिंग्स  ?  आज  नुकसान  करने
 वाली  कोई  भी  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  इन्डस्ट्री  उसको  आप  स्क्रप  क्‍यों  नहीं  करते  मजदूरों
 को  आप  जितनी  तनख्वाहें  देते  इससे  ज़्यादा  भी  तनख्वाह  दें  और  फिर  भी  उनको  रखें  तो  हमको
 मरना  है  ।  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  जितने  उन  सब  को  आप  कह  दीजिए  कि  ये  नुकसान  करने

 वाली  पब्लिक  अंडरटेकिंग्स  ह  मको  नहीं  अगर  यही  स्थिति  प्राइवेट  में  तो  क्या  आप

 उनको  घर  में  रखेंगे  ।  मेरी  स  मझ  में  नहीं  आता  है  कि  खुश  करने  की  कोई  हद  और  लिगर

 करने  की  भी  कोई  हद  होती  कितने  सालों  से  ये  घाटे  में  चल  रहे  आप  इनको  क्‍यों  नहों  बंद

 कर  देते  हैं  ?  प्रो०  कुरियन  साहब  आप  पब्लिक  अंडरटेकिंग  कमेटी  में  रहे  हैं  ओर  आपको  पता  भी

 है  कि  यह  ऐसे  चलता  रहता  है|  इसलिए  मेह  रबानी  करके  आप  क्‍यों  नहीं  निर्णय  लेते  हैं  ओर  नि

 ले  करके  जिनको  खत्म  करता  उनको  पकड़िए  |  फिर  कहिए  कि  इतती  इन्डस्ट्रीज  को  हम  एक
 मरने  में  ऑक्शन  करके  स्क्रप  कर  फर्या  क्‍या  पड़ता  दुनिया  भर  में  हम  भीख  मांगते  हैं
 और  ये  मजा  करते  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि अगर  हम  एकाउन्टेबल  तो  व ेआफिसर  भी

 एकाउन्टेबल  ओ०  एन०  जी०  सी०  या  कोई  भी  पब्लिक  अंडरटेकिंग  घाटे  में  जाती  तो  उनके
 चेयरमंन  और  एम०  डी०  को  पकड़िए  ।  अगर  ये  एन०  आर०  आई०--न.न

 रैजीडेंट  इंडियन  में  आते  है  तो एन०  आई०  का  रूपया  भी  इनका  जहां  भी  पब्लिक  अंडस्टेकिंग
 में  करोड़ों  रुपयों  का  घपला  तो  उसके  लिए  बोर्ड  आफ  चेयरमैन  और  एम०  डी०
 रिप्ततांसिबल  अगर  कोई  पब्लिक  टंडरटेकिंग  मुनाफे  में  जाती  तो  इनको  प्रमोगन  दीजिए
 और  भी  सुविधायें  दीजिए  तथा  तनख्वाह  आगर  ये  घाटे  में  चलतो  तो  इनकी
 रिसपांसिबिलिटी  फिक्स  कीजिए  ।  घाटे  में  ले  जाने  के  लिए  अगर  ये  ब्यू  रोक्रेट्स  जिम्मेदार  तो
 उनको  भी  कन्ट्रोल  करिए  और  वे  भी  इसके  लिए  एकाउन्टेबल  होने  मैं  आपसे  यह  भी

 पूछना  चाहता  कितनी  एम०  डी०  की  पोस्ट्स  वेकेंट  हैं  और  डायरेक्टर्स  की  पोस्ट्स  खाली  ६  ?

 इन  पोस्ट्स  को  भी  आपने  सरकार  में  से  ही  भरता  तो  उनको  भी  भरिए  |  जहां  घाटा  होता
 है

 उनके  आफिसर  को  आप  एकाउन्टेबल  करिए  कि  आपकी  जिम्मेदारी  है  ओर  इन  अंडरटेकिग्स  के
 प्राइवेट  के  साथ  लाकर  कम्पीटीशन  में  रखिए  ।

 ,
 “7

 आखिर  मैं  एक  बात  सिक  यूनिट  के  बारे  में  कहना  चाहता  मेहरबानी  करके  सिक्र
 वाजी  बात  ज्यादा  दिनों  तक  सिक  न  -  स्मॉल  और  टाइनी  यूनिट्स  वे  बारे  में  मैं  समझ
 सकता  हूं  ।  आपने  एक  विनडो  की  बात  कही  है  ।  मैं  एक  संसद  सदस्य  मेरा  लड़का  इन्डस्ट्री  खोल
 रहा  मैंने  आफिसरों  को  नहीं  कहा  कि  यह  मेरा  लड़का  मैंते  कहा  कि  क्या  धन्धा

 महीने  तक  लोन  सेंग्शन  नहीं  होता  है  ।

 नेशनलाइजड  बेक  ने  लोन  नहीं  देना  बाकी  इंस्टीट्यूट  इसमें  50  स्टिफिक्रेट
 एड-दो  एक  विण्डों  दुनिया  भर  को  जगहों  में  ये  कागज  ले  आओ  वो  कागज  ले

 निकम्मे  कागजात  जितने  भी  हैं  और  अगर  वे  कागजात  नहीं  मिलेंगे  तो  वह  पैसा  देगा  और
 कहेगा  कि  लो  साहब  सर्टिफिकेट  नहीं  इतना  परसेंटेज  आप  ले  लीजिए  ।  तो  कम  से  कम  जो
 सिक  यूनिट्स  है  इतको  लोन  देने  वाला  बैंक  का  सिक  यूनिद्स  वाला  इण्डस्ट्रीयलिस्ट

 हब
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 और  दूसरे  ऐसे  इंस्टीट्यूट  हैं  और  कई  जगह  तो  अपने  आप  इण्डस्ट्री  को  सिक  करने  वाले  लोग '
 वे  सब  मिलकर  करते  हैं  कि  इण्डस्ट्री  को सिक  करो  और  सबसिडी  ले  तो  सबसिडी  लेने  के
 लिए  यह  काम  किया  जाता  जिस  सबसिडी  को  आप  फरट्टिलाइजर  के  लिए  किसान  को  देने  के
 लिए  तैयार  नहीं  मेह  रवानी  करके  आप  कृषि  को  भी  इण्डस्ट्री  बोल  कृषि  उद्योग
 अगर  आप  ऐसा  कहेंगे  तो  आपको  कृषि  को  भी  सबसिडी  देनी  पड़  आपको  कृषि  को  भी  स्माल

 यूनिट्स  या  टाइती  यूनिट्स  करना  पड़े  आपको  वहां  भी  रोड  इल॑क्ट्रीसिटी  और  पानी
 देना  पढ़ें  यानी  कि  इण्डस्ट्रीज  में  वहां  गरीब  किसान  उस  गरीब  किसान  को
 आपने  कहा  कि  वड़े  किसान  की  सत्र  सिडी  नहीं  देनी  तो  बड़े  किसान  देश  में  बचे  ही  नहीं
 हैं  ।  कम  से  कम  हमारे  गुजरात  में  तो  नहीं  हैं  ।  तो  आप  सबसिडी  पूरी  जो  है  10  परसेंट  40
 परसेंट  या  जो  भी  है  आप  उसको  रहने  टाइम  बीइंग  रहने  दीजिए  ।  इतने  सबसिडी  के  रुपये
 तो  आपके  उद्योगपतियों  के  टैक्सेस  दाकी  फिल्‍म  के  अभिनेताओं  के  टैक्स  बाकी  इन  टैक्सों
 को  आप  कलेक्ट  करेंगे  तो  एक  साल  का  सब  सिडी  का  घाटा  निकल  मेहरबानी  करके
 वहां  आप  कलेक्ट  लेकिन  जहां  देना  हो  वहां  दीजिए  ।

 जो  सिक  यूनिट्स  बड़ी  स्माल  उनको  अगर  आपने  सिकनेस
 शरूआत  में  ही अगर  आप  किसी  रोग  का  इलाज  कर  दे  तो  रोग  नहीं  बढ़ेगा  और  अगर  आप

 उसका  इलाज  शुरू  में  नहीं  करवाएंगे  तो  वह  दिन  आएगा  जब  उसका  आपरेशन  कराना  जरूरी  हो
 जाएगा  और  अगर  कैंसर  जैसा  रोग  हो  गथा  तो  उसका  आपरेशन  से  भी  इलाज  नहीं  इसलिए
 अगर  आय  इसको  अभी  से  नदों  देखेंगे  तो  रोग  का  इलाज  नहीं  हो  पाएगा  क्‍योंकि  अभी  तो  इसकीਂ
 शरूआत  अती  तो  इसका  इलाज  हो  सकता

 आपने  सत्र  जगह  इण्डस्ट्रीयल  यूनिट्स  को  सिक  यूनिट्स  बना  दिया  लेकिन  वे  क्‍या  करते
 उतके  यूनिट्स  सच्चाई  में  सिक्र  हैं  या  नहीं  यह  वे  नहीं  देखते  हैं  ।  इण्डस्ट्रीयलिस्ट  आकर  उसको

 सजाम  उनऊे  साथ  कुछ  मिली  भगत  करे  तब  जाकर  उसकी  इण्डस्ट्री  को  मदद  मिलती  है  ।

 इसलिए  जितनी  भी  सिक  इण्डस्ट्रीस  हैं  उनके  लिए  आप  निर्णय  कर  दीजिए  कि  इतने  परसेंटेज
 सिकनेस  होगी  ।  उसको  गोद  लीजिए  और  उसकी  पूरी  मदद  लिबरल  बन  करके  उसकी
 मदद  करिए  ।  अगर  कोई  रोग  का  खतरा  है  तो  उसको  आप  गोली  दे  नोम्बू  पानों  पिला
 दीजिए  तो  वह  करेंट  में  आ  लेकिन  जो  ऐसा  मरीज  है  उसको  आप  प्योर  घी  का  हलवा  भी
 पिला  दो  तो  फिर  भी  उसमें  करेंट  नहीं  तो  ऐसे  मरीज  को  आप  क्‍्योंਂ  खिला  रहे  हैं  ?  लेकित
 जो  इण्डस्ट्री  इतनी  सिक  जिसका  कोई  मतलब  नह्ं  श्रो०  कुरियन  कभी  अपने  इण्डस्ट्रीयलिस्ट
 को  सिक  जिसकी  इण्डस्ट्री  सिक्र  है बड़  की  बीमार  उसको  कभी  ताप  उसको
 कोई  बीमारी  नहीं  लगी  ।  वे  तो  अपनी  बीवी  के  नाम  से  दुनिया  भर  का  काम  करता  मरता  तो

 मजदूर  इण्डस्ट्री  का मालिक  नहीं  मरता  इसलिए  बीमारी  का  सही  इलाज  ढूंढिए  और  ऐसी
 सिकनेस  इसमें  कनसेशन  की  बात  छोड़  दीजिए  तो
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 इसके  लिए  उद्योगपति  ही  प्रत्यक्ष  रूप  से  जिम्मेवार

 छोटे  हो  या  वड़  लेकिन  बड़ा  ज्यादा  जिम्मेदार  इसलिए  आप  टाइनी  और  स्माल
 कोटेज  विलेज  बेसड  और  एग्रीकल्चर  बेसड  जो  हैं  उनको  अच्छी  मदद  करिए  और  देश

 में  छोटे-छोटे  इण्डस्ट्री  के  जाल  कों  ऐसे  गांवों  में  बिछाइए  जहां  उसको  रोजी  बेकारी  कम
 बेकारी  का  उन्मूलन  हो  और  बड़ी  इण्डस्ट्रीज  जो  हैं  उसकी  सिकनेस  के  बारे  में  आप  सोचिए  कि  यह

 सही  सिकर  हैं  या मिली  भगत  है  ।  एक  और  मामला  है  पूरी  प्रोगर्टी  उनकी  जब्त  करके  जब  तक

 सरकार  का  रुपया  न  निकले  तब  तक  उसको  बांधे  ऐश  करने  का  अधिकार  अगर  मजदूर
 को  नहीं  है  तो  मालिक  को  भी  नहीं  इसलिए  मेहरबानी  करके  ऐसे  मालिक  जो  जानबूझ  कर

 इण्डस्ट्रीस  को  सिक  बना  रहे  हैं  आप  उनको  ध्यान  में  रखकर  एक  लिस्ट  बनाकर  उनको  कहिए  कि

 यह  मामला  नहीं  चलेगा  ।  सरकार  की  जो  पालिसी  उसमें  आपने  पूरे  हिन्दुस्तान  में  बहुत  बड़ी
 उपैक्षा  पंदा  कर  दी  हाई  डा०  मनमोहन  सिंह  जी  आप  यहां  आए  हैं  लेकिन  होना

 कुछ  नहीं  है  ।  .
 हाई  एक्सपेक्टेंशस  का  एक  हिसाब  होता  उस  हिसाब  से  इकनामिस्टों  का  एक  नया

 पघ्लिद्धांत  आया  कोई  सहमत  हो  या  न  लेकिन  अथंशास्त्रियों  का  एक  नया  सिद्धांत  जँसा
 मैंने  कहा  कि  आप  सक्सेस  होने  वाले  नहीं  100  दिन  नहीं  बल्कि  300  दिन  वाद  भी  प्राइस

 कंट्रोल  होने  वाला  नहीं  हैं  ।  इंडस्ट्रियल  पालिसी  या  आज  की  जो  बात  ज॑सा  मैंने  कहा  कि  यह

 गुलाबी  चित्रਂ  यह  रहने  वाला  नहीं  क्योंकि  हाई  एक्सपेक्टेंगस  लोगों  के  दिमाग  में
 जगी  है  ।  रेशनल  एक्सपेक्टेशंस  का  जो  सिद्धांत  उस  सिद्धांत  के  अनुसार  लोग  अपने
 अपने  व्यवहार  में  लोग  समझते  हैं  कि  यह  मवनंमेंट  की  बात  आफ  रेशनल
 एक्सपेक्टेंशसਂ  इसमें  से  लोग  इस  चीज  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपने  व्यवहार  में  फर्क  करेंगे  तो

 कंज्यूमर  और  इन्वेस्टर  के  बीच  में  जिससे  जो  रिजल्ट  आना  उसमें  रेशनल

 एक्सपेक्टेंशस  का  सिद्धांत  आई  यह  विवादास्पद  लेकिन  आप  अपना  माइंड  अप्लाई
 करके  और  इकनामिट्स  से  कंसल्ट  करके  क्योंकि  हिन्दुस्तान  में  रेशनल  एक्सपेक्टेंशस
 वाला  प्रिसीपल  ज्यादा  लागू  होगा  ।  आपने  40  साल  के  बाद  करवट  बदली  है  और  उससे  लोगों
 को  लगता  है  कि  इसमें  से  कुछ  निकल  रहा  है  तो  हाई  एक्सपेक्टेंशस  हैं  और  इसमें  अगर  कुछ  नहीं
 होगा  तो  आपको  जरूर  मार  खानी  देश  तबाही  की  ओर  यह  रेशनल  एक्सपेक्टेंशस
 वाला  प्रिसीपल  बोच  में  आड़े  न  इसका  सर्वे  करके  देश  की  इकानमी  को  सही  रास्ते  पर  ले
 जाइए  और  नेह्‌  रू  जी  की  बात  छोड़  कर  महात्मा  गांधी  जी  की  बात  की  ओर  जि  समें

 डीमें  गरीबी  बेकारी  कृषि  आधारित  उद्योग  आदि  बातें  इससे

 लोगों  को  सुख  देने  का  काम  आप  करेंगे  तो  हमारा  समर्थन  नहीं  तो  प्राइस-राइस  इसी
 तरह  से  होता  डबल  15-17  परसेंट  प्राइस  राइस  होगा  तो  आप  देखिए  कि  लोगों

 कामन-मैन  बे  क्या  हालत  होगी  ।  जो  चीजें  आपके  कंट्रोल  में  उनकी  कीमतों  पर  कंट्रोल
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 कर$॥  आप  लोगों  को  सुख  दे  सकते  इसी  तरह  से  मैंने  गँस  के  बारे  में  कहा  है  और  भी  मैंने  जो

 सुई  दिए  उनको  ध्यान  में  रखिए  और  जो  चीजें  आपको  ठोक  और  लोगों  से  कंसल्ट
 कः  के  उन  चीजों  को  जल्‍दी  एग्जीक्यूट  ताकि  कामन-मैन  को  राट्व  मिल  सके  ।

 उपाध्यक्ष  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  अपनी  बात  समाप्त
 क'ता  हूं

 श्री  मोहन  विष्णु  रावले  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम

 किए  जायें  ।”

 महाराष्ट्र  में  कोंकण  के  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़  क्षेत्र  में  नए  उद्योग  स्थापित  करने  की
 आवश्यकता  ।  (14)

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम
 किये  जायें  ।”

 मुम्बई  में  प्रदूषण  फैलाई  वाले  उद्योगों  की  स्थापना  को  निरूत्साहित  करने  की
 आवश्यकता  ।  (16)

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  के  100  रुपये  कम
 किए  जाएं  ।”

 महाराष्ट्र  में  थाणे  तथा  पुणे  में  प्रदूषण  को  नियंत्रित  न  करने  के  लिए  उद्योगों  के
 प्रबंध  मंडलों  के  विरुद्ध  कड़ी  कायंवाही  करने  की  आवश्यकता  (17)

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम

 किए  जायें  ।”

 महाराष्ट्र  में  प्रदूषण  रहित  उद्योगों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करने  की
 आवश्यकता  ।  (18)

 ओ  के०  पो०  रेडडय्या  यादव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 भारी  उद्योग  विभाग  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 मछलीपटनम  में  एक  भारी  उद्योग  की  मंजूरी  प्र  द्वन  करने  की  आवश्यकता  ।  (27)

 सरकारी  उद्योग  विभाग  शीषं  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अकुशल  अधिकारियों  को  जबरन  सेवा-निवृत्त  करने  की
 आवश्यकता  ।  (28)

 सरकारी  उद्योग  विभाग  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।”
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 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  उच्च  विशेष  रूप  से  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध
 निदेशकों  द्वारा  उनकी  ज्ञात  आय  से  कहीं  अधिक  परिसंपत्तियों  को  खरीद  की  जांच  करने  की

 आवश्यकता  ।  (29)

 सरकारी  उद्योग  विभाग  शीष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  विए  जायें  ।”

 अनिवासी  भारतीय  उद्यमियों  के  उद्योगों  में  कायं  करने  वाले  श्रमिकों  के  हितों  का  संरक्षण

 सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  ।  (30)

 सरकारी  उद्योग  विभाग  शीषं  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबंध  निदेशकों  के  कायंकरण  पर  सतत्‌  निगरानी  रखने  की

 आवश्यकता  ।  (31)

 लघु  उद्योग  और  कृषि  तथा  ग्रामीण  उद्योग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये
 कम  किए  जायें  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  में  कषि  तथा  कुटीर  उद्योगों  को  विकसित  करने  की
 आवश्यकता  (32)

 श्रो  भगवान  शंकर  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भारी  उद्योग  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 आगरा  में  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्रों  में  भारी  उद्योग  स्थापित  करने  की
 आवश्यकता  ।  (45)

 लघु  उद्योग  और  क्षि  तथा  ग्रामीण  उद्योग  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम
 किए  जाएं  ।”  ह

 आगरा  के  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  विशेष  रूप  से  निम्न  आय  वर्ग  के  युवकों  को  स्वयं
 अपना  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  की  व्यवस्था  करने  की
 आवश्यकता  (52)

 लघु  उद्योग  और  कृषि  तथा  ग्रामीण  उद्योग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये
 कम  किए  जाएं  ।”

 आगरा  में  जिला  उद्योण  केन्द्र  के  माध्यम  से  वहां  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  में  औद्योगिक
 एककें  स्थापना  करने  की  आवश्यकता  |  (53)
 श्री  अनिल  बसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीषे  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  रुपया
 किया  जाये  ।”

 देश  में  रुग्ण  उद्योगों  को  पुनः  चालू  करने  में  असफलता  ।  (57)
 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगगंत  मांग  को  कम  करके  ।  रुपया

 किया  जाये  |ਂ
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 5  प्रतिशत  या  इससे  अधिक  की  इक्विटी  वाली  विदेशी  कंपनियों  के  साथ  सहयोग  की

 अनुमति  प्रदान  करना  (58)

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीष॑  के  अन्तगगंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया
 किया  जाये  ।”

 भारत  में  विदेशी  अहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  को  बहुत  बड़  स्तर  पर  अनुमति  देने  सम्बन्धी  नीति

 की  पुनरीक्षा  करने  में  असफलता  ।  (59)
 भारी  उद्योग  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1  रूपया

 किया  जाये  ।”

 हमारी  अथंव्यवस्था  में  सा्ंजनिक  क्षेत्र  की  भूमिका  को  महत्वपूर्ण  बनाए  रखने  में
 ।  (61)  |

 श्री  सुधीर  गिरि  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीष  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  |  रूपया
 किया  जाये  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  को  सुदृढ़  बनाने  में  असफलता  ।  (70)

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1  रूपया
 किया  जाये  ।”  ४

 50  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  इक्विटी  की  भारत  में  भागीदारी  की  नीति  |  (71)
 औद्योगिक  विक्रास  विभाग  शीर्ष  के  अंतगंत  मांग  में  100  रूपये  कम

 किये  जायें

 देश  के  रुग्ण  उद्योगों  को  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  !  (72)
 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम

 किए  जाएं  ।”

 औद्योगिक  सामान  की  देशी  बाजार  में  खपत  बंढ़ाने  की  आवश्यकता  |  (73)

 श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  मैं  प्रस्ताव  करता  __

 औद्योगिक  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया

 किया

 झारत  में  कंपनियों  को  विदेशी  पूजी  की  51  प्रतिशत  अथवा  इससे  अधिक  इक्विटी  देने  की

 नीति  की  समीक्षा  करने  में  असफलता  ।  (56)

 भारी  उद्योग  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 आंध्र  प्रदेश  में  स्थापित  की  जाने  वाली  293  औद्योगिक  परियोजनाओं  को  स्वीकृत  देने  की
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 आवश्यकता  ।  (87)
 सरकारी  उपक्रम  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कुशल  प्रबन्धकों  और  कमंकारों  को  उचित  प्रोत्साहन  देने  की

 आवश्यकता  ।  (88)

 ]

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  उपाध्यक्ष  नई  औद्योगिक  नीति  देश  की  आ्थिक

 स्थितिਂ

 श्री  दिलीप  भाई  सिधानी  उपाध्यक्ष  मेरा  प्वाइंट  आफ  आड््डर  सेंदन

 में  कोरम  नहीं

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गणपूि  के  लिए  घंटी  बजाई  जा  रही  है---अब  गणपूर्ति  माननीय

 सदस्य  श्री  चन्द्राकर  अपना  भाषण  जारी

 3.00  म०प०

 श्री  चन्दू  लाल  चन्द्राकर  :  उपाध्यक्ष  आज  नयी  उद्योग  नीति  पर  चर्चा  करने  के  लिए
 अभी  मेरे  पूर्व  बी  ०जे  ०पी०  के  एक  माननीय  सदय  श्री  वघेला  ने  अपने  विचार  प्रकट  किए  ।

 मुश्किल  यह  है  कि  औद्योगिक  नीति  को  बताते  समय  इन्होंने  परस्पर  विरोधी  बातें  कहीं  हैं  ।  अभी

 इन्होंने  कहा  कि  नेहरू  जी  की  नीति  को  छोड़  दीजिए  ।  क्योंकि  ये  नेहरू  जी  का  विरोध  करते

 यह  कोई  नई  बात  नहीं  कही  ये  हमेशा  नेहरू  जी  की  अच्छी  बात  का  विरोध  करते  आज

 एक  नई  बात  कही  कि  महात्मा  गांधी  की  नीति  पर  चलिए  ।।  जिस  पार्टी  के  लोगों  कुछ  सदस्यों
 जिन  लों  के  साथियों  ने  महात्मा  गांधी  की  हत्या

 उपाध्यक्ष  मेरा  कहना  यह  है  कि  इन  लोगों  को  पता  नहीं  है  कि  जिस  समय  महात्मा
 गांधी  की  हत्या  हुई  उस  समय  मैं  उनके  कुछ  ही  कदम  पीछे  था  ।  इसलिए  पीछे  था  क्योंकि  उन
 दिनों  मैं  महात्मा  गांधी  के  भाषणों  को  रिपोर्ट  करके  आल  इण्डिया  रेडियों  द्वारा  उन  भाषणों  को
 प्रसारित  करवाता  था  ।  इसलिए  मैं  उनके  पीछे  था  ।  मेरे  सामने  हत्या  की  गईं  *  आप  लोगों
 को  थोड़ा  सा  मानसिक  चीज  को  समझना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मेरे  पूर्व  वक्‍ता  वधेला  जी  ने  कहा  कि  नेहरू  जी  की  नीति  पर  चल
 कर  देश  खोखला  हो  यह  देश  बर्बाद  हो  गया  ।  याद  रखिए  अगर  नेहरू  जी  की
 उद्योग  के  सम्त्नन्ध  में  जो  उन्होंने  1956  में  बनाई  जिसमें  मिश्रित  औद्योगिक  प्रणाली
 जिसमें  सामाजिक  और  निजी  क्षेत्र  दोनों  का  समावेश  दोनों  को  अगर  नेहरू  जी  नहीं  रखते  तो
 आज  देश  की  परिस्थिति  क्या  होती  ।  आप  जरा  सोचिए  पूर्वी  यूरोप  का  क्‍या  अमेरिका
 में  क्या  हुआ  ।  यही  एक  देश  है  जिसने  दुनियां  को  रास्ता  दिखाया  कि  मिश्रित  उद्योग  चलाने  से  ही
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 देश  की  तरक्की  हो  सकती  कुछ  उद्योगों  को  सामाजिक  क्षेत्र  में  लाना  आवश्यक  क्योंकि

 बुनियादी  उद्योग  भी  कुच  उद्योगों  को  बड़े  करोड़पतियों  के  हाथों  में  नहीं  दिया  जा
 सकता  ।  कुछ  उद्योगों  को  निजी  हाथों  में  देना  निजी  क्षेत्र  में  ऐसा  नहीं  है  कि  कम  उद्योग  हैं  ।
 इस  क्षत्र  में  भी  बहुत  से  उद्योग  बहुत  से  बड़-बड़े  उद्योग  बड़ी-बड़ी  इमारतें  निजी  हाथों  में  हैं
 लेकिन  थोड़े  से  उद्योगों  को  साव॑जनिक  क्षेत्र  में  रखा  ।

 हम  जानते  हैं  कि  औद्योगिक  नीति  चाहे  किसी  तरह  से  आपको  सात्र॑  अनिक  उद्योग  का
 विरोध  करना  ही  आपकी  पार्टी  जयपुर  में  आपका  प्रस्ताव  था  कि  पब्लिक  सैक्‍्टर  में  जितने
 उद्योग  हैं  उनको  खत्म  करना  इसलिए  मेरे  पूर्व  वक्‍ता  ने  कहा  कि  मैं  चाहता  हूं  कि  एक
 महीने  में  इन  सब  सावंजनिक  उद्योगों  को  खत्म  कर  दिया  आक्शन  कर  हम  ऐसा
 आऑक्‍्शन  करने  वाले  नहीं  हैं  ।  सावंज  निक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  भी  हम  चाहते  हैं  कि  सुधार  हो  ।  इस
 औद्योगिक  नीति  में  हमने  साफ  तौर  से  कहा  है  कि  जहां  हमारे  पब्लिक  सैक्‍टर  में  हानि  हो  रही  है
 उसमें  सुधार  रिफाम  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 औद्योगिक  नीति  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  तीन-चार  चीजों  को  ध्यान  में  पहला
 इस  ओद्योगिक  नीतिग्रिक  नीति  का  मुख्य  उहं  श्य  है  कि  हम  आर्थिक  स्थिति  सुधारेंगे  ।

 3.02  सण्प०

 शरद  दिधे--पीठासोन  हुए  |

 देश  का  उत्पादन  बढ़ाने  और  सुधारने  को  आप  देखते  नहीं  सुधारनेਂ  को  देखेंगे  तो
 सुधरेगा  ।  चालीस  साल  में  देश  बहुत  सुधरा  दूसरी  बात  यह  है  कि  विदेशों  को  जो  सामान
 भेज  ते  उसके  लिए  तेजी  से  सामान  भेज  ने  का  प्रयत्न  करना  हम  नये  लोगों  को  उद्योग  में
 लाना  चाहते  हैं  !  इस  औद्योगिक  नीति  की  बहुत  बड़ी  विशेषता  है  |  आप  दूरदर्शी  नहीं  हैं  और  समझ

 नहीं  देश  में  आज  युववरयों  की  बेरोजगारी  बढ़  रही  है  व-जगारी  बहुत
 तेजी  से  बढ़  रही  है और  उसको  दूर  करने  के  लिए  इस  सरकार  ने  अति  लघु  उद्योग  को  प्रोत्साहन
 देने  पर  जोर  दिया  है  जिसमें  तीन  या  चार  लाख  रुपया  लग  सकता  नये-दये  उद्यमी  तैयार

 होते  किसान  या  मजदूर  के  बेटे  को  न  तो  ट्रंनिंग  है  और  न  उसको  मैनेज  मेंट  का  मालूम  हे
 इसलिए  अति  लघु  उद्योग  चालू  किया  गया  है  ।  देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोज  गारी  को  ध्यान  में  रख्षकर

 ऐसा  किया  गया  है  ।  हमारे  पूव॑  साथी  ने  कहा  है  कि  हम  उद्योग  नीति  में  मौलिक  चीज  लाए  हैं  ।

 वह  आलोचना  कोई  नई  बात  नहीं  वेःकन  वही  नीति  1956  की  इंडस्ट्रीयल  रेजोल्युशन  की

 नीति  उसमें  समय-समय  पर  आवश्यकतानुसार  परिवर्तेन  किया  गया  है  और  इस  बार  भी

 हमारे  देश  की  आवश्यकता  उसके  अनुकूल  परिवर्तत  किया  गया  आप  स्वयं  कह  रहे  थक

 हमारे  देश  में  1989  तक  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  लगभग  छह  हजार  करोड  से  अधिक  थी  और

 1991  तक  लगभग  1500  करोड़  हो  आपने  यह  भी  कहा  कि  गेंर-कांग्र  सः  सरकार  डेढ़

 साल  रही  और  उसने  छह  हजार  करोड़  से  ऊपर  की  रमक  को  लाकर  के  1500  +रोड  कर  दिया  ।

 दिन  के  लिए  बाहर  से  सामान  खरीदने  के  लिए  पैसा  नहीं  था  इसलिए  औगिक  नीति  में
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 [at  चचदू  लाल  अन्द्राकर  ]

 आवश्यक  और  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  किया  गया  है  हमारी  सरकार  ने  पहली  बार

 इस  बात  की  कोशिश  की  कि  विदेशी  कम्पनियों  को  51  परसेंट  विदेशी  पूंजी  लगाने  का  शेयर

 दिया  गया  है  ।  उसके  पीछे  यह  नहीं  है  कि  देश  को  किसी  तरह  से  गिरवी  रखना  है  और  न

 आइ०एम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  न  वल्ड  बैंक  और  न  _  किसी  लॉबी  के  दवाव  पर  किया

 गया  है  51  परसेंट  इसलिए  किथा  गया  है  ताकि  विदेशी  मुद्रा  अधिक  आ  सके  ।  सन्‌  1989  तक

 जब  कांग्रेस  सरकार  थी  तो  हर  साल  लगभग  विदेशी  389  करोड़  आनी  थी  और  अब

 122-25  करोड़  हो  गई  है  ।  विदेशी  मुद्रा  कम्पनियों  के  जरिये  यहां  पर  पूंजी  लगाने  के  लिए  बहुत
 कम  हो  गया  है  इसलिए  उनको  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  51  परसेंट  रखा  गया  है  ।  केवल  51

 परसेंट  उनको  शेयर  का  अधिकार  देने  से  विदेशी  पूंजी  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  नहीं  आएगी  ।  इसके

 लिए  हमने  बहुत  से  नियम  बनाने  हैं  लेकिन  उनको  अगल  करने  में  दिक्‍्कतें  होती  मेरा  कहने
 का  तात्पयं  यह  हैं  कि सरकारी  कमंचारी  द्वारा  किसी  कम्पनी  को  जमीन  देने  के  बारे  बिजली

 देते  के  बारे  पानी  देने  के  बारे  में  या  कस्टम  आदि  की  सुविधाएं  देने  के  बारे  में  देरी  लगायेंगे  या

 आनाकानी  करेंगे  तो  वह  कम्पनी  या  तो  अपना  उद्योग  नहीं  लगायेमी  या  कम  पैसे
 सिर्फ  51  प्रतिशत  कर  देने  से  विदेशी  धन  नहीं  उसके  लिए  पूरी  मशीनरी  को  तैयार
 करना  पड़ेगा  ।  उदाहरण  के  लिए  इंडोनेशिया  में  5  प्रतिशत  से  कम  वहां  विदेशी  पूंजी  लगाने
 के  जो  शेयर  हैं  वे  बहुत  कम  लेकिन  पिछले  साल  7.7  बिलियन  अमेरिकन  डालस  की  पूंजी  वहां
 पर  आई  थी  ।  उसी  तरह  से  मलेशिया  ओर  थाईलैंड  भी  है  जहां  पर  5-6.  बिलियन  डालसं  की  पूंजी
 आई  थी  ।  जब  कोई  बाहर  से  उद्योगपति  घन  लेकर.आता  है  तब  चाहता  है  कि  सप्ताह  के
 अन्दर  उसे  को  सुविधाएं  मिल  जायें  ।  कुछ  देशों  में  ऐसा  होता  है  कि
 वहां  बड़े-बड़े  उद्योगपति  आते  हैं  अपने  उद्योग  लगाने  के लिए  तो  उनको  वहां  से  टेलोविजन  पर  भी
 दिखाया  जाता  है  कि  हमने  इस  उद्योगपति  को  दो-तीन  दिन  में  सारी  सुविधाए  दे  दी  हैं  ।  इस  तर
 इस  तरह  का  वातावरण  अपने  देश  में  हमें  तैयार  करना  पड़ेगा  ।

 इसलिए  हमें  सवसे  पहले  यह  सोचना  है  कि  हमारे  देश  में  जो  विदेशी  पूंजी  आये  उसका
 ठीक  से  उपयोग  हो  ।  सरकार  ने  बताया  है  कि  इन-इन  उद्योगों  में  सरकार  विदेशी  पूंजी  निवेश
 करने  की  अनुमति  जो  पहले  लाइसेंस  प्रणाली  थी  अब्र  डी-लाइनेंस  कर  दिया  गया  यह
 इसलिए  किया  गया  है  जिससे  देश  में  अधिक-से-अधिक  उद्योग  पनपें  और  उनमें  उत्पादन  बढ़े  और
 उसके  साथ-साथ  अधिक  लोगों  को  काम  मिले  ।

 हमारे  यहां  पर्यटन  विभाग  हमारे  देश  में  इसको  अधिक  प्रोत्साहन  दिय्रा  जाना
 क्योंकि  हमारे  यहां  विदेशी  पयंटकों  की  संख्या  काफी  कम  है  ।  मैं  तुलना  नहीं  करता  ले  कन
 आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  सिंगापुर  की  आबादी  26  लाख  वह  एक  छोटा  सा  देश
 लेकिन  वहां  पर

 प्रतिवर्ष  47  लाख  के  करीब  परयंटक  आते  लगभग  वहां  की  आजादी  से  दुगुने  ॥
 जबकि  हमारे  यहां  सालभर  में  15  से  17  लाख  विदेशी  पर्यटक  आते  हैं  ।  इसलिए  कानून  बना  देने
 से  काम  नहीं  उसके  लिए  वातावरण  बनाना  होगा  ।  यह  बहुत  आवश्यक  है

 हु
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 एफ  माननीय  सदस्य  :  वातावरण  तो  आपने  बिगाड़  दिया

 श्री  चन्दुलाल  चन्द्रकर  :  1977  ओर  1989  में  आपने  हो  बिगाड़ा  हमारे  देश  में  जो
 व्यवस्था  है  उसमें  काफी  समस्याएं  लेकिन  तीन-चार  समस्याएं  बहुत  गम्भीर  रूप  घारण  कर

 रही  एक  तेजी  से  बढ़ती  हुई  दूसरे  तेजी  से  बढ़ती  हुई  तीसरे  विदेशी  मुद्रा  की
 कमी  ओर  चौथे  कृषि  तथा  अन्य  उद्योगों  का  उत्पादन  न  इन  चार  चीज़ों  को  सही  करने
 के  लिए  ही  नई  औद्योगिक  नीति  तैयार  की  गई  है

 लन्‌  2000  तक  हमारी  आबादी  लगभग  100  करोड़  हो  जाएगी  ।  उसे  एक  तिहाई  युवक
 होगे  ।  देश  में  80  फीसदी  युवकों  की  संख्या  गांवों  में  इसलिए  हमें  चाहिए  कि  उनका
 कोण  बदलें  ।  उनको  उद्योग  में  आने  के  लिए  प्रोत्साहित  उसके  लिए  आवश्यक  है  कि  उनको

 काम  फरने  की  ट्रं  निग  बिजनेस  मैनेजमेंट  की  ट्रंनिंग  दें  ।  मानव  संसाधन  मंत्रालय  के  बजट  में

 इस  बात  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  यह  बहुत  बड़ी  कमी  इस  बात  की  ओर  हमें  ध्यान

 देना  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करना  भी  इस  पस्स्थिति  में  खासतौर  से  बहुत
 जरूरी  कहने  का  मतलब  है  कि  हाई-टैक्नीक  उद्योग  आयेगा  तो  आपको  ट्रेनिंग  देने  की

 आवश्यकता  है  ।  ट्रेनिंग  देने  क ेलिए  आई०टी  ०आई०  जैसी  संस्थाएं  हमारे  देश  के  हर  गांव

 कस्बे  में  इससे  छोटे  उद्योग  गांव  में  जायेंगे  और  श्रमिकों  को  काम  भी  मिलेगा  |  यह  बात

 जरूर  है  कि  सरकार  के  पास  साधनों  और  विदेशो  नुद्रा  में  कमी  इसके  लिए  सरकार  ने  अपनी

 नीति  में  जो  किया  हमारी  पार्टी  ने  10-12  चीजों  पर  दाम  काफी  कम  करने  की  कोशिश  की  है
 और  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  चीजों  पर  दाम  बढ़ा

 सभायति  हम  लोगों  को  अपने  यहां  रासायनिक  खाद  मंगाने  में  लगभग  छः  हजार

 करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होती  अतः  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  ही
 रासातनिक  खाद  के  दाम  बढ़ाएं  गये  इसमें  भी  कोई  शक  नहीं  कि  किसानों  को  बहुत  नुकसान

 हुआ  है  ।  उत्पादन  भी  कम  इसलिए  हमारी  सरकार  को  पुनविचार  करके  देखने  की  आवश्यकता

 है  ।  यदि  यह  30  परसेंट  वह-उसको  काटकर  साल  में  20  परसेंट  कर  दिया  जाए  या  जैसा  भी

 किसानो  को  यदि  बगेई  आपत्ति  या  नाराजगी  है  तो  उसे  दूर  करना  चाहिए

 सभापति  आप  सब  लोग  जातते  हैं  कि  दुनिया  में  अमेरिका  और  यूरोप  के  देशों  के

 किसानों  को  बहुत  अधिक  सव,सडी  दी  जाती  है  और  यूरोप  में  तो  एक्‍्नामिक  कमेटी  बनी  वह

 बहुत  अधिक  आथि  7  सहायता  देती  अनेरिका  की  सरकार  भी  अपने  किसानों  को  कितनी

 अधिक  आर्थिक  सहायता  देती  इस  बात  को  धवान  में  रखकर  हमारे  देश  के  किसानों  पर  जो  यह

 थोड़ा  सा  बोझ  बढ़ा  उसको  कम  करना  इस  सम्बन्ध  में  एक  वात  जरूर  है  कि  हम

 एक  तरफ  तो  रासायनिक  खाद  बनाते  उसके  उत्पादन  की  चिन्ता  करते  हैं  लेकिन  दूसरी  ओर

 जो  गोबर  गैस  उसमे  कितना  रासायनिक  खाद  बनता  मैं  बहुत  अधिक  आंकड़ों  में  नहीं
 जाता  चाहता  हूं  |  ले।केन  यदि  देश  के  हर  5  लाख  76  हजार  गांवों  में  औसत  15  गोबर  गैस

 लगा  दिए  जायें  तो  देश  में  6  हजार  करोड़  की  रासायनिक  जाद  मंगानी  पड़ती  वह  निश्चित

 रूप  से  न्न
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 एक  माननीय  सदस्य  :  देश  में  रासायनिक  खाद  बनने  लगा  है  या  कारखाना
 लगाना  है  ?

 श्री  चन्दूलाल  चल्द्राकर  :  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  रासायनिक  खाद  कारखानों  में

 बनता  उस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  गोबर  गैस  से  जो  खाद  बनाया  जाता  उस  ओर  सरकार

 ध्यात  दे  तो  निसंदेह  जो  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करनी  पड़ती  वह  कम  होगी  ।  गोबर  गंस

 हिन्दुस्तान  से  निकला  है  और  चीन  में  गया'**

 श्रो  पोयूष  तोरकी  :  दोस्तों  से  क्या  मतलब  चेयरमन  को  एड्रेस
 कीजिए  ।

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  मैंने  आपका  संशोधन  स्वीकार  सभापति  आज

 चीन  में  इतने  अधिक  गोबर  गैस  लगाए  गये  है  कि  वहां  रासायनिक  खाद  की  जरूरत  नहीं
 पड़ती  है  ।

 ह

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  कितने  बेरोजगार  लोग  हैं  और  खासकर  हमारे  मध्य  प्रदेश

 में  ज्यादा  इसके  साथ-साथ  उड़ीसा  के  कुछ  आंध्र  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्र  और  हमारे  मध्य
 प्रदेश  के  छत्तीसगढ़  और  विदर्भ  में  भी  बहुत  ही  गरीब  क्षेत्र  हैं  इसलिए  दुर्ग  शहर  में  नए  उद्यमित्रों
 वो  ट्रेनिंग  देने  क ेलिए  और  उद्योगों  में  बिजनैस  मेनेजमेंट  को  ट्रेनिंग  देने  के  लिए  ट्रेनिग  केन्द्र
 खोले  जाएं  ।

 भिलाई  क्षेत्र  में  चूंकि  वह  बहुत  बड़ा  ओद्योगिक  क्षेत्र  वहां  लेदर  और  फूटवियर
 को  बहुत  अधिक  बित्री  होती  है  जिन्हें  दूसरे  स्थानों  से  लाना  पड़ता  इसलिए  लेदर  और  फूटवियर
 इंडस्ट्री  भिलाई  में  खोल  देने  से  वहां  के  को  भी  काम  मिलेगा  और  बहुत  सस्ते  फूटवियर  भी
 मिलेंगे  ।  इसी  तरह  से  दुर्ग  जिले  में  पाटन  क्षेत्र  ह ैजहां  सोप  और  डिटरजेंट  उद्योग  खोला  जा
 सकता  धमधा  क्षेत्र  में  कांसा  और  पीतल  के  बरतन  के  उद्योग  खोले  जा  सकते  वहां  कुछ
 उद्योग  हैं  जो  मर  रहे  उनको  प्रोत्साहन  देने  स ेउनको  अधिक  लाभ  साझा  क्षेत्र  में

 होजरी  और  रेडीमेड  गारमेंट्स  उद्योग  खोला  जा  सकता  बेमेतरा  क्षेत्र  में  प्लास्टक  और
 प्रोसेसिग  उद्योग  खोले  जा  सकते  नवागढ़  क्षेत्र  में  हघकरघा  उद्योग  और  शहद  उद्योग  खोला  जा
 सकता  है  ।  खेरथा  क्षेत्र  में  फूड  प्रोसेसिग  इंडस्ट्री  खोली  जा  सकती

 सभापति  दुगं  में  चार  साल  से  बोरई  क्षेत्र  में  ग्रोथ  सेन्टर  खोला  गया  लेकिन
 उसके  लिए  जिस  तरह  से  इन्फ्रास्ट्रक्चर  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  अभी  तक  नहीं  हो  सकी  है  ।
 इतना  ही  अभी  कुछ  उद्योग  वहां  खुलने  लगे  हैं  लेकिन  उनको  आवश्यक  सुविधाएं  जैसे

 टेलीफोन  आदि  भी  नहीं  मिल  रही  इसकी  वजह  से  जो  उद्योग  लगाना  भी  चाहते
 हैं  वह  देर  कर  रहे  हैं  ।  साथ  ही  साथ  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा  कि  वहां  पर  जो
 उद्योग  उनमें  स्थानीय  लोगों  को  ही  अधिक  से  अधिक  काम  मिले  |  टैक्निकल  काम  के  लिए
 बाहर  से  लोग  आते  हैं  लेकिन  साधारण  काम  के  लिए  वहां  पर  काफी  व्यक्ति  मिल  जाते  .  इसलिए
 वहां  पर  ये  जाएं  ।
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 सभाषति  आपने  देखा  कि  उद्योग  लाइसेंस  हटाने  के  बारे  में  हमारी  सरकार  ने  निर्णय
 किया  नई  उद्योग  रीति  बनाई  उससे  देश  को  निस्संदेह  बहुत  लाभ  होगा  और  अभी  जो  हंमारे

 पहले  के  वक्ता  बोल  रहे  थे  उन्होंने  नेहरू  जी  की  उद्योग  नीति  के  बारे  बार-त्रार  कहा  कि

 नेहरू  परिवार  ने  40  साल  तक  जो  यद्टां  जासन  उस  शासन  में  कोई  भी  प्रगति  नहीं  मैं
 समझता  हूं  कि  ऐसा  जो  कह  रहे  वह  स्त्रयं  अपनी  आत्मा  से  पूछें  किस  इन  40  सालों  में  कितनी
 प्रगति  हुई  देश  में  पांच  लाख  पचहृत्तर  हजार  से  अधिक  गांव  हैं  जिनमें  चार  लाख  से  अधिक
 गांवों  में  बिजली  जा  चुकी  लेकिन  यह  कहना  कि  ओऔद्योगिक  क्षंत्र  में  भी  तरक्‍गने  नहीं  हुई  है
 और  इसी  देश  में  40  साल  में  कितनी  प्रगति  हुई  हमारे  देश  के  आजाद  होने  के  बाद  लगभग  97
 और  दूसरे  देश  आजाद  हुए  आप  पास  के  या  दूर  के  देश  को  तथा  उन  97  में  से  देख  लीजिए  ।
 जितनी  औद्योगिक  और  किसानी  क्षेत्र  में  प्रगति  हमारे  यहां  हुई  दुनिया  के  किसी  देश  में  नहीं  हुई
 है  ।  इसलिए  हमारी  सरकार  की  जो  नीति  है  उसी  के  कारण  से  हम  देख  रहे  हैं  कि  कभी  देश  में
 अकाल  भी  पद्चता  तब  भी  हमें  विदेशों  ने  अनाज  नहीं  मंगाना  पड़ता  अगर  यहां  1977  में
 गर  कांग्रेसी  सरकार  नहीं  आई  होती  तो  हमारे  देश  में  जो  वैज्ञानिक  प्रगति  हो  रही  औद्योगिक
 प्रगति  हो  रही  थी  और  खास  तौर  से  कृषि  प्रगति  हो  रही  थी  उसमें  और  बहुत  तेजी  से  प्रगति

 लेकिन  इन  लोगों  ने  इसमें  बाधा  डाली  ।  हम  सभी  इसे  जानते  हैं  कि  हमारे  वैज्ञानिकों  को  जो
 सब  जगह  टीम  वनाकर  काम  कर  रहे  कहां-कहां  फेंका  और  हमारे  देश  की  वैज्ञानिक  प्रगति  कई
 सालों  के  लिए  ठप्प  हो  उसके  बाद  हमारी  सरकार  आने  के  बाद  स्थिति  सुधरी  लेकिन  काफी

 समय  लगा  ।  हमारे  कई  साथियों  ने  कहा  कि  देश  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  इस  सरकार  ने

 कुछ  नहीं  किया  मेरा  ऐसा  ख्याल  है  कि  खास  तौर  से  इंदिरा  जी  के  शासन  के  समय  इंदिरा  जी

 ने  देश  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  जो  काम  किए  दुनिया  में  कहीं  ऐसी  मिसाल  नहीं  है  ऐसी  मिसाल

 आप  दुनिया  में  कहीं  नहीं  देखेंगे  ।  हर  क्षेत्र  में  उन्होंने  यहां  तक  कि  उन्होंने  और  बाद  में
 राजीव  गांधी  जी  ने  भी  देश  को  स्वावनलंत्री  बनाने  में  हर  तरह  का  प्रयत्न  किया  ।  उन्होंने  देश  को

 स्वावलंबी  बनाने  के  साथ-साथ  एकता  वनाएं  रखी  |  उसकी  वजह  से  हमारा  देश  स्वावलंबी  बना

 और  मैं  इससे  ज्यादा  न  कहकर  इतना  हो  कदता  हूं  कि  हमारे  देश  की  औद्योगिक  नीति  निस्संदेह
 प्रशंसनीय  है और  देश  की  आवश्यकता  के  अनुरूप  इतना  ही  कहते  हुए  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता  हूं  ।

 ]

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  मैं  अत्यधिक  दुःखी  मन  से  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित

 अनुदानों  की  मांगों  पर  बोलने  के  लिए  खड़ा  जझ  कि  इस  सभा  में  24  जुदाई  को  घोषित  नई
 औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  पर  आधारित  हं  ।

 स्वतन्त्र  भारत  के  प्रथम  प्रधान  मंत्री  स्वर्गीय  पंडित  जवाहरलाल  नेढुरू  ने  घोषणा  की  थी

 कि  राज्य  का  यह  ध्येत्  होगा  कि  समाज  को  सामाजिक  पद्धति  में  स्थापित  करके  सामाजिक  तथा

 आशिक  न्याय  सुनिश्चित  किया  जाए  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  1956  की  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी
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 अजय  मुखोपाध्याय |
 संकल्प  इस  उद्दृश्य  के  प्राप्ति  के  लिए  तैयार  किया  गया  संसद  ने  1954  में  इस
 ओद्योगिक  नीति-संकल्प  का  अनुमोदन  किया  था  ।  वास्तव  में  इस  देश  के  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  का

 भी  यही  सन्देश  लेकिन  हमें  इस  बारे  में  कोई  भ्रम  नहीं  था  ।  हमने  यह  कभी  नहीं  सोचा  कि

 जिस  नीति  के  तहत  हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  को  सामरिक  भूमिका  दी  गई  वह  व

 आधारित  समाज  को  समतावादी  में  बदल  सकेगी  जिससे  सामाजिक  और  आथिक  न्याय

 सुनिश्चित  होगा  ।  लेकिन  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  बहुत  उच्च  स्तर  प्राप्त  सरकारी  क्षेत्र  पर  जोर

 देना  एक  स्वागत  योग्य  कदम  था  और  हमने  इस  नीति  का  समर्थन  किया  था  क्योंकि  इससे
 औद्योगिकरण  का  आधार  तैयार  हुआ  और  काफी  हद  तक  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  में  मदद

 मिली  ।  इसके  साथ  ही  हम  कांग्रेस  सरकार  की  लोक-विरोधी  आर्थिक  नीतियों  के  विरुद्ध  चार

 दशकों  से  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  जो  कि  एकाधिकारवादियों  तथा  सामन्तवादी  जमीदारों  के  द्ितों  के

 लिए  बनी  थीं  ।

 संकुचित  वर्ग  के नजरिए  पर  आधारित  इस  नीति  से  बहुत  खतरनाक  ढंग  तेजी  से  धन

 एकत्र  किया  जा  रहा  है  तथा  आय  में  विसंगति  भी  हो  रही  है  ।  आज  देश  के  सामने  जो  अप्रत्याशित
 संकट  खड़ा  है  वह  इसी  वर्ग  नीति  का  अपरिहाय॑  परिणाम  यह  अपरिहाय  इसलिए  है  कि
 पतिवाद  को  सामन्तवाद  के  टुकड़ों  पर  स्थापित  करने  की  कोशिश  की  गई  थी  ।  अब  वे  इस  संकट

 जिसने  बहुत  गहरे  तक  अपनी  जड़ों  जमा  ली  हैं  और  जो  इस  सरकार  द्वारा  पैदा  की  गई  समस्या

 सुलझाने  के  नाम  पर  सत  कुछ  उलट-पलट  कर  रहे  सावंजनिक  क्षेत्र  कि  नीतिगत  भूमिका  को

 महत्ता  को  कम  लगभग  सभी  उद्योगों  का  निजीकरण  अधिकतर  उद्योगों  में

 औद्योगिक  लाइसेंस  की  प्रथा  को  समाप्त  करके  और  विदेशी  पूंजी  को  उनको  टेकक्‍्नोलौओ  के  साथ

 अन्धाधुन्ध  आमन्त्रण  देते  हुए  औद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  पिछली  आत्म-निर्भरता  को  नीति  के  बिल्कुल
 उल्टे  होने  का  प्रमाण  है  ।  यड  पिछनी  नीति  के  एकदम  प्रतिकूल  क्‍या  इसमें  स्वाभाविक  परिदतेन

 हो  रहा  है  और  अथवा  यह  परिवतंन  बदतर  है  ?  आपके  नए  दशंन  के  आईने  में  हमें  भाजपा  का

 चेहरा  दिखता

 यह  शर्म  की  बात  है  कि  स्वतन्त्रता  के  चवालिस  वर्षो  के  पश्चात्‌  भी  हमारे  देश  की व
 अर्थव्यवस्था  में  साम्राज्यवाद  णक्तियों  को  अपनी  मनमानी  करने  दी  गई  आपकी  इस  बात  में

 बिस्‍्कुल  भी  सच्चाई  नहीं  है  कि  आपंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बेंक  के  आगे  घुटने  नहीं
 टेके  वास्तव  नया  औद्योगिक  नीति  आपकी  व्यापार  नीति  तथा  वित्त  नीतियों  के

 तथाकथित  भारतीय  राष्ट्रवादियों  और  उस  प्रतिक्रिया  के  बीच  की  अपवित्र
 गांठ  जो  विश्व  की  व्यवस्थाਂ  को  बताने  के  नाम  पर  नव-उपनिवेशवाद  को  अपनी  भूख  को
 शान्त  करना  चाहती

 आपके  पास  कम  से  कम  झूठ  को  झूठ  और  सच  को  सच  कहने  का  साहस  और  ईमानदारी
 होनी  चाहिए  थी  ।  अतः  नए  औद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  की  उद्घोषणा  करने  से  पहले  आपको
 भारतीय  संविधान  की  प्रस्तावना  तथा  नीति  निदेशक  सिद्धांतों  को  हटाने  हेतु  एक  विधेयक  प्रस्तुत
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 करना  चाहिए  था  |  किन्तु  आपमें  यह  साहस  नहीं  अतः  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि
 आपका  औद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  बड़े-बड़े  वायदों  ओर  धर्म  क ेविवाद  के  आवरण  में  घो्वाधड़ी  का

 एक  दस्तानेज  है  ।

 इस  संकल्प  के  लगभग  सभी  उद्योगों  में  ओद्योगिक  लाइसेंस  की  प्रथा  को  समाप्त

 किया  जा  रहा  मैं  उद्धत  करता  हूं

 अर्थंव्यवस्था  को  अधिक प्रतिस्पद्ध  अधिक  योग्य  और  आधुनिक  बनने  से

 फायदा  होगा  और  औद्योगिक  प्रगति  के  संसार  में  इसे  अपना  सही  स्थान  मिलेगा  ।”

 संकल्प  में  आगे  कहा  गया  है  :

 अपने  व्यावसायिक  निर्णयन  के  आधार  पर  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लेंगे  ।”

 कितनी  अजीब  बात  है  ।  यह  बात  समझ  पें  नहीं  आती  कि  किस  प्रकार  जिनका

 एकमात्र  उह्दं श्य  फायदा  और  केवल  फायदा  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  पर  निर्णय  ले  सको  हैं  ।

 यहां  तक  कि  प्रगतिशील  पूंश्रीपति  देश  जैसे  जापान  और  जम॑नी  में  भी  किसी  न  किसी  प्रकार  का

 ऐसा  हस्तक्षेप  मौजूद  जिससे  कि  उन  देशों  में  उद्योग  स्थापित  करने  को  इच्छुक  पूंजीपतियों  को
 उद्योगों  की  प्राथमिकताओं  और  जीवन-क्ष  मताओं  सम्बन्धी  सुझाव  दिए  जा  सकें  ।

 देश  में  सरकारी  स्तर  पर  इस  प्रकार  के  किसी  तंत्र  की  अनुपस्थिति  से  पूर्णछ्पेण  अराझकता
 फैलने  बी  आगंका  इसते  क्षेत्रीय  असन्तुलत  बढ़ ेगा  तथा  इसमे  अलगाववादी  तथा  अन्य

 वादी  जक्तिपों  को और  अधिक  वल  मिलेगा  ।  किन्तु  फिर  भी  इस  नये  औद्योगिक  नीति  संकल्प  से

 हमें  यह  आखासत  मिलता  है  कि  राष्ट्रीय  हितों  की  किसी  भी  प्रकार  अनदेखी  नहीं
 की  जाएगी  ।

 |

 विनियमों  का  पालन  नहीं  हो  रहा  अधिक  प्राथमिकता  वाले  34

 उद्योगों  में  विदेशी  इक्विटी  भागीदारी  को  बढ़ाकर  5।  प्रतिशत  कर  दिया  गया  जिसका  अर्थ  है

 कि  वे  विदेशी  विशेषतया  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियां  अपनी  अत्याधुनिक  टेक्नोलौजी  के

 के  साथ  इन  संस्थाओं  और  उद्योगों  की  वात्तविक  मालिक  बन  जायेंगो  ।  वहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  की

 की  अनियन्त्रित  स्त्रतन्त्रता  से  भारतीय  उद्योगों  के विकास  को  अवश्य  ही  भारी  नुतौती  मिलेगी  और

 बे  उपनिवरेती  प्‌  जी  गंद  के  सहायक  उद्योग  हो  जाएंगे  और  भारतीय  जनता  नव-उपनिवेशवाद  के

 शोषण  की  निरीह  शिकार  हो  जाय्रेंगी  ।  क्या  आप  इसका  खण्डन  कर  सकते  हैं  ?

 इसमें  दो  राय  नहीं  है  कि  क्षत्रों  जिनमें  आधुनिकीकरण  आवश्यक  टेक्नोलौजी  के

 आयात  को  प्राथमिकता  दी  जानी  कोई  भी  इससे  असहमत  नहीं  है  ।  किन्तु  कोई  प्रथमिकता

 दिए  बिना  ही  विदेंगी  टेक्नोलॉजी  के  अनियन्त्रित  रूप  से  देश  में  आने  जैसा  हि  नाते  श्रस्ताव  में

 सोचा  गया  है  देशी  टेक्नोलॉजी  एक  असमान  और  अहितकाारी  प्रतिस्पर्द्धा  मे ंफंस  जाएगी  और  इससे

 देश  में  विज्ञान  और  टेक्तोलॉजी  के  विकास  में  पहल  करना  हतोत्साहित  हो  यह  बात  भी

 स्मरणीय  है  कि  तृतीय  बिश्व  के  देशों  में  विदेशी  निवेशकर्ता  अत्याधुनिक  टेक्वेलाजी  नहीं  लाते
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 अजय  मुखोपाध्याय ]
 वे  स'मान्यतया  तृतीय  विश्व  के  देशों  को  बेकार  की  और  पुरानी  टेक्नोलॉजी  भेजते  भारत

 को  उन  बेकार  की  टेक्नोलॉजियों  को  जमा  करने  का  एक  गोदाम  नहीं  बनने  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 इस  बात  का  उल्लेख  करना  अनुचित  नहीं  होगा  कि  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  इस  क्रांति  के

 फायदों  का सामाजिक  और  आशिक  स्थितियों  के  ध्यान  रखे  बिना  अन्धाघुन्ध  प्रयोग  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ।  एक  विशेष  टेक्नोलॉजी  जो  किसी  एक  राष्ट्र  विशेष  के  लिए  फायदेमंद  तथा  मददगार

 है  वह  सम्भवतः  किसी  अन्य  देश  में  अन्य  आथिक  और  सामाजिक  व्यवस्था  के  लिए  नुकसानदायक

 हो  सकता  है  ।  इसे  नहीं  भूला  जाना  चाहिए  ।

 श्री  विलास  मुत्त  सवार  :  आपकी  टेक्नोलॉजी  किस  क्षेत्र  के लिए  है  ?

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  खिलौनों  के  उत्पादन  के  लिए  टेक्नोलॉजी  क्या

 यह  आपको  पसन्द  है--धनी  वर्ग  के  लिए  खिलौने  ?  आप  जानते  हैं  कि  आपने  वे

 खिलौने  बनाने  के  लिए  टेक्नोलॉजी  का  आयात  किया  जो  देश  की  केवल  एक  प्रतिशत  जनसंख्या

 द्वारा  खरीदे  जाते

 सभापति  महोदय  :  आप  इन  सभी  बातों  को  छोड़िए  |  आप  पीठासीन  महोदय  को  सम्बोधित
 करें  और  जारी

 )
 सभापति  महोदय  :  इस  आंखों  देले  हाल  की  उपेक्षा  कीजिए  और  पीठासोन  महोदय  को

 सम्बोधित  करें  ।
 '

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  टेक्नोलॉजी  का  प्रयोग  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  सुझन-बूझ  की
 आवश्यकता  देश  का  औद्योगिक  विकास  धीरे-धीरे  विदेशी  टेक्नोलॉजी  पर  निर्भर  हो
 जाएगा  जो  खतरनाक

 नया  ओद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  सावंजनिक  क्षेत्र  के  विरुद्ध  भारी  दुष्प्रचार  करने  वाला  है
 और  यह  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  अधिकार-क्षेत्र  को  उद्योग  के  आठ  वर्गों
 तक  सीमित  किया  जाये  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  की  आरक्षित  सूचि  में  दो  सबसे  प्रभावशाली

 इस्पात  और  ऊर्जा  जो  सवंदा  से  ही  केन्द्र  क्षेत्र  माने  गए  को शामिल  नहीं  गया  है  ।

 ऐसा  स्पष्ट  इशारा  दिया  गया  है  कि  इन  दो  शुख्य  क्षंत्रों  में  विदेशी  पूंजी  को  शत-प्रतिशत  लगाया

 जाएगा  ।  भारी  ऊर्जा  संयंत्र  और  ऐसे  अन्य  क्षंत्रो  में  बहु-राष्ट्रीय  पूजी  के
 आगमन  से  एच०  ई०  इत्यादि  का  अन्त  सन्निकट  इस
 प्रस्ताव  के  रूप  से  सावंजनिक  क्षेत्र  में  आने  वाले  उद्योगों  पर  किसी  क्षत्र  विशेष

 होने  सम्बन्धी  कोई  रोक  नहीं  होगी
 ।”  अतः  यह  बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  को  तोड़ना

 ही  मुख्य  उददं  श्य  किन्तु  किस  लिए  ?  ओऔद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  में  कई  दोष  पाए  गए  किन्तु
 इन  दोषों  का  निदान  बहुत  ही  आसान  है  ।  रोगी  की  हत्या  कर  दो  और  उसके  रोगों  का  निदान  करने
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 हेतु  कोई  गम्भीर  प्रयास  मत  ऐसा  नहीं  होना  इस  कारण  स्पष्ट  विदेश  बहू
 राष्ट्रीय  कम्तनित्रों  और  हमारे  देश  के  औओपिक  क्षेत्र  में  भारतीय  एकाधिपतिोों  द्वारा  प्रभुसत्ता
 की  शक्ति  पाने  के  रास्ते  में  सबसे  बड़ी  रुकावट  सार्वजनिक  क्षेत्र  निजीकरण  अत्यवश्यक

 किन्तु  क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  उन  दोषों  के  लिव  उत्त  रदायी  कौन  जिनका  आपने  उल्लेख
 किया  है  ?  क्‍या  इस  तथाकथित  क्षय  के  लिए  गलत  और  अवैज्ञानिक  अयोग्य  तरीके  से  कार्य
 करना  और  नौकरशाही  का  हस्तक्षेत्र  तथा  केन्द्रीय  सरकार  का  दबाव  उत्त  रदायी  नहीं  है  ?

 यह  दुःख  की  वात  है  कि.स्वयं  को  सुधारने  के  स्थान  पर  आपने
 जनिक  क्षेत्र  को  समाप्त  करना  ही  उचित  क्‍या  बढ़िया  विचार  निवेश  न  करने  की
 योजना  द्वारा  सरकार  न  केवल  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  रूण  औद्योगिक  एककों  को  अपितु  लाभ  कमाने
 वाले  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  का  भी  निजीकरण  करना  चाहती  पूर्ण  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 विरुद्ध  विपरीत  जनमत  जगाने  लिए  एक  पूर्ण  रूप  से  तैयार  किया  गया  सुविचारित  प्रचार  अभियान
 चन्र  रहा  क्या  आप  इसका  खण्डत  कर  सकते  यहां  तक  कि  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस

 जो  सत्से  अधिक  लाभदायक  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  को  भी  बख्णा  नहीं  गया  है  ।

 हालाकि  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  पहले  इसके  विपरीत  कहा  था  ।  ऐसे  स्णष्ट  संकेत  हैं  कि  राष्ट्रीयक्ृत
 बैंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  को  भी  निजी  क्षेत्र  में  लाने  का  कार्यक्रम  किन्तु
 निजीकरण  इसका  इलाज  नही  रूग्णता  केवल  सावंजनिक  क्षेत्र  तक  ही  सीमित  नहीं  निजी
 निजी  क्षेत्र  में  भी यह  कम  नहीं  अपितु  इससे  अधिक  ही  क्‍या  कोई  इस  बात  का  खण्डन  कर
 सकता  है  कि  निजी  क्षेत्र  की  तथाकथित  खुशहाली  सावंजनिक  क्षेत्र  की  कोमत  पर  है  ?  कोई  भी

 इसका  खण्डन  नहीं  कर  सकता  ।  निजी  क्षेत्र  विशेषतया  बड़े  और  मध्ययम  उद्योगों  में  मुख्यतया
 सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  निव्रेश  किया  गया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  मैं  एक  बात  स्पष्ट
 करना  चाहता  हूं  |  हमने  सावंजनिक  क्षंत्र  को  प्रतिबन्धित  नहीं  किया  हम  निजी  क्षेत्र  को आठ
 क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  जबकि  सावंजनिक  क्षेत्र  किसी  भी  क्षेत्र  में  प्रवेश
 कर  सकता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  वार्ता  नहीं  वह  भाषण  दे  रहे  हैं  और  मंत्री  महोदय  जवाब
 देंगे  । जब  आपकी  बारी  तब  आप  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  आपने  सावंजनिक  क्षंत्र  को  निजी  क्षेत्र  उद्योग  बनाने  की  बात
 की  आपकी  नीति  में  ऐसा  उल्विखित  है  ।  निजी  क्षेत्र  के  लोगों  ने स।वंजनिक  धन  का

 हजारों  करोड़  अपने  आपको  समृद्ध  करने  के  अपव्यय  किया  इस  सम्बन्ध  में  अनेकों
 तथ्य  और  आंकड़े  यह  आंकड़े  और  तथ्य  मेरे  णस  किन्तु  मैं  उनका  उल्लेख  नहीं  करना

 चाहता  ।

 अब  सरकार  द्वारा  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनयम  को  भी  बदलने  का  प्रस्ताव  किया
 गया  है  ।
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 श्री  रामसिह  ः  सभापति  मेरा  प्वाइंट  आफ  आइईर  माननीय  उद्योग

 मंत्री  जी  ने कहा  कि  निजी  उद्योगों  को  पब्लिक  सेक्टर  में  एंटर  करने  की  इजाजत  नहीं  दी

 यह  पालिसी  लेकिन  विभाग  की  जो  पुस्तिका  इसके  कुछ  अंश  मैं  यहां  पर  पढ़कर  सुताना
 चाहता  मंत्री  के  इंटरवेशन  में  तथा  उद्योग  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तिका  में  आपस  मे

 विरोधाभास  है  ।  अतः  माननीय  मंत्री  जी  स्पष्ट  करें  कि  सही  कौन  है  ?

 श्री  कालका  दास  :  सभापति  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  ये  अपनी
 पालिसी  के  विरोध  में  बात  कर  रहे  आप  इनको  सुन  ही  नहीं  रहे  ।

 सभापति  महोदय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।  यदि  इसमें
 कोई  असंगति  है  तो  वह  चर्चा  के  दोरान  उत्तर  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  कृपया
 अपनी  बात  जारी  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  कायंवाही  वृतांत  में  कुछ  भी
 सम्मिलित  न  किया  आप  अपनी  बात  जारी

 +

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाईये  |  कृपया  आपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  कालका  दास  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपनी  बात  वाद  में  अपने  भाषण  में  कह  सकते  हैं  ।  हम  यहां  कोई
 वार्तालाप  नहीं  कर  रहे  हैं  अपितु  इस  मुह  पर  बहस  कर  रहे  कृपया  अपनी  बात  जारी

 भरी  श्रोकान्त  जेना  :  चूंकि  माननीय  मंत्री  जी  इसमें  हस्तक्षेप  कर  रहे  मंत्री
 महोदय  स्थिति  को  स्पष्ट  अवश्य  करें  ।'

 श्री  अन्ना  जोशी  माननीय  मंत्री  जी  को  बीच  में  बोलने  की  अनुमति
 नहीं  देनी  चाहिए  थी  ।

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  मैं  नीति  के  संगत  हिस्से  को  पढ़  देता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  मानीय  मंत्री  जी  बहस  का  उत्त  र  देने  में  सक्षम  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  स्पष्ट  कर  रहा  एक  मिनट  आप  मुझे  दीजिए  ।  मैंने  यह
 कहा  कि  नई  औद्योगिक  नीति  में  सा्वंजनिक  क्षेत्र  क ेलिए  आठ  में  आरक्षित  की  हैं  ।  वे  अन्य
 रूप  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  लिए  ही  भाप  कृपया  नीति  को  सावंजनिक  क्षेत्र  के लिए
 ही  आठ  मर्दे  रखी  गई  हैं  ओर  उनमें  निजी  क्षेत्र  को  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी

 यही  मैंने  कहा  है  ।

 इस  नीति  के  सावंजनिक  क्षेत्र  ऐसे  किसी  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  प्रवेश  करने  के

 लिए  स्वतन्त्र  ह ैजिसका  संचालन  निजी  क्षेत्र  कर  रहा  मैं  इसको  दौहरा  देता  हूं  ।  मैंने  नीति

 पढ़  ली  आपने  नीति  को  नहीं  पढ़ा  है  ।
 ..

 *कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  आपने  जो  कहा  वह  सही  नहीं  है  ।

 प्रोण  पो०  जे०  कुरियन  :  जो  कुछ  मैंने  कहा  वह  सब  कायंवाही  वृतान्त  में
 सम्मिलित

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  आपके  नीति  सम्बन्धी  प्रस्ताव  में  से  उस  हिस्से  को  मैं  पढ़  देता
 हूं  :  मैं  उद्धूत  करता

 निक  क्षेत्र  के  लिए  अनन्य  रूप  से  आरक्षित  क्षंत्रों  में  चुनिंदा  आधार  हद्वैपर  क्षेत्र
 निजी  क्षेत्र  का  प्रवेश  वजित  नहीं  होगा  ।”

 इसका  क्या  अर्थ  हुआ  ।  ऐसा  आपके  नीति  सम्बन्धी  प्रस्ताव  में  उल्लिखित  है  ।  मैं  आपकी
 नीति  के  उद्धरण  दे  रहा  हूं  ।  यह  मेरा  कथन  नहीं  है  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मुख्य  भाण  इससे  संगत  नहीं  यह  केवल  अनुबन्धों  से
 सम्बन्धित

 ह

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  अनुबन्धों  को  इसके  बारे  में  भी  वहां  हमने

 श्री  नि्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  क्या  इसका  यह  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय
 औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्य  में  दिए  गये  अनुबन्ध  के  अतिरिक्त  शेष  सभी  भागों  को  वापिस
 ले  रहे  मंत्री  महोदय  को  यह  अधिकार  है  कि  वे  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  उद्धरण  प्रस्तुत
 कर  सकते  हैं  ।

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  मैं  उद्ध,त्त  करता  हूं  :  ४

 निक  क्षेत्र  क॑  लिए  अनन्य  रूप  से  आरक्षित  क्षेत्रों  में  चुनिदा  आधार  पर  निजी  क्षेत्र
 का  प्रवेश  वर्जित  नहीं  होगा  ।

 इसका  क्या  अर्थ  है  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  एक  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  ।.  मंत्री  महोदय  आगे  कुछ
 कहने  से  पहले  अवश्य  स्पष्ट  नीति  की  उद्घोषणा  से  इस  परिचर्चा  के  शुरू  होने  तक
 क्या  सरकार  ने  अपनी  इस  नीति  में  कोई  परिवतंन  किया  है  ?  हम  इसकी  स्थिति  जानना  चाहेंगे  ।
 क्या  सरकार  ने  तब  से  लेकर  अपनी  इस  नीति  में  कोई  परिवर्तन  किया  है  ?

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  औद्योगिक  नीति  में  एक  बात  कही  गई  है  और  अब  मंत्री  महोदय
 कसी  दूसरी  वात  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  ।

 इसका  क्‍या  अर्थ  है  ।

 ]  |
 श्री  कालका  दास  :  अगर  क्लेरीफाईन  नहीं  होगा  तो  डिबेट  कैसे  आगे  बड़ ेगी  ।

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  क्या  आप  अपने  कक्‍तव्य  से  वह  हिस्सा  निकाल  रहे  हैं  जिसका
 मैंने  अभी-अभी  हवाला  दिया  है  ?

 छः
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  टेलीफोन  पर  बातचीत  करने  के

 पश्चात्‌  इसका  उत्त  र

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  मंत्री  इस  विषय  में  अब  क्या  दृष्टिकोण  अपना  रहे  हैं  ?  क्या
 आप  इस  भाग  को  निकाल  रहें  है  ?  अब  क्‍या  का  विषय  है  बिना  किप्ठी  उचित  उत्तर  के  हम
 चर्चा  को  कंसे  जारी  रख  सकेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  अन्त  इसका  उत्तर

 श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  एक  महत्वपूर्ण  मामला  मंत्री

 महोदय  के  ध्यान  में  लाया  गया  इसको  लेकर  लोगों  के  मन  मे  कुछ  भ्रम  इन्हें  स्थिति
 स्पष्ट  करने

 सभापति  महोदय  :  कृपया  माननीय  सदस्य  को  अपना  भाषण  जारी  रखने  दें  ।

 )
 श्री  अनिल  बसु  :  वे  कंसे  जारी  रख  सकते  पहले  मंत्री  जी  स्थिति

 स्पष्ट  करें  ।

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :  सभापति  कृपया  सभा  की  बेठक  स्थगित  कर

 दीजि  ये  तैयारी  करके  आयें  |  कृपया  तब  तक  सभा  की  बेठक  स्थगित  कर

 |

 श्री  कालका  दास  :  माननीय  सदस्य  की  भावना  को  समझिए  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  बिना  क़िसी  स्पष्टीकरण  के  चर्चा  को  जारी  रखने  का  क्‍या

 ओऔचित्य  है  ?

 श्री  अनिल  बसु  :  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  कया  है  ?

 वे  कुछ  नहीं  बोल  रहे  हैं  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आप  सभी  बैठ  जाइये  ।  उनका  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैं  इनका
 व्यवस्था  का  प्रश्न  सुन  रहा  हूं  ।  कृपया  बँठ  जाइयेगा  ।

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  मैं  आपके  ध्यान  में  केवल  एक  महत्वपूर्ण  तथ्य  लाने  का  प्रयत्न  कर  रहा
 हैँ  । जहां  तक  औद्योगिक  नीति  का  सम्बन्ध  हम  सरकार  के  नीति  विषयक  निणंय  से  अवगत  हो
 चुके  अभी-अभी  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  स्थिति  यह  परन्तु  वास्तव  में  औद्योगिक  नीति  के

 अनुसार  स्थिति  ऐसी  नहीं  हम  औद्योगिक  नीति  तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  अनुदान  मांगों  पर
 चर्चा  कर  रहे  हम  यह  समझ  रहे  हैं  कि  औद्योगिक  नीति  में  जो  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।
 सरकार  की  वही  नीति  है  ।  परन्तु  अब  मंत्री  जी  भिन्‍न  स्थिति  बता  रहे  हमारी  स्थिति  क्या
 होगी  ?  हमें  किस  दिशा  में  चलना  चाहिए  ?  क्‍या  हमें  औद्योगिक  नीति  अथवा  मंत्री  जी  के  वक्तव्य
 को  उद्धृत  करना  चाहिए  ।  ०

 248,



 29  1913  अनुदान  की  मांगें  1991-92  उद्योग  मंत्रालय

 श्री  सोमनाक  चटर्जो  :  क्या  हम  औद्योगिक  नीति  को  उद्धत  करेंगे  तथा  मंत्री  के  वक्तव्य  को
 गलत  ढंग  से  उद्धृत  करें  ?  हस्तक्षप  करने  से  कठिनाईयां  उत्पन्न  हो
 रही

 सभापति  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  हम  ठीक  से  चर्चा

 नहीं  कर  पाएंगे  ।

 )
 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  बोलने  दीजिए  ।  वह  काफी  अच्छा  भाषण  दे  रहे

 उन्हें  अपना  भाषण  जारी  रखने  दें  ।  अन्त  मंत्री  जी  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  सोमनाथ  घटर्जो  :  मंत्री  द्वारा  बिना  व्यवधान  डाले  हुए  सदस्य  महोदय  को  अपना  भाषण
 जारी  रखने  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  आपको  औद्योगिक  नीति  के  बारे  में  जानकारी  मिल  गई  आपने
 मंत्री  जी  के  हस्तभेप  को  भी  देख  लिया  आप  उनके  हस्तक्षेप  का  अर्थ  अपने  अनुसार  लगा  सकते

 आप  उसके  अनुसार  प्रतिक्रिया  ब्यक्त  कर  सकते  हैं  ।

 )

 श्री  काजका  दास  :  क्लेरीफिकेशन  देने  की  बजाय  हाऊस  को  मिस-लीड  किया

 मिनिस्टर  के  इंटरवेन्शन  से  ही  झगड़ा  हुआ  है  )

 ]

 श्री  दिग्विजय  सिह  वे  इस  समय  हस्तक्षेप  क्‍यों  कर  रहे  सभा  को  इस

 मुह  पर  चच्  |  करने  दीजिए  ।  औद्योगिक  नीति  एक  ऐसा  दस्तावेज  है  जो  हर  एक  के  लिए  उपंलब्ध

 है  |

 सभापति  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  सम्बन्धी  कोई  प्रश्न  नहीं  मैं  उस  पर  स्पष्टीकरण
 परन्तु  जिप्त  सनथ  मंत्री  जी  ने  हस्तक्षेप  किया  कुछ  सदस्यों  को  कुछ  संदेह  थे  तथा  उन्होंने

 कुछ  प्रतिक्रियाएं  व्यक्त  की  थी  ।  उतना  ही  पर्याप्त  अब  माननीय  सदस्य  को  अपनी  बात  जारी
 रखने  दें  ।

 )

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  मैं  जानता  चाहूंगा  कि  उनका  वक्तव्य  सही  है  अथवा  औद्योगिक  नीति

 सही  है  ।

 सभापति  सहोदयब  :  उस  सम्बन्ध  में  वह  अन्त  में  वह  स्पष्टीकरण  देंगे  ।
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 प्रो०  पो०  के०  क्रियन  :  मैं  दोहराना  चाहूंगा  कि  इसका  कोई  प्रतिवाद  नहीं  मैं  पुनः
 यह  कहना  चाहूंगा  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  लिए  आठं  मर्दे  आरक्षित  हैं  तथा  सरकार  की  नीति
 उसमें  किसी  भी  निजी  क्षेत्र  को  प्रवेश  न  करने  देने  की

 शी  अजय  सुखोपाध्याय  :  अपने  वक्तव्य  के  उस  भाग  को  क्‍या  आप  पढ़ेंगे  ?

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मैं  अन्त  में  आपको  कई  स्पष्टीकरण  दूंगा  ।  मैं  दोहरा  रहा  हूं  कि
 आठ  मदों  को  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  किया  गया  है  तथा  सरकार  की  नीति  उसमें
 निजी  क्षेत्र  को  प्रवेश  न  करने  देने  की

 श्री  अनिल  बसु  :  नीति  में  क्या  कहा  गया  है  ?

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  आप  जो  कह  रहे  हैं  वह  मैं  जानता  आप  यह  कह  रहे  हैं  कि

 सरकार  चाहती  है  तो  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।”  यह  ठीक  यदि  सरकार  चाहती

 तो  हम  इसकी  घोषणा  पृ  नीति  में  भी  ठीक  यही  स्थिति  इसमें  कोई  परिवततंन  नहीं
 था  ।  नीति  के  अनुसार  जब  यह  लागू  जब  तक  सरकार  विशेष  रूप  से  इसकी  अनुमांत  न  दे

 निजी  क्षेत्र  आठ  क्षेत्रों  में  प्रवेश  नहीं  कर  सकता  ।  वह  एक  अलग  बात  है  ।

 कली  सोमनाथ  लटर्जो  :  यह  इसके  विपरीत  है  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  यह  विपरीत  नहीं  है  ।

 की  सोमनाथ  चटर्जो  :  प्रो०  कुरियन  मेरे  एक  बहुत  अच्छे  मित्र  मुझे  उनको  नीति  में

 विश्वास  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  पीठासीन  अधिकारी  को  सम्बोधित  कीजिए  ।

 )

 शी  अजय  मुखोपाध्याय  :  सभापति  नीति  संकल्प  में  यह  लिखा  हुआ  है  कि  विशेष

 रूप  से  निजी  क्षंत्र  के  लिए  खोले  जाने  वाले  क्षंत्रों  के  लिए  चुनींदा  रूप  मे  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 होगा  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  किसी  भी  समय  आप  इसे  निजी  क्षत्र  क ेलिए  खोल  सकते  हैं  ।

 )
 की  निर्मल  कान्ति  लटर्जो  :  क्या  औद्योगिक  नीति  1956  में  भी  ऐसा  कोई  वक्तव्य

 दिया  गया  था  ?  आप  क्‍या  कह  रहे  सभा  को  भ्रमित  करने  का  प्रयत्व  मत  कीजिए  ।

 ेृ
 झो  अजब  मुलोपाध्याय  :  अब  सरकार  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम  की  परिसम्पत्ति  सीमा  को  समाप्त  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  लेकर  आई  मैं  यह  नहीं
 समझ  पाया  हूं  कि  जिस  प्रावधान  का  नीति  वक्तव्य  में  उल्लेख  किया  गया  है  उसे  बिना  किसी

 संशोधनका री  विधेयक  जो  हमारे  समक्ष  नहीं  हैं  उनको  लाए  बिना  इसे  लागू  किया  जा  सकता

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 के  उन  प्रावधानों  में  संशोधन  करने  के  लिए  इन  दो  विधेयकों  को  लाना  आवश्यक  है  ।  उन  विधेयकों

 को  सभा  के  समक्ष  नहीं  रखा  गया  एकाधिकार  तथा  अवरोघक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम
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 में  परिसम्पत्ति  सीमा  को  समाप्त  करने  से  निश्चित  रूप  से  हमारी  अर्थव्यवस्था  पर  पूजी  के
 घिकार  की  पकड़  और  अधिक  मज  बूत  होगी  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  केवल  इतना  ही  नहीं  बल्कि  इससे  लघु  तथा  मध्यम  उद्योगों  की
 स्थिति  काफी  खराब  हो  जाएगी  तथा  अन्त  में  उनके  अस्तित्व  के  लिए  ही  खतरा  उत्पन्न

 हो  जाएगी  ।
 ह॒

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अब्र  अपनी  बात  पूरी  कीजिए  चूंकि  समय  समाप्त  हो  गया

 यदि  आपको  तीस  मिनट  का  समय  दिया  गया  है  ओर  आपने  चालीस  मिनट  ले  लिए

 क्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  परन्तु  मंत्री  जी  ने  मुझे  उत्तर  देने  में  ढीस  मिनट  ले

 लिए  हैं  ।

 मैं  यह  उल्लेब  कर  देना  चाहता  हूं  कि  लधु  उद्योग  क्षेत्र  हमारी  औद्योगिक  अर्थव्यवस्था  में

 काफी  महत्वपूर्ग  भूमिका  निभाता  इस  क्षेत्र  में  रोजगार  की  सम्भावना  सर्वाधिक  हैं  तथा

 आवधिक  सर्वक्षण  1991-92  से  यह  पता  लगता  है  कि  वर्ष  1989-90  में  इस  क्षंत्र  में  रोजगार

 क्षमता  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  5.8  प्रतिशत  थी  वृद्धि  हुई  थी  जबकि  बड़े  निजी  क्षंत्र  के

 उद्योगों  में  केवल  0.4  प्रतिशत  ही  घृद्धि  हुई  निर्यात  के  क्षेत्र  में  वर्ष  1989-90  में  लघु  उद्योग

 क्षेत्र  ने  7,626  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जो  कि  उस  वर्ष  की  कुल  निर्यात  आय  का

 एक  चौथाई  है  ।  इस  समय  एक  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होने  जा  रही

 भारतीय  और  विदेशी  एकाधिकारी  उस  अखाड़े  में  आक्रमण  के  लिए  स्वतन्त्र  इसके
 परिणामों  की  सहज  ही  कल्पना  की  जा  सकती  है  ।

 4.07  म०  १०

 सालिनों  भट्टाचायं  पीठासीन

 इन  उपायों  का  परिणाम  देश  के  लिए  घातक  होगा  ।  2.4  लाख  से  अधिक  सावंजनिक  व
 -  निजी  क्षेत्र  की  औद्योगिक  इसका  शिकार  होने  जा  रही  हैं  जिससे  इन  उपक्रमों  में  काम  कर

 रहे  लाखों  लोगों  को  बेरोजगारी  का  सामना  करना  इस  उदार  औद्योगिक  नीति  ओर

 व्यापारिक  व  वित्तीय  नीतियों  के  परिणाम  स्वरूप  भारी  संख्या  में  कामगर  और  कमंचारियों  उनके

 परिवारों  सहित  बेकार  हो  जहां  तक  मुझे  पता  लगभग  100  केन्द्रीय  सरकार  के

 कार्यालव  अनावश्यक  हो  गए  है  जिनके  कारण  भारी  संख्या  भें  कमंचारी  फालतु  हो  गए  उनका

 भाग्य  क्‍या  होगा  ?

 यह  समझा  गया  है  कि  कपड़ा  मंत्री  पटसन  से  बने  बोरों  के  मामले  में  दिए  जा  रहे

 सहायता  उपायों  को  1  अप्रैल  1992  से  वापस  लेने  का  पहले  से  ही  निर्णय  ले  चुके  पटसन

 उद्योग  और  श्रमिकों  के लिए  भी  यह  और  भी  घातक  होगा  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तों  के

 अनुसार  अनी  और  भी  कई  कदम  उठाए  जाने  इसके  स्वाभाविक  परिणाम  होंगे  कि  इससे  अधिक

 अधिक  अधिक  बेरोजगारी  और  अधिक  दुर्दंशा  आप  इससे  इन्कार  नहीं

 कर  सकते  ।  प्रस्ताव  में  यह  कहा  गया  है  कि  प्रभावित  होने  वाले  श्रमिकों  के  हितों
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 अजय  मसुखोपाध्याय  ]

 की  रक्षा  के  लिए  एक  सामाजिक  सुरक्षा  प्रक्रिय  बनाई  यह  मात्र  लोगों  में  उत्तेजन  पैदा
 करने  की  बात  आपको  सदन  को  बताना  होगा  कि  यह  प्रक्रिया  क्या  है  ?  मेरा  आपसे  अनुरोध  है
 कि  खून-पसीना  बहाने  वालों  के  साथ  धोखा  करने  की  कोशिश  न  की  जाए  ।  बल्कि  इनके  अनयक

 श्रम  और  असीमित  बलिदान  के  उत्पादन  व  धन  में  जिसकी  प्रायः  आप  बात  करते  हैं
 अजित  नहीं  की  जा  सकती  थी  |  उन्हें  धोखा  देने  का  प्रयास  न  कीजिए  ।

 तबाही  की  यह  कीमतों  में  तीव्रता  से  वृद्धि  के  कारण  पहले  से  ही  बड़े  पैमाने  पर
 प्रारम्भ  हो  चुकी  आपने  हमारे  आरक्षित  सोने  को  गुप्त  ढंग  से गिरवी  रखने  की  शुरूआत  की
 और  अब  आप  बाजार  में  सावंजनिक  उपक्रमों  को  बेचने  निकल  पड़  यह  सच  है  या  प्रस
 में  प्रकाशित  हआ  है  कि  हल्दिया  फटिलाइजर  कम्पनी  केवल  एक  करोड़  रुपये  में  बिकने  जा  रही  है  ।

 यह  एक  खोफनायक  बात  भूमि  आदि  सभी  चीजों  को  छोड़कर  वहां  रखा
 केवल  फर्नीचर  ही  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  राशि  का  होगा  !

 मैं  शाह  जानना  चाहंगा  कि  सावँजनिक  क्षंत्र  के  उद्यमों  को  बेचने  का  प्राधिकार  केन्द्रीय
 सरकार  के  पास  कहां  से  आ  क्‍या  ऐसा  कोई  कानून  यदि  ऐसा  तो

 कानून  कहां  यदि  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  कार्यालय  द्वारा  कुछ  पंबे
 आदि  वेचे  जाने  हो  तो  भी  कुछ  प्रक्रिया  अपनानों  पड़ती  किन्तु  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के

 लिए  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  किसी  चीज  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  यह  अति

 वह  स्थिति  है  ।

 सरकार  ने  बड़ी  चालाकी  से  विवशता  का  विचार  दोड़ाया  वह  हमसे  और  देशवासियों
 '  से  यह  चाहती  हैं  कि  इस  सब  को  स्वीकार  कर  लिया  जाए  चूंकि  अन्य  कोई  सहज  विकल्प  नहीं
 ,  परन्तु  वे  इस  निष्कर्ष  पर  कैसे  पहुंचे  हैं  ?  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  बेंक  के  लोगों  को

 आपने  और  किसी  से  सलाह  नहीं  ली  ।  औद्योगिक  जगत  के  मामलों  सुपरिचित  ट्रेड
 यूनियनों  से  भी  परामर्श  नहीं  लिया  इस  प्रस्ताव  को  तैयार  करने  से  पूर्व  आपने  इण्डियन '
 नेशनल  ट्रेंड  यूनियन  कांग्रेस  से  भी  इस  बारे  में  चर्चा  नहीं  की  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  आदेश
 और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  समर्थक  नौकरशाही  की  मंत्रणा  ही  इस  बारे  में  अन्तिम  बात  नहीं
 हो  सकती  ।

 छंटनी  ओर  तालावंदी  को  पूजी  का  ओद्योगिक  इकाईयों  को  रुग्ण  बनाने
 के  लिए  जिम्मेदार  लोगों  के  विरुद्ध  दण्डनीय  कार्यवाही  करना  और  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी
 ऐसे  कुछ  उपाय  हैं  जिन  पर  तत्काल  ध्यान  दिया  जाना  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  पर्याप्त  ऋण
 के  साथ  इन  इकाईथों  का  ऋमिकों  को  पूजीगत  सामान  के  अन्धाधंंघ  आयात  पर
 विलासता  के  प्रसाधनों  की  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  व  ऐसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  जिनका  आधुनिकरण  किया
 जाना  अनिवायं  है--की  प्रौद्योगिकी  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देना  आदि  पर  भी  तत्काल  ध्यान  दिए
 जाने  की  आवश्यकता  है  ओर  इस  सबसे  बढ़कर  अर्थव्यवस्था  के  महत्वपूर्ण  क्षंत्रों  में

 त्रिजीकरंण  पर
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 रोक  ओर  सभी  आधारभूत  उद्योगों  उनमें  निहित  अक्रायंकुशलता  व  नौकरणशाही  प्रबन्ध
 के  असली  कारणों  को  दूर  करने  के  साथ  सावंजनिक  क्षत्र  में  बनाये  रखने  की  तरफ  भी  तत्काल
 ध्यान  किया  जाना  अनिवायं  है  ।  इसके  साथ-साथ  अभी  भी  समय  है  कि  उत्तेजना  में  विदेशी  बाजार
 के  प्रयासों  की बजाए  अपने  आन्तरिक  बाजार  के  विस्तार  हेतु  शीघ्र  ही  कदम  उठा  लिए  जाएं  ।
 शहरी  और  ग्रामीण  लोगों  की  बहु-आयामी  क्रय-शक्ति  को  लघु  व  कुटीर  उद्योगों  के  उत्थान
 को  बाधक  सभी  कठिनाइयों  को  दूर  कर  रोजगार  गारन्टी  योजना  आदि  और  इन  सबसे  बढ़कर
 मौजूदा  हृदबंदी  कानून  की  खामियों  को  दूर  करके  प्रभावकारी  भूमि  सुधार  लागू  करके  और

 सीमा  से  ज्यादा  व  अन्य  अतिरिक्त  भूमि  को  भूमिहीनों  में  वितरित  करके  ऐसा  किया  जा
 सकता  है  ।

 ॥
 परन्तु  यह  बड़  खेद  की  बात  है  कि  आप  हर  बार  भूमि  सुधार  के  मामले  को  बड़ी  सावधानी

 से  टालते  आ  रहे  आपके  नीति  संबंधी  प्रस्त्यव  बजट  में  अथवा  अन्यत्र  कहीं  भी  इसका  एंक
 बार  भी  जिक्र  नहीं  किया  गया  ।  परन्तु  वर्तमान  संकट  से  और  हमारे  देश  की  औद्योगिक  व
 सामाजिक  प्रगति  को  सुनिश्चित  करने  का  यही  एक  मात्र  रास्ता  आप  इस  बात  को  जंहन  में
 रखिएगा  कि  आपके  भरसक  प्रयासों  के  बावजूद  भी  उन्नत  पूजीवादी  देश  सही  मांयनों  में  भारत
 को  अपने  बाजार  में  प्रवेश  नहीं  करने  देंगे  ।

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  आप  नहीं  रुकते  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष-हारा
 दिखाये  गये  रास्ते  से  नहीं  हटते  और  हमारी  आ्िक  प्रभुसत्ता  सं  सभझौता  करते  तो

 गुट'निरपेक्ष  विदेश  नीति  का  साम्राज्यवाद--विरोधी  पहलू  लुप्त  हो  जाएगा  ।  आज  की  दूनिया  का

 सबक  और  अनुभव  यही  है  कि  यदि  आथिक  प्रभुसत्ता  चली  जाती  है  तो  राजतिक  प्रभुम्त्ता  संकट

 रहित  नहीं  रहती  ।  उस  अवस्था  में  मैं  आपको  बताना  चाहते  हूं  कि  सामान्यतः  इस  देश  देश
 भक्‍त  लोग  और  विशेष  रूप  से  श्रमिक  वर्ग  चुपचाप  नहीं  बेठेगा  ।  इन  शब्दों  के  मैं  नई
 औद्योगिक  नीति  के  प्रस्ताव  और  अनुदान  की  मांगों  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  ए०  चाल्स  "  सभापति  मैं  वर्ष  1991-92  के  लिए  उद्योग  मंत्रालय
 की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  दो  पूर्व  वक्‍ताओं  के  भाषण  सुन  रहा  था--इनमें  से  एक  वक्‍त  भा  ०  ज  ०पा०  के  और  दूसरे  वक्‍त

 वाममोर्चा  के  |  यद्वां  दो  अतिवादी  बिचार  व्यक्त  किए  गए  हैं  ।  किन्तु  एक  क्षेत्र  है  जहां  दोनों  सहमत

 हैं  ।  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  उनके  कुछ  विशिष्ट  शब्द

 पिछले  चालीस  वर्षों  का  गांबी  प्रभुत्त  का  शासन  ।  सिर्फ  इस  एक  मुद्द  को  छोड़कर  उनमें  दोनों  में

 अन्य  सभी  मामलों  और  नीतियों  में  मतभेद  है  !

 सामाजिक  न्याय  और  आशिक  न्याय  इन'कुछेक  विशिष्ट
 शब्दों  के  बारे  में  कहना  बहुत  आसान  है  ।  ये  सिर्फ  विशिष्ट  शब्शवली  है  और  कोई  नहीं  जानता

 कि  वे  क्या  हैं  ।  एंक  विधि  के  प्रोफेसर  विद्यार्थियों  को  पढ़ा  रहे  तभी  सामाजिक  न्याय  का  प्रश्न

 सामने  आया  ।  उन्होंने  कहा  कि  सामाजिक  न्याय  की  विद्वान  प्रोफेतर  साल्मण्ड  ने  इस  प्रकार
 व्याख्या  की  है  न्याय  एक  शत्र  से  घिरे  हुए  शहर  में  भोजन  की  भांति  है  जिसमें  एक  वराबर

 253



 अनुदान  की  मांगें  1991-92  उद्योग  मंत्रालय  20  1991

 ए०  चाल्सं  ]

 वितरण  अनिवायं  विद्वान  प्रोफेसर  के  अनुसार  यह  वास्तविक  न्याय  किन्तु  विद्याथियों  को
 जो  प्रोफेसर  पढ़ा  रहा  था  उसने  कहा  यह  सच्चा  न्याय  नहीं  उस  प्रोफेसर  के  न्याय  एक
 नित्य  धारा  की  भांति  होना  ताकि  जो  भी  उसमें  से  अपना  भाग  लेना  ले  सके  ।

 मैंने  यह  उदाहरण  सिर्फ  सामाजिक  न्याय  पर  विभिन्‍न  विचारों  को  वताने  के  लिए  दिया

 है  ।  अतः  ऐसे  शब्दों  पर  हम  सभी  एकमत  कैसे  हो  सकते  हैं  ।

 मैं  अपने  मित्र  श्री  अजय  मुखोपाध्याय  की  बात  को  ध्यान  से  सुन  रहा  था  |  उनको  शिकायत
 थी  कि  हम  अब  भाजपा  का  मार्ग  अपना  रहे  हैं  ओर  अब  हम  दक्षिण  पंथ  की  आर  बढ़  रहे  मैं

 माननीय  मित्र  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  आठवीं  लोकसभा  के  दौरान  भाजपा  के  सिर्फ  दो  सदस्य  थे  ।

 मैं  वाममोर्चा  के माननीय  सदस्यों  के  साथ  उनके  हृदय  टटोलने  क  लिए  उनका  समथ्थ॑न  करु गा
 ।

 उनकी  शक्ति  वर्तमान  संख्या  तक  कैसे  पहुंच  गई  ?  किन्तु  हमें  निर्णय  को  मानना  होगा  क्योंकि  यह
 जानता  का  निर्णय  किन्तु  हमें  दोष  न  दें  कि  आज  देश  में  जो  त्रीसदी  चल  रट्ो  है  उसके  लिए

 हमीं  दोषी  हैं  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि आज  भारत  में  जो  प्रगति  हुई  है  वह  स्वतन्त्रता  के  बाद  ही  हुई  है
 और  यह  पिछले  40  वर्षों  के  दोरान  कांग्र  स  दल  के  अथक  परिश्रम  का  ही  परिणाम  है  ।  देश  1947

 में  स्व॒तन्त्र  हुआ  ।  उस  समय  देश  में  हम  एक  पिन  का  भी  निर्माण  नहीं  कर  सकते  थे  ।  अब  विश्व
 के  औद्योगिक  क्षेत्र  हमारा  स्थान

 यह  सत्य  है  कि  हमारी  भी  समस्याएं  हमारी  सबसस्‍्याएं  अलग-अलग  किस्म  की  है  ।  एक
 वक्ता  गरीबी  रेखा  के  बारे  में  बोल  रहे  मैं  विनम्न  निवेदन  करता  हूं  कि  गरीबी  रेखा  ऊंची  उठ

 गई  है  ।  यह  पुरानी  गरीबी  रेखा  नहीं  है  ।  1947  में  हम  लोग  34  करोड़  थे  ।  अब  हम  90  करोड़
 होने  जा  रहे  पिछले  40  वर्षों  में  हमने  50  करोड़  अतिरिक्त  लोगों  को  भोजन  दिया  ।  परिवार
 नियोजन  में  हम  असफल  रहे  हैँ  ।  यह  सिर्फ  सरकार  की  ही  जिम्मेदारी  नहीं  हमें  जनता  को
 शिक्षित  करना

 ॥

 मेरे  पास  सीझित  समय  अतः  मैं  सिफ  औद्योगिक  नीति  और  कायंक्रम  तक  ही  स्वयं

 को  सीमित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  भाजपा  के  एक  वक्‍ता  अभी  वता  रहे  थे  कि  पिछले  एक
 वर्ष  में  कुछ  नहीं  हुआ  ओर  सारा  उद्योग  असफल  रहा  मैं  उनका  ध्यान  उद्योग  मंत्रालय  के

 वार्षिक  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  5  की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहता

 योज॑ना  की  अवधि  में  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  सर्वोत्तम  कार्य  निष्पादन  हुआ  केन्द्रीय
 सांख्यिकी  संघ  द्वारा  तैयार  किए  गए  औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक  के  आधार  पर  सातवीं
 योजना  की  अवधि  के  दौरान  औसतन  वृद्धि  दर  8.5  प्रतिशत  रही  ।  वित्तीय  वर्ष  1990-
 91  के  आंकड़े  1990  तक  ही  उपलब्ध  1989-90  में  इसी  अवधि
 में  8.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।”

 हांलाकि  अब  औद्योगिक  नीति  में  काफी  परिवर्तन  किए  गए  फिर  भी  औद्योगिक  नीति
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 1956  अभी  भी  हमारी  ओद्योगिक  नीति  का  आधार  अनुभव  से  सीखें  तो  पिछले  तीन
 दशकों  में  हमने  समय  की  आवश्यकतानुसार  कई  बार  अपनी  औद्योगिक  नीति  में  परिवर्तन  किया

 श्री  राजीव  गांधी  के  शासन  के  दौरान  1985-86  5-86  में  महत्वपूर्ण  नीति  परिवर्तन  किए
 उसके  परिणामस्वरूप  औद्योगिक  उत्पादन  अब  तक  की  सर्वाधिक  ऊंचाई  पर  पहुंचा  |  सातवीं  योजना
 की  अवधि  के  दौरान  यह  लगभग  8.5  प्रतिशत  है  ।

 आज  देश  को  एक  गम्भीर  आथिक  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  इस  संकट  से
 उभरने  और  गरीबी  और  बेरोजगारी  इन  दोनों  जुड़वा  समस्याओं  का  समाधान  करने  का  सिर्फ  एक
 हो  रास्ता  है  कि  हम  अपने  देश  को  विश्व  बाजार  में  खड़ा  करें  और  विश्व  अथंव्यवस्था  के  एक
 अंग  के  रूप  में  इसको  विकसित  होने  दें  ।  वर्तमान  संकल्प  में  भी  इसी  की  कल्पना  की  गई  है  ।
 यदि  हम  इस  पृष्ठभूमि  में  स्थिति  को  तो  इस  नीति  के  आलोचक  भी  यह  मानेंगे  कि  नए
 औद्योगिक  नीति  संकल्प  में  जिन  परिव्तेनों  की  अवधारणा  की  गई  है  वह  प्रगति  की  ओर  और  सही
 दिशा  में  उठाया  गया  एक  महत्वपूर्ण  कदम  है  ।:

 इस  क्षेत्र  में  जिन  परिवर्तनों  की  आवश्यकता  है  वे  इस  प्रकार  हैं  (1)  कम  नियंत्रण

 (ii)  सरकारी  खर्च  में  कमी  (iii)  मुद्रा  स्फीति  में  कमी  और  (iv)  गरीबों  के  लिए  रोजगार  के  अधिक
 अवसर  और  गरीबों  व  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  लिए  पर्याप्त  सुरक्षा  व्यवस्था  ।  हमें  यह  सुनिश्चित
 करना  है  कि  यदि  हम  नए  ओद्योगिक  नीति  संकल्प  ओर  उसमें  निहित  परिवतंनों  को  ईमानदारी  से
 से  लागू  करें  तो  इन  उद्दं  श्यों  की  प्राप्ति  कहां  तक  हो  सकती

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  की  काफी  आलोचना  हुई  मैं  भी  साबंजनिक
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्य  से  प्रसन्‍न  नहीं  हूं  ।  वर्तमान  नीति  संकल्प  के  अनुच्छेद  12  से  मैं  उद्ध,त
 करता  हूं  :--

 यह  हुआ  कि  कई  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  सरकार  को  लाभ  पहुंचाने  की
 अपेक्षा  उस  पर  भारी  बोझ  बन  गए  सावंजनिक  क्षत्र  की  मौलिक  अवधारणा  भी
 काफी  हद  तक  समाप्त  हो  गई  सबसे  स्पष्ट  उदाहरण  है  कि  निजी  क्षेत्रों  से  रुग्णा

 इकाइयों  का  ।  सावंजनिक  क्षंत्र  की  यह  वर्ग  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 प्रतिष्ठानों  के कुल  घाटे  क ेलगभग  एक  तिहाई  घाटे  का  कारण  है  |"

 मैं  माननीय  सदस्य  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रति  दृष्टिकोण  में  थोड़  से

 परिवर्तन  पर  अभी  शंका  प्रकट  की  गई  क्या  वे  रुणण  इकाईयों  के  अधिग्रहण  ओर  उन्हें  सावंजनिक

 क्षेत्र  मे ंचालू  रखने  के  पक्ष  में  हैं अथवा  जिससे  राजकीय  कोष  को  करोड़ों  रुपए  का  घाटा

 होता  है  जो  हमारे  देश  के  करोड़ों  लोगों  की  पसीने  की  कमाई  है  ।  मेरे  एक  मित्र  ने  आधुनिकीकरण
 ढ़  समर्थन  किया  है  ।  आपके  द्वारा  मैं  इस  सम्माननीय  सभा  का  ध्यान  अपने  उस  अनुभव

 की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहूंगा  जर्बा  मैं  एक  संसदीय  समिति  के  साथ  कलकत्ता  गया  हमने

 वहां  अनेक  कपड़ा  मिलों  का  दौरा  किया  |  जहां  तक  मुझे  स्मरण  सिर्फ  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 की  अवधि  के  दौरान  ही  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  पर  लगभग  7500  करोड़  रुपए  किए
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 गए  मेरा  विनम्न  निवेदन  हैं  कि  यह  सारा  पंसा  व्यर्थ  खर्च  किया  गया  है  क्योंकि  कपड़ा  मिलों  की
 रुप्णता  और  उसके  कारणों  का  उचित  रूप  से  पत्म  ही  नहीं  लगाया  गया  ।  उनकी  रुग्णता  के  अनेक

 कारण  आधुनिकीकरण  भी  आवश्यक  इन  सभी  कारणों  को  जान  और  अन्य
 समस्याओं  का  समाधान  किए  आधुनिकीकरण  के  लिए  करोड़ों  रुपए  खर्च  किए  जब

 भी  आधुनिकीकरण  होता  है  तो  अतिरिक्त  स्टाफ  की  समस्या  सामने  आती  अतः  नीति  की
 आलोचना  करने  में  हमें  सावधानी  बरतनी  होगी  ।  मैं  भी  अनुभव  करता  हूं  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  का  कार्य  संतोषजनक  नहीं  उनकी  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  7  पर  एक  अत्यन्त  चेतावनी  पूर्ण

 दृश्य  का  चित्रण  किया  गया  189  जिनके  बारे  में  अस्थाई  आंकड़े  प्राप्त  हुए  उन्हें
 2730  करोड़  रुपए  का  लाभ  234  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  हैं  और  उनकी

 रिपोर्ट  के  1990-91  के  लिए  सिर्फ  जिन  सात्॑जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  आंकड़े
 प्राप्त  हुए  ये  आंकड़े  भी  अस्थायी  यह  शायद  आडिट  रिपोर्ट  में  विलम्ब  के  कारण  हो  किन्तु
 मैं  इस  भाग  पर  प्रश्न  नहीं  कर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  45  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रैमों  के  मामलों  का  क्या  हुआ  ।  उनके  लेखे  तक  को  दर्शाएं  नहों  गए  ।  हम  यह  भी  नहीं  जानते

 वहां  क्‍या  कार्य  हो  रहा  अगर  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  यही  कार्य  निष्पादन  है  तो

 हमें  उनके  प्रति  सावधान  रहना  चाहिए  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  हैँ  कि  वंमान  मत्री  महोदय  ने  इस  संबंध

 में  कुछ  कदम  उठाए  है  ।  ऐसा  समाचार  है  कि  क्रिया  शुरू  हो  गई  है  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  के  कांयं  निष्पादन  का  अध्ययन  हो  रहा  किन्तु  मेरा  अनुरोध  है  कि  एक  समयबद्ध
 कार्यक्रम  होना  चाहिए  जिससे  पूर्व  सारे  सावंजतनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  अध्ययन  पूरਂ  हो  जाए  और
 जब  भी  हमें  लगे  कि  उनमें  से  कुछ  को  लाभप्रद  नहीं  बनाया  जा  सकता  तो  उन्हें  बन्द  कर  देना

 चाहिए  और  जब  भी  हम  देंखे  कि  उन्हें  लाभप्रद  बताने  की  सम्मावना  तो  हम  उनका

 राष्ट्रीयकरण  कर  दें  ।  ऐसे  उपक्रमों  की  संख्या  को  बढ़ाया  जा  सकता  इस  अत्यन्त  सीमित

 समय  में  आयका  ध्यान  पुनः  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  9  की  ओर  आऊक्ृष्ट  करता  हुं  ।  दो  भ्र॑  णियां  हैं  ।

 12  उपक्रमों  ने  लाभ  में  वृद्धि  या  घाटे  में  कमी  दिखाई  एक  और  श्रंणी
 आज  श्रंणी  में  1989-90  दक्षिण  पूर्वी  कोयला  खानों  में  32  करोड़  रुपए  का  घाटा  हुआ
 है  और  इस  वर्ष  घाटा  नहीं  हुआ  |  किन्तु  इंजीनियरिंग  इंडिया  लिमिटेड  को  1989-90  में  104

 करोड़  झगए  का  और  इस  वर्ष  51  करोड़  रुपए-का  घाटा  हुआ  |  भारतीय  सीमेंट  निगम  को
 1989-90  में  62  करोड़  रुपए  का  घाटा  हुआ  और  इस  32  करोड़  रुपए  का  घाटा

 हुआ  ।

 दूसरी  श्रेणी  चेतावनी  पूर्ण  है  हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  को  1989-90  में  169  करोड़
 रुपए  का  घाटा  हुआ  और  इस  वर्ष  घाटा  बढ़कर  228  करोड़  रुपए  हो  गया

 भारतीय  उर्वरक  निगम  को  वर्ष  1989-90  में  146  करोड़  रु०  का  घाटा  हुआ  है  तथा
 इस  वर्ष  यह  घाटा  बढ़कर  170  करोड़  रुपए  हो  गया  अतः  भारतीय  उबरक  निगम  को  हुआ
 यह  घाटा  अत्यन्त  चिन्ताजनक  उवबरकों  पर  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  वापस  लेने  वी  काफी
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 आलोचना  की  गई  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  उवंरकों  के  लिए  जितनी  भी  राजसहायता
 दी  जाती  है  वह  धब  उन  सावंजनिक  उपक्रमों  को  नहीं  दी  जानी  चाहिए  जो  किसी के  प्रति  भी
 जिम्मेबार  नहीं  हैं  तथा  जिनका  प्रबन्ध  नहीं  हो  रहा  है  तथा  जो  सुचारू  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर

 रहे  जितनी  भी  राजसहायता  दी  जाती  है  वह  सब  सीधे  किसानों  को  दी  जानी  मैं
 पुरी  तरह  से  इस  नीति  का  समर्थन  करता  हूं

 लाइसेंस  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  मैं  यहीं  चाहूंगा  कि  मैं  लाइसेंस  समाप्त  करने  सम्बन्धी
 प्रस्तावों  का  समर्थन  करता  क्योंकि  मेरे  विचार  में  यह  एक  दूसरा  क्षेत्र  था.जहां  पर  कि  लघु
 उद्यमियों  तथा  बड़े  व्यापारिक  घरानों  को  भी  कुछ  दिक्‍कतें  हो  रही  परन्तु  मैं  विनम्नत्ता  पूव॑क
 एक  क्षत्र  विशेष  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जिसमें  लाइसेंस  प्रणाली  को  समाप्त  नहीं  किया  गया

 वह  कार  उद्योग  है  ।

 में  उन  उद्योगों  को  सूची  दी  गई  है  जिनके  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करना  जरूरी

 है  ।  उसमें  कार  उद्योग  भी  वर्ष  1987  में  केरल  के  संसद  सदस्यों  ने  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  श्री

 राजोव  गांधी  को  एक  अभ्यावेदन  किया  था  कि  उस  राज्य  में  एक  छोटी  कार  परियोजना  जिसको
 स्थापना  प्रस्तावित  उसे  लाइसेंस  दें  दिया  सी०  सी०  डीजल  कार  परियोजना
 थी  ।  तब  श्री  राजोव  गांधी  ने  दिनांक  1  1987  को  हमें  लिखा  था  :

 द्वारा  तथा  केरल  के  अन्य  संसद  सदस्यों  द्वारा  केरल  में  एक  छोटी  कार  इकाई
 स्थापित  करने  के  बारे  में  दिनांक  28  अप्रैल  1987  के  अभ्यावेदन  को  मैंने  देख  लिया

 इस  माम॑ले  को  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  भेज  दिया  गेया

 वर्ष  1987  से  ही  यह  परियोजना  लम्बित  पड़ी  हुई  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  नीति  को
 उदार  बवाए  गया  मैं  नटटों  समझ  पा  रहा  हूं  कि  इस  बड़े  क्षेत्र  को  अन्तगंत  क्यों  रखा  जा

 रहा  है  जिसके  अन्तगंत  लाइसेंस  प्राप्त  करना  जरूरी  मुझे  क्षमा  किया  जाए  यदि  कोई  यह  कहता

 है  कि  यह  केवल  वर्तमान  कार  बनाने  वाली  इकाई  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  ही  है  ।  हम
 ज्ञानते  हैं  कि  इस  देश  में  केवल  मारुति  उद्योग  दि  दि  प्रीमियर  तथा  दि  साइपेनिस
 जैसी  या  चार  इकाई

 ह

 इन  चार  वर्तमान  इकाइथों  के  हितों  को  रक्षा  करने  के  लिए  उन्होंने  ग्राहकों  के
 प्रति  काफी  सख्त  रुख  अपना  लिया  एक  निजी  उपक्रम  है  तथा  किसी  प्रति  भी

 जबावदेह  नहीं  क।र  »  बुकिंग  के  लिए  उन्हें  ग्राहकों  से  करोड़ों  रुपये  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।  उन्हें
 बचत  दिवा  गया  था  कि  कारों  में  सित्रानों  इंजन  लगाए  परन्तु  कार  में

 इंजन  लगाया  गया  था  जिसे  कोयम्दतूर  में  वताथा  गया  तथा  इस  समय  कोई  भी  कार  ठीक
 चाल  स्थिति  में  नहीं  अतएवं  उनके  साथ  भारी  धोखाधड़ी  हुई  अतः  निजी  क्षंत्र  को  सरकार

 अथवा  जनता  के  प्रति  जबावदेह  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 अतएव  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  पर  पुनः  विचार  किया  जाए  तथा  इस  समय  आपने

 जो  परिवर्तन  किए  हैं  उनको  ध्यान  में  रखते  हुए  आप  कार  उद्योग  के  लिए  लाइसेंस  व्यवस्था  समाप्त

 करने  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।
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 कुछ  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  प्रस्ताव  किया  गया  मुझ  खुशी  है  कि

 लगभग  सत्त  र  केन्द्रों  मे ंविकास  केन्द्र  आरम्भ  किए  जा  रहे  रिपोर्ट  देखने  पर  मैं  समझता  हूं  कि

 आप  केरल  में  भी  ऐसे  दो  विकास  केन्द्र  आरम्भ  करने  जा  रहे  में  इस  प्रस्ताव  का  मूलतः  विरोध

 करता  हूं  ।  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  यह  कहां  पर  स्थापित  है  बल्कि  यह  ऐसा  दूसरा  क्षेत्र  हूँ  जहां  पर

 हम  कोई  नया  काय  आरम्भ  करने  जा  रहे  वचन यह  दिया  गया  था  कि  इस  योजना  के  अंतगंत
 विशेष  रूप  से  लघु  तथा  मध्यम  उद्योगों  को  सहायता  करने  के  लिए  सर्वश्रंष्ठ  बुनियादी  सुविधाओं
 सहित  विकास  केन्द्रों  को  स्थापना  की  जाएगी  ।  इस  योज  ना  से  संभवतः  उन  क्षेत्रों  के  विक.।स  केन्द्रों
 को  मदद  मिलेगी  जहां  पर  बुनियादी  तथा  अन्य  सुविधाओं  का  पूरी  तरह  से  अभाव  है  ।  परन्तु
 करल  जंसे  राज्य  में  इसके  अपेक्षित  परिणाम  नहीं  निकल  सके  ।  क्योंकि  केरल  की  ऐसा  हजारों
 इकाई  हैं  जो  रुग्ण  हैं  ।  वहां  पर  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  हूँ  ।  इनको  रुग्णता  क  कारणा  का
 अध्ययन  किया  गया  है  ।  इसके  कई  कारण  है  जैसे  कच्ची  विपणन  तथा  कोई
 उचित  वित्तीय  व्यवस्था  इत्यादि  का  अभाव  ।  परन्तु  कम  से  कम  तीस  पश्रातशत  मामलो  म  समस्या

 केवल  पर्याप्त  निधि  की  ठीक  समय  पर  निधि  नहीं  दी  जा  रही  अतएवं  यदि  हम  उचित

 वित्तीय  व्यवस्था  के  अभाव  में  रुग्ण  इकाइयों  का  पता  लगा  सकते  हैं  तथा  यदि  इस  पंसे  को  उन

 इकाइयों  पर  व्यय  किया  जाता  तो  तीन  महीने  में  ही  आपको  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  हो
 मैं  अत्यन्त  विनम्नता  पूर्वक  आपको  सतक॑  करना  यदि  आप  इन  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना
 करना  आरम्भ  कर  देते  हैं  तथा  इस  बीच  में  आप  भूमि  भी  अधिग्रहित  कर  लेते  है  तथा  कुछ  शंड  भी
 बना  देते  आपका  पूरा  घन  व्यय  हो  जाएगा  तथा  कोई  उद्योग  नहीं  लग  सकेगा  तथा  जो

 घन  आप  पहले  ही  व्यय  कर  चुके  वह  धन  वापस  नहीं  हो  मैं  आपको  केरल  के  अपने

 अनुभव  के  आधार  पर  ही  यह  बता  रहा

 हु  अन्त  मैं  एक  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  अर्थात्‌  लघु  उद्योग  क्षेत्र  पर  आ  रहा  हूं  ,  मेरी
 शुरू  से  ही  रुचि  रही  इस  समय  लघु  उद्योग  क्षत्र  को  काफी  अधिक  समस्याओं  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  ।  इनमें  से  अधिकांश  उद्योग  रुग्ण  मैं  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  रुण्णता  के  सम्बन्ध
 में  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  7  की  ओर  आपका  ध्यान  आक्ित  करना  चाहूंगा  ।  यह  अत्यन्त
 जनक  नवीनतम  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  अतिरिक्त  क्षंत्र  में  कुल  25,32,055  ऐसी  इकाई
 हैं  जिनमें  कुल  लगभग  12  करोड़  र०  की  राशि  लगी  हुई  है  ।  इनमें  से  240573  लाख  इकाई
 जो  9.5  प्रतिशत  हैं  तथा

 जिन्हें
 रण  इकाई  माना  गया  है  तथा  जिन  पर  करोड़  रुपये  की

 बेंक  की
 राशि

 बकाया  हैं

 हे
 ।  उन्होंने

 रुग्ण  इकाइयों  का  बड़े  स्तर  पर  अध्ययन  किया  है उनमें  से  हैं
 इकाइयों

 को  व्यवहायं  पाया  गया  है  उनमें  से  7788  इकाइयों  को  उपचार
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  रंखों  गया

 बेंक की  अतः
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 जब  लगभग  25,000  लाख  इकाइयां  रुण्ण  तो  वर्तमान
 उपचार  कार्यक्रम

 केवल  778
 8  इकाइयों  को  पुतः  चालू  करने  के  लिए  ही  बनाया  गया  अन्य

 सभी  इकाइयों  को  छोड़  दिया  गया  है  ।
 ह  ह
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 बी०  आई०  एफ०  आर०  रुग्ण  एककों  के  हितों  की  रक्षा  करता  परन्तु  आंकड़ों  से  पता
 चलता  है  कि  कुल  एककों  का  केवल  एक  प्रतिशत  ही  बी०  आई०  एफ०  आर»  के  क्षेत्र  में  आता

 है  ।  निन्‍यानवें  प्रतिशत  एककों  को  छोड़  दिया  गया  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  ने  अब  अपना  कायें

 आरम्भ  कर  दिया  मैं  अनु रोध  करू गा  कि  इस  बैंक  को  रुप्ण  इकाइयों  की  देखभाल  का  दायित्व

 सौंपा  आपकी  नीति  में  यह  बताया  गया  है  कि  निगरानी  करने  का  कायं  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 द्वारा  किया  जाएगा  ।  यदि  आप  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  ही  रुण  एककों  की  निगरानी  का  काये

 करवाना  जारी  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  सम्पूर्ण  उद्योग  का  ही  अन्त  हो  मैं  ऐसा
 इसलिए  कह  रहा  क्योंकि  राष्ट्रीयकृत  बेंक  लधुਂ  इकाइयों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सन्तुष्ट  नहीं  है  ।
 जब  कभी  भी  समर्थक  ऋणाधार  का  सम्बन्ध  होता  उस  पर  जुर्माना  के  रूप  में  ब्याज  लगाया

 जाता  है  जिसमें  भारी  राश  लगती  इससे  पूरी  की  पूरी  इकाई  ही  रुणण  हो  जाती  है  तथा  उन
 उद्योगों  को  पुतः  चालू  करना  संभव  नहों  होगा  ।

 मैं  लघु  ओर  अति  लघु  क्षेत्रों  को और  अधिक  व्यवहायं  बनाने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दूंगा
 अवधि  ऋग  तथा  चालू  पृ  जी  के  लिए  ब्याज  की  दर  चार  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए
 तथा  इन  इकाइयों  को  पूरी  तरह  से

 उत्पाद  शुल्क  तथा  बिक्री  कर  से  स्थायी  आधार  पर  मुक्त  रखा

 जाना  वाहिए  जैसा  कि  खादी  तथा  ग्राम  उद्योगों  को  इन  करों  से  मुक्त  रखा  गया  मेरा  यह  भी

 सुझाव  है  कि  बिक्री  में  छूट  देने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  जहां  तक  सम्भव  हो  ऋणों  के

 लिए  समर्थक  ऋणाधार  छोटी  इकाइयों  पर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ।  सभी  छोटी  रुग्ण  इकाइयों
 के  लिए  जुर्माना  स्वरूप  ब्याज  की  दर  निरपवाद  रूप  से  माफ  की  जानी  चाहिए  ।  छोटी  इकाइयों  के

 लिए  ऋण  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  आवेदनों  को  यथासम्भव  कम  से  कम  समय  में  जो  कि  किसी  भी

 मामले  में  तीन  माह  से  अधिक  नहीं  में  ही  निपटाया  जाना  चाहिए  ।  कारखाना  अधिनियम  के  अंतर्गत

 भारी  श्रमिक  कानूनों  तथा  अन्य  कानूनों  से  भी  छोटी  इकाइयों  को  मुक्त  किया  मेरा  यह
 भी  सुझाव  है  कि  सरकारी  सरकार  नियंत्रित  तथा  अद्ध  प्रतिष्ठानों  को  अपनी

 आवश्यक  वस्तुओं  की  खरीद  केवल  लघु  उद्योग  क्षेत्र  से  ही  करने  के  लिए  कहा  जाए  बशर्ते  कि  उन

 वस्तुओं  का  उत्पादन  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  ही किया  गया  हो  ।  यदि  इस  सुझाव  को  लागू  किया  जाए
 तो  इससे  यह  हो  जाएगा  कि  विपणन  सम्श्नन्धी  कोई  समस्या  नहीं  लघु  इकाइयों  को

 रियाययी  दर  पर  बिजली  दी  जानी  चाहिए  ।

 चंकि  एकल  खिड़की  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  की  राशि  पांच  लाख  रु०  से  बढ़ाकर  20

 लाख  रु०  कर  दी  गई  राष्ट्रीय  साम्या  निःध्व  को  भी  बीस  लाख  रु०  तक  बढ़ा  दिया  जाने

 चाहिए  ।  बिता  उच्चतम  सीना  निरयोरित  करिए  हुए  सहायता  राशि  पन्द्रह  प्रतिश  ।

 होनी  चाहिए  ।

 छोटी  रुग्ण  उद्योग  इकाइयों  को  पुनः  चालू  करने  के  मामले  में  एकल  खिड़की  योजना  में

 विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।  वित्तीय  संस्थायें  जो  अवधि  ऋण  प्रदान  करती  हैं  उन्हें  ही  लबु

 उद्योत्र  इकाइयों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  साम्या  निधि  और  काय॑  चालन  पूंजी

 मंजू री  देनी  चाहिए  ।
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 नीति  में  उल्लिखित  विशेष  निगरानी  एजेंसी  को  अपने  विशिष्ट  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तगंत
 सभी  ओद्योगिक  तथा  वित्तीय  गतिविधियों  की  निगरानी  संशोधन  करने  तथा  उनकी  सिफारिश
 करने  के  अधिकार  होने  चाहिए  ।  एजेंसी  सांविधिक  होनी  चाहिए  ।  दोषों  अधिकारियों  के  खिलाफ

 इसे  कारंवाई  करने  का  सिफारिश  करनी  चाहिए  तथा  संबंधित  बंकों  और  अन्य  प्रतिष्ठानों  के  प्रमुख
 द्वारा  इसका  क्रियान्वयन  किया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  सरकार  की  बड़ी  इकाइयों  को  लघु  इकाइयों  में  बराबर  के
 भागीदारी  होनी  चाहिए  ।  उस  स्थिति  में  वे  लघु  इकाइयों  को और  अधिक  व्यवहायं  बना  सकेगी  ।

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  को  औद्योगिक  संगठनों  से  विपणन  के  लिए  योजनाओं  को  मंजूरी
 देनी  चाहिए  ।  उन्हें  औद्योगिक  सहकारी  संस्था  तथा  दूसरे  विपणन  संगठनों  को  सीधे  धन  देना

 चाहिए  ।

 =  प्रत्येक  राज्य  में  लघ॒  उद्योगों  को  केन्द्रीय  पू  जो  निवेश  पर  राजसहायया  प्रदान  की  जाती

 थी  ।  यदि  मुझे  ठीक  स्मरण  है  तो  दुर्भाग्य  से  सितम्बर  1980  में  अचानक  इस  सहायता  को  बन्द

 कर  दिया  गया  ।

 केवल  केरल  को  ही  1988  से  पहले  करोड़  रुपए  मिल  जाने  चाहिए  यह  राज

 सहायता  लघु  क्षत्र  के लिए  एक  वरदान  थी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  राज

 सहायता  देने  से  लघु  उद्योगों  की  सहायता  होगी  ।

 लघु  उद्योगों  से  सम्बन्धित  नीति  वक्तव्य  में  एक  मुश्त  सहायता  देने  का  वायदा  विया  गया
 मैं  केवल  यह  जानना  चाहता  था  किं  उस  एक  मुश्त  सहायता  का  क्‍या  था  ।

 मुझे  के  खाने  पर  आमंत्रित  किया  गया  मुझे  अपने  खाने  सम्बन्धित  मीन  वी

 कुछ  समस्या  थी  ।  मैंने  अपने  मित्र  से  खाने  की  वस्तुओं  के  बारे  में  पूछा  ।  उसने  कि  यह  तो

 बहुत  साधारण  खाना  होगा  ।  आप  जानते  हैं  कि  कोई  व्यक्ति  किसी  बीमारी  के  कारण  नमक  नहीं
 खा  सकता  है  और  कोई  चीती  नहीं  खा  सकता  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जो  कि  मेरे  मित्र  हें
 द्वारा  दी  गई  एक  मुश्त  सहायता  को  ढूंढ  रहा  वह  पैकेज  आश्वासनों  से  पूर्ण  मेरा
 माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  मैंने  जो  भी  नए  कायंक्रम  के  रूप  में  सुझाव  दिया  है  उसे  पैकेज
 में  शामिल  कर  लिया  जाए  ।  यदि  वह  पैकेज  हमें  दिया  जाए  तो  मेरा  विश्वास  है  .  कि  हम  समस्या
 का  समाधान  कर  हम  रुग्ण  उद्योगों  को  चालू  कर  सकेंगे  ।

 छोटे  उद्योग  हमारे  उत्पादन  का  40%  तथा  इस  देश  की  कुल  रोजगार  क्षमता  का  60%
 प्रदान  करते  यह  राष्ट्र  का  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  मेश  अनुरोध  है  कि  काफी  परिवर्तनों  को  देखते

 हुए  लघु  क्षेत्रों  को  प्रभावित  नहीं  किया  जाना  उन्हें  संरक्षण  दिया  जाना  जो  रुग्ण
 उद्योग  उन्हें  पुनः  चालू  किया  जाना  चाहिए  ।

 :
 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  उद्योग  मंत्रालय  को  अनुदान  मांगों  और  सभा  के  समक्ष  रखे  गए

 नीति  वक्तव्य  का  समथंन  करता  हूं  ।
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 श्री  चन्द्र जीत  यादव  )  :  अध्यक्ष  मेरे  विचार  से  सभी  पक्ष  इस  बात
 को  स्वीकार  करेंगे  कि  हमारा  देश  गम्भीर  आर्थिक  संकट  से  गुजर  रहा  कोई  व्यक्ति  सरकार
 द्वारा  किए  जा  रहे  उपायों  स ेसहमत  होगा  और  कोई  असहमत  होगा  ।  लेकिन  मैं  यह  अवश्य  कहूंगा
 कि  सरकार  ने  इस  समय  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  स्पष्ट  बात  कही

 बजट  प्रस्तुत  करने  से  पहले  उन्होंने  नई  औद्योगिक  नई  आयात  और  निर्यात

 लघु  कुटीर  क्षेत्र  और  छोटे  उद्योगों  से  सम्बन्धित  नई  नीति  प्रस्तुत  की  ।  बजट  में  भी  उन्होंने
 आंतरिक  स्रोतों  को  एकत्र  करने  का  प्रयास  किया  ।  जब  हमारा  देश  गम्भीर  चुनौतियां  और
 समस्याओं  का  सामना  कर  रहा  है  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  को  अपने  विचार  स्पष्ट  करने  लेकिन
 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  सरकार  पर  आप  विश्व  में  हो  रहे  परिवर्तेनों  का  काफी  प्रभाव  पड़ता  आज
 विश्व  का  क्या  रुख  है  ?  आज  सफल  हुआ  अन्तर्राष्ट्रीय  पूंजीवाद  बहु-राष्ट्रीय  निगम

 वाद  राष्ट्र  ऐसा  अन्तर्राष्ट्रीय  वातावरण  बनाने  में  सफल  हो  गए  हैं  जैसे  भविष्य  पूंजीवाद  का  ही  है  ।

 समाजवाद  चला  गया  समाजवादਂ  शब्द  पुरानी  बात  हो  गई  भारतीय  जनता  पार्टी  के  मेरे

 मित्र  ने  कहा  है  कि  यह  समाप्त  हो  गया  मेरे  विचार  से  उन्हें  इस  बारे  में  घोर  निराशा  होगी  ।

 समाजवाद  समाप्त  नहीं  हुआ  है  ।  आज  के  विश्व  में  समाजवाद  का  बहुत  योगदान  यहां  तक  कि

 पूंजीवाद  ने  भी  समाजवाद  की  बहुत  सी  बातें  ली  एक  समय  था  जब  पूंजीवाद  शोषण  का
 सशक्त  औजार  था  ।  यहां  तक  कि  यह  धारणा  आज  भी  लेकिन  आज  वे  मजदूरों  की  दशा  की

 ओर  अधिक  ध्यान  देते  हैं  उनमें  से  कुछ  मजदूरों  को  अपने  तरीफ़े  से  शामिल  करने  का  प्रयास  कर

 रहे  उन्हें  प्रबन्ध  में  भागीदारी  देने  का  प्रयास  कर  रहे  यहां  तक  कि  जमेनी  ओर  जापान  जैसे

 देश  भी  कारखाने  को  एक  परिवार  की  तरह  मानते  जब  एक  मजदूर  एक  उद्योग  में  कार्य

 आरम्म  करता  है  तब  वह  यही  सोचता  है  पूरी  जिंदगी  इसमें  ही  रहेगा  ।  जब  एक  मजदूर  एक
 कारखाना  छोड़कर  अधिक  वेतन  और  लाभ  के  लिए  दूसरी  जगह  जाता  है  तो  वह  उसे  बाहरी

 ,  व्यक्ति  समझते  हैं  क्योंकि  वे  समझते  हैं  कि  उसने  एक  परिवार  को  छोड़  दिया  कारखाने  भी

 उनकी  देखभाल  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ।

 क्या  हम  उनसे  कुछ  सीख  रहे  हैं  ?  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  हो  रहा  हैं  कि  42  वर्षों  के  बाद

 भी  हम  प्रवन्ध  में  मजदूरों  की  भागीदारी  की  कोई  योजना  नहीं  बना  यद्यपि  इस  बार  ऐसा

 कोई  विचार  दिखाई  देता  है  ।  इसे  केवल  विचार  ही  नहीं  रहने  देना  चाहिए  ।  प्रबन्ध  में  मजदूरों  की

 की  भागीदारी  देते  का  मेरा  अर्थ  उन्हें  केवल  निचले  स्तर  से  लेकर  उच्चतम  प्रबन्ध  तक  भागीदारी

 देने  का  उन्हें  प्रत्येक  स्तर  पर  भावीदारी  देकर  जब  तक  उन्हे  यह  महसूस  नहीं  कराया  जाएगा
 कि  वह  उसमें  शामिल  उसमें  उतकी  भागीदारी  वे  भी  अपनी  बात  कह  सकते  वे  शेयरधारक

 चाहे  सरकारी  क्षेत्र  हो  या  सबमें  ऐसा  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  सफलता  नहीं
 मिलेगी  ।  यहां  तक  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  भी  मजदूरों  को  पर्याप्त  वेतन  देकर  और  उनकी habs!
 समस्याओं  की  ओर  ध्यान  देकर  ही  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 मेरा  कहना  है  कि  यह  उचित  समय  है  कि  हम  ऐसा  यह  कहना  बेवकूफी
 होगी  कि  हम  इसकी  अनदेखी  करे  या  इससे  आंख  मूंद  लें  क्रि  विश्व  स्तर  पर  क्या  हो  रहा

 261



 अनुदानों  की  मांगें  1991-92  उद्योग  मंत्रालय  20  1991

 चन्द्रजोत  यादव ]

 आज  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  शुरूआत  के  बाबजूद  भी  मनुष्य  का  योगदान  बहुत  अधिक  यही
 अति  आधुनिकी  प्रबन्धन  सत्य  है  और  प्रबन्ध  एक  मुख्य  मुद्दा  बन  गया  यह  एक  नई  प्रकार  की

 पूजी  मानव  शक्ति  एक  पूजी  है  और  आधुनिक  देश  इस  ओर  विशेष  ध्यात  दे  रहे  हम  उस

 हम  उस  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हमारे  मजदूरों  की  दशा  अच्छी  नहीं  हमने  उनकी  उपेक्षा
 की  है  ।  हमने  उनकी  कुशलता  को  बढ़ाने  का  प्रयास  नहीं  किया  |  चाहे  सरकारी  क्षेत्र  हो  या
 सरकारी  क्षेत्र  दोनों  में  ऐसी  बहुत  कम  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  जहां  हस  उनका  मार्ग  निदेश  कर

 उन्हें  सलाह  दें  उन्हें  बढ़ावा  दे  सकें  ।  अतः  मेरा  कहना  है  कि  भारतीय  उद्योग  में  यह  सबसे

 पिछड़ा  क्षंत्र  हमने  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  हमने  नए  उद्यमों  के  विकास  पर  जोर

 नहीं  दिया  ।

 हम  पिछड़  क्षत्रों  मे ंअसफल  क्‍यों  रहे  ?  कार्य  करने  को  भावना  को  कमी  नहीं  थी  ।

 सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंकुछ  कायं॑  करने  के  लिए  नीतियां  भी  पिछड़े  क्षेत्रों  में  अनेक
 रियायतें  और  प्रोत्साहन  दिए  लेकिन  अभी  योजनाएं  असफल  हो  गई  ।  अधिकांश  राज्यों  में
 वे  क्‍यों  असफल  हुई  ?  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  वह  प्रत्येक  राज्य  में  असफल  रही  !  महाराष्ट्र  और

 गुजरात  में  कुछ  हद  तक  सफल  रहीं  ।  लेकिन  पूरे  उत्तर  भारत  में  उदाहरण  के  लिए  उत्तर
 मध्य  प्रदेश  ओर  राजस्थान  में  असफल  इन्हों  क्षेत्रों  में  हमारी  अधिकांश  जनसंख्या

 रहती  है  और  यहां  यह  असफल  हो

 इसके  अनेक  कारण  एक  कारण  आवश्यक  मूलभूत  सुविधाओं  की  कमी  थी  ।  इन
 अधिकांश  क्षेत्रों  मे ंआप  पाएंगे  कि  परिवहन  और  संचार  व्यवस्था  अभी  भी  खराब

 उदाहरण  के  लिए  मेरे  क्षेत्र  मैं  पूर्वी  उत्त  र  प्रदेश  का  रहने  वाला  प्रति  किलोमीटर
 जनसंख्या  घनत्व  बहुत  अधिक  है  जो  कि  राष्ट्रीय  ओसतन  से  ज्यादा  लेकिन  आज  भी  हम  बड़ी
 रेल  लाइन  और  सड़कें  न  होने  से  परेशान  हैं  ।  हमारे  80%  गांवों  और  कस्बों  में  पक्की  सड़कें  नहीं

 वहां  संचार  और  टेलीफोन  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।  वहां  कौन  जाएगा  ?  यदि  उन्हें  उचित  परिवहन
 और  संचार  सुविधाएं  नहीं  मिलेंगी  तो  वे  आधारभूत  सुविधाओं  को  कमी  का  सामना  करते

 रहेंगे  ।  अतः  मैं  यह  कहूंगा  कि  सरकार  को  इस  क्षेत्र  पर  ध्यान  देना  उन्हें  पिछड़े  क्षेत्रों
 का  पता  लगाकर  उनकी  कुशलता  की  उपलब्धि  और  अन्य  तथ्यों  को
 ध्यान  में  रखकर  विशेष  योजनाएं  बनानी  चाहिएं  ।  सरकार  को  पिछड़े  क्षेत्रों  की  ओर  अधिक  ध्यान
 देना  चाहिए  चाहे  वह  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पहाड़ी  क्षेत्र  में  हो  अथवा  पूर्वी  उत्त  र  प्रदेश  जेसे  मैदानी
 इलाके  में  हो  ।  मैं  तो केवल  एक  उदाहरण  दे  रहा  हूं  और  ऐसे  तो  अनेक  क्षेत्र  हैं  ।

 अतः  मैं  मांग  करता  हुं  कि योजना  आयोग  को  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  पिछड़े
 क्षेत्रों  क ेलिए  विकास  बोर्ड  गठित  करने  का  प्रयास  करना  वह  प्रमुख  प्राथमिकताओं  में

 से  एक  प्राथमिकता  यह  होनी  चाहिए  ।  इन  पिछड़  क्षेत्रों  को  विकसित  करने  के  लिए  युवाओं  के

 लिए  उचित  प्रशिक्षण  केन्द्र  होने  उन  क्षंत्रों  में  कुशलता  वहां  आवश्यक  सुविधाएं
 उपलब्ध  मार्ग  परामशे  देने  और  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  पर  बल  देना
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 चाहिए  ।

 आपने  लाइसेंस  समाप्त  कर  दिए  उस  पर  मैं  आपसे  कोई  टकराव  नहीं  चाहता  ।  अगर
 आप  यह  समझते  हैं  कि  इससे  आपको  कोई  सहायता  मिल  सकती  है  तो  आप  ऐसा  अवश्य  कीजिए  ।

 परन्तु  आपको  यह  स्मरण  रखना  होगा  कि  हमने  संविधान  की  प्रस्तावना  में  यह  प्रण  किया  है  कि

 हम  धन  को  कुछ  लोगों  के  हाथों  में  ही  नहीं  रहने  देंगे  ।

 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  शब्द  केवल  नारा  मात्र  नहीं  उनका  उद्देश्य  सामाजिक
 न्याय  को  सुनिश्चित  करते  हुए  विकास  करना  था  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  तक  सामांजिक  न्याय
 के  साथ  विकास  प्रमुख  उद्देश्य  रहा  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  खेद  हो  रहा  है  कि  दूसरी  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  न्यायਂ  के  शब्द  को  हा  भुला  दिया  गया  ।  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने

 का  तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  था  ।  पिछले  तीन-चार  वर्षों  से  तो  इस  शब्द  को  ही  भुला  दिया

 कम  से  कम  जनता  दल  को  इतना  श्रेय  तो  जातः  है  कि  सामाजिक  न्याय  आज  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 मुद्दा  बन  गया  है  ।

 हमने  अपने  देश  की  80  प्रतिशत  जनसंख्या  की  उपेक्षा  की  जोकि  गरीब  क्‍या  गरीबी  की

 रेखा  के  नीची  रहती  हमारी  55  प्रतिशत  जनसंख्या  ऐसी  है  जिनकी  मासिक  आय  400  रुपए

 प्रति  माह  हैं  ।  रुपए  के  अवमूल्यन  के  पश्चात्‌  इस  400  रुपए  की  कीमत  325  रुपए  रह  गई

 इस  प्रकार  हम'रे  देश  की  55  प्रतिशत  आबादी  की  आज  325  रुपए  प्रति  माह  मासिक  आय

 क्या  हम  उनके  जीवन  स्तर  को  ऊपर  उठाना  नहीं  चाहते  ?  क्‍या  हम  राष्ट्रीय  विकास  में  उनको

 उनका  हिस्सा  नहीं  देंगे  ?  अगर  हम  ऐसा  करने  में  असमर्थ  रहते  हैं  तो  इससे  बड़ी  गम्भीर  समस्या

 पैदा  हो  सकती  है  ।  पदले  ही  हम  राजनैतिक  अस्थिरता  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  इसलिए

 जब  तक  हम  इसे  समझने  के  लिए  संयुक्त  प्रयास  नहों  सहयोग  की  भावना  नहीं

 राष्ट्रीय  आम  सहमति  के  प्रयास  नही  समाज  के  सभी  वर्गों  को  एक  साथ  लेकर  चलने  के

 प्रयास  नहीं  मेरे  विचार  में  तब  तक  हम  स्थिति  का  सामना  नहीं  कर  सकते  ।

 वर्ष  1991  में  हम  आथिक  संकट  का  सामना  कर  रहे  आज  स्थिति  कया  है  ?

 भत  क्षेत्रों  की  कार्यक्षमता  के  5  प्रतिशत  उत्पादन  कम  रेलवे  का  कार्य

 कच्चा  तेल के  क्षेत्रों  में  कुल  मिलाकर  पांच  प्रतिशत  उत्पादन  कम  रहेगा

 श्री  मुरली  देवरा  :  और  सीमेंटे  के  क्षत्र

 श्री  चन्द्र जीत  यादव  :  सीमेंट  भी  इसी  श्रंणी  में  आता  अथेंव्यस्था  के  इन  चार-पांच

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  वर्ष  1990-91
 के

 दौरान  उत्पादन  में  5.1  की  कमी  होने  की  आशंका

 अगर  आप  इस  कमी  की  ओर  ध्यान  देंगे  तो  हमारे  सामने  बहुत  ही  गम्भीर  समस्या  उत्पादन  होने

 वाली  है  ।

 500  मन्प्‌०

 वर्षों  में  हमारी  क्या  समस्या  रही  है  ?  हमारी  प्रमुख  समस्याएं  रही  हैं--अधिक  उत्पादन
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 चन्द्रजोत  यादव |
 *  लागत  जिसके  कारण  हम  विश्व  के  दूसरे  उत्पादों  के  समक्ष  ठहर  नहीं  हमारे  देश  में  बने  सामान

 की  निम्न  गुणवत्ता  जिसके  कारण  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई  ठोस  स्थिति  नहीं  बना  पाए  तथा
 सावंजांनक  ओर  ननजी  क्षेत्र  की  अकुशलता  |  सावंजनिक  क्षेत्र  के  2400  उपव्ययों  में  स ेकेवल  42

 ऋण  से  मुक्त  हैं  |  हमारे  90  प्रतिशत  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  अधिक  उत्पादन

 लागत  तथा  दूसरे  कारणों  से  भारी  ऋण  के  नीचे  दबे  हुए  हैं  ।

 मेरी  यह  गंभीर  आशंका  है  कि  वर्तमान  औद्योगिक  नीति  के  कारण  देश  में  ऐसा  वातावरण
 पंदा  हो  गया  है  कि  ज॑से  सारी  असफलाओं  का  कारण  सावंजनिक  क्षेत्र  है  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  को

 एक  अस्पृश्य  क्षेत्र  के  रूप  में  प्रतित्रिम्व्रित  किया  जा  रहा  है  तथा  ऐसा  प्रतीत  हो  रहा  है  मानो
 सावंजनिक  क्षेत्र  की  स्थापना  एक  अपराध  थी  ।  इस  प्रकार  का  सावेजनिक  क्षेत्र  विरोश्वी  वातावरण
 जो  कि  नई  आंद्योगिक  नीति  तथा  संसद  में  प्रस्तुत  पिछले  बजट  के  कारण  बना  एक  बहुत  हो
 गम्मीर  चेतावनी  यह  मत  भूलिए  कि  निजी  क्षेत्र  भारी  तेल  निकालने  तथा  यहा
 तक  कि  फार्मेस्यूंटकल  उद्योग  तक  में  आने  के  लिए  तैयार  नहीं  था  ।  मुझे  याद  है  जब  भारत-चीन

 तथा  भारत-पाकिस्तान  युद्ध  हुआ  था  तो  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  अपने  देश  में  ऐंटिब्राश्रेटिक  उद्योग

 खोलना  चाहते  थे  क्योंकि  हम  जानते  थे  कि  हमारे  दुश्मन  स्थिति  का  लाभ  उठाना  चाहेंगे  तथा

 संभावना  थी  कि  वे  हमारी  सेनाओं  के  लिए  आवश्यक  दवाईयों  की  आपूर्ति  नहीं  उस

 समय  कोई  भी  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनी  इसके  लिए  आगे  नहीं  इन  क्षेत्रों  में  सावंजनिक

 उपक्रम  स्थापित  करके  हम  कोई  अधिक  प्रसन्न  नहीं  थे  परन्तु  हम  ऐसा  करने  के  लिए  मजबूर  थे

 क्योंकि  हम  अपने  उद्योग  का  विकास  करना  चाहते  थे  |  हमारी  आत्म-निर्भरता  की  नीति  थी  तथा

 हम  अपनी  अर्थ-व्यवस्था  को  दूसरों  पर  निर्भर  नहीं  करना  चाहते  अब  सावंजनिक  क्षेत्र  को

 कोई  भी  श्रेय  दिए  बिना  अगर  आज  हम  सावंजनिक  क्षेत्र  विरोधी  वातावरण  बनाने  में  सहायता
 तो  यह  बहुत  ही  गम्भीर  बात  आप  सावंजनिक  क्षेत्र  को  बहुत  ऊंचा  उठाने  के  उह्ं  श्य *

 को  छोड़  सकते  हैं  परन्तु  सावंजनिक  क्षत्र  हमेशा  इस  देश  में  रहेगा  तथा  इसका  योगदान  हमेशा

 रहेगा  ।  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  सरकार  इस  सावंजनिक  विरोधी  वातःवरण  को

 समाप्त  करने  की  चेष्टा  करे  ।  प्रत्यक्ष  और  अध्त्यक्ष  रूप  में  सरकारी  नीतियां  इस  सावंजनिक  क्षेत्र

 विरोधी  वातावरण  को  बनाने  में  सहायक  रही  हैं  ।

 5.03  म०  प०
 पी०  एम०  सईद  पीठासोन

 नई  नीति  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  इस  गतिशील  समाज  अथवा  विश्व  में  प्रत्येक  पांच
 या  दस  वर्य  पश्चात्‌  नीतियों  की  समीक्षा  करती  परन्तु  यह  सब  जल्दी  में  नहीं  होना

 चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  आपने  इस  सम्बन्ध  में  जल्दबाजी  से  काम  लिया  और  इसलिए  यह  वातावरण

 पैदा  हुआ  है
 कि  अब  हर  चीज  की  स्वतन्त्रता  मुझे  यह  कहते  हुए  बडा  खेद  हो  रहा  है  कि  हमारे

 वित्त  मंत्री--वह  एक  विशेषज्ञ  हैं
 ''

 एक  माननोय  सदस्य  :  एक  भूतपूर्व  समाजवादी  हैं  ।
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 श्रो  चन्द्र जीत  यादव  :  यह  मैं  नहीं  जानता  ।

 श्री  मुरलो  देवरा  :  आपकी  तरह  वह  भी  एक  पूर्व  समाजवादी  हैं  ।

 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  मैं  अब  भी  समाजवादी  मैं  भूतपूर्व  समाजवादी

 नहीं  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरी  तरह  ।

 भरी  चन्द्रजोत  यावव  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  लोगों  की  आकांक्षाओं
 तथा  इसके  राजनीतिक  परिणामों  को  समझा  नहीं  ।  यहां  तक  कि  कांग्रेस  पार्टी  को  भी  वित्त  मंत्री
 द्वारा  की  गई  कुछ  गलतियों  को  सुधारने  के  लिए  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  करना  पड़ा  ।  आज  जब  कि

 हम  अनाज  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  हो  गए  हैं  तथा  हमारे  किसान  आ्थिक  व्यवस्था  को  मजबूत
 करने  के  लिए  महत्वयू्ं  योगदान  दे  रहे  हैं  तो  सूखे  तथा  बाढ़  की  स्थिति  में  खाद  पर  से  राजसहायता
 वापस  लेकर  कालाबाजारी  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  मैं  सीधा  अपने  चुनाव  क्षेत्र  से  आ  रहा
 हूं  ।  परसों  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  प्रत्येक  हिस्से  तथा  जिले  में  लोगों
 का  एक  ही  मत  था  कि  हर  जगह  खाद  की  काला  बाजारी  हो  रही  खाद  की  कीमतें  40  से  60

 रुपए  प्रति  बोरो  के  हिसाब  से  बढ़  गई  हमने  ऐसा  क्‍यों  किया  ?  क्‍योंकि  वित्त  मंत्री  को  स्थिति
 की  जानकारी  नहीं  यह  नई  नीति  जो  कि  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  में  भेदभाव  करती

 कदापि  अव्यावहारिक  दोहरी  मूल्य  नीति  अव्यावहारिक  है  तथा  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  यह
 असफल  हो  रही  इसके  कारण  भ्रष्टाचार  तथा  काला  बाजारी  हो  रही  है  तथा  भी  खराब
 बात  है  कि  इसके  कारण  हमारे  किसानों  को  कठिताईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 कृपया  इस  समस्था  पर  विचार  कीजिए  ।

 दूसरे  क्षेत्र  जिनमें  हमें  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करना  दे  हमारे  औद्योगिक  विकास  के  दो
 विशेष  क्षेत्र  एक  है  कृषि  पर  आधारित  ओद्योगिक  क्षेत्र  ।  कृपया  इस  क्षंत्र  की ओर  अधिक
 ध्यान  दीजिए  तथा  दो  करोड़  तक  निदेश  के  लिए  प्रोत्साहन  दीजिए  ताकि  लोगों  को  इस  क्षेत्र  में
 निवेश  के  लिए  आगे  आने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  |  इसके  साथ  उन्हें

 उत्पादों  क ेचयन  तथा  ऋण  इत्यादि  जैसी  आवश्यक  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  आप
 लाइसेंस  प्रक्रिया  को  सेमाप्त  कर  सकते  हैं  परन्तु  अगर  कोई  गरीब  आदमी  अथवा  कोई  युवा  उच्चमी
 बेक  में  ऋण  लेने  के  लिए  जाता  है  तो  आपको  पता  है  कि  उसे  कितनी  कठिनाईयों  का  सामना
 करना  पड़ता  है  ?  उसे  यहां  से  वहां  अनथक  भाग  दोड़  करनी  पड़ती  है  ।  उसे  कितना  ही  समय  व्यर्थ
 गंवाना  पड़ता  है  ?  उसे  अपना  काम  करवाने  के  लिए  पैसा  भी  देना  पड़ता  उसे  मिलने  वाले  ऋण
 का  आधा  हिस्सा  रिश्वत  देने  में  लग  जाता  भ्रष्टाचार  का  बोलवाला  यह  बैंकों  में  भी  पहुंच
 गया  है  ।  इसके  लिए  मैं  भी  उत्तरदायी  हूं  ।  इस  देश  में  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  में  मैंने  भी  भूमिका
 निभाई  थी  और  इसका  मुझे  गव॑  है  कि  इसके  परिणाम  स्वरूप  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  हुआ  ।  परन्तु
 लगभग  पिछले  दस  वर्षों  में  इस  प्रणाली  में  भ्रष्टाचार  ने  घर  कर  लिया  है  ।  आरम्भ  में  ऐसा  नहीं
 था  ।  मेरे  विचार  से  पिछले  दस  वर्षों  में  सारा  वातावरण  बदल  गया  है  तथा  अब  वहां  पर
 भारी  भ्रष्टाचार  मेरा  यह  कहना  है  कि  ऋण  सुविधाओं  में  कुछ  रियायत  दी  जानी

 चाहिये  ।
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 चन्द्रजोत  यादव  |

 एक  और  क्षेत्र  इंजिनियरी  सामान  क्षंत्र  भारत  से  इंजिनियरी  सामान  के  निर्यात  की

 काफी  संभावना  है  ।  इंजिनियरी  क्षेत्र  को  उपेक्षा  की  गई  हमारे  रसायन  तथा  दूसरे  उद्योगों  पर

 निवेश  बढ़ाने  के  लिए  काफी  ध्यान  दिया  है  परन्तु  इंजीनियरी  क्षेत्र  की  उपेक्षा  की  है  जहां  पर  कि

 रोजगार  की  काफी  संभावनायें  हैं  ।  आज  क्‍या  स्थिति  हैं  ?  पांच  करोड़  पढ़ें-लिखे  युवक-युवतियां
 बेकार  हैं  तथा  अगर  इनमें  अनपढ़  बेरोजगारों  को  भी  शामिल  किया  जाए  तो  यह  संख्या  15  करोड़
 हो  जांती  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  तथा  हमारी  प्रणाली  के  लिए  गंभीर  चेतावनी  जब
 तक  हम॑  रोजगा  रोन्मुख्ली उद्योगी  की ओर  अधिक  ध्यान  नहीं  तब  तक  हमें  गम्भीर  संकट  का

 करना  पड़ेगा  तथा  इस  सम्श्रम्ध  में  लबु  तथा  कुटीर  उद्योग  काफी  महत्वपूर्ण _
 भारत  एक  महान  देश  है  जहां  बहुत  दक्षता  हमारे  लोगों  के दास  पारम्परिक  निपुणता

 है  ।  हमारे  लोगों  को  यह  निपुणता  पीढ़ियों  से  विरासत  में  मिलती  आ  रही  आज  की  दुनिया  में

 हम  इन  हुनरों  के  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  की  स्थापना  द्वारा  जीवित  रख  सकते  है  कि

 इस  क्षेत्र  में  काफी  संभावना  है  ।

 अभी-अभी  मैं  वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  सलमान  खुर्शीद  से  बातचीत  कर  रहा  था  ।

 उन्होंने  बताया  कि  हमारे  लघु  उद्योगों  का  निर्यात  में  25  प्रतिशत  योगदान  यह  कई  छोटी  बात

 नहीं  कि  हमारे  लघु  तथा  कुटीर  उद्योग  का  निर्यात  में  25  प्रतिशत  योगदान  इसे  और  भी
 .  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  हमारी  वस्तुओं  की  गुणवत्ता  है  ।  भ,रतीय  डिजाईन  भी  काफी  उत्त म

 होते  हैं  । आपको  इतने  अच्छे  डिजाईन  और  कहीं  नहीं  मिलेंगे  ।

 आज  हमारे  बुनकरों  की  क्या  स्थिति  है  ?  बुनकर  हमारी  जनसंख्या  का  काफी  बड़ा  हिस्सा
 आज  वे  हमारे  समाज  का  सबसे  पीड़ित  वर्ग  हैं  क्योंकि  धागे  के  भाव  बढ़  रहे  आथिक

 विषमताओं  के  कारण  उनका  बनाया  माल  बिकता  नहीं  विचोलिए  अब  भी  उनका  शोषण  कर

 रहे  उन  क्षेत्रों  में  नई  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  बहुत  कम  कृपया  लघ  उद्योग  और

 कुटीर  उद्योग  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  करें  ताकि  वे  हमारी  अथ्थंव्यवस्था  में  और  अधिक
 योगदान  दे  सकें  ।

 ह

 मैं  समा  का  और  समय  लेना  चाहया  हूं  क्योंकि  हमारे  दल  के  और  सदस्यों  को  भी  बोलना
 है  ।  मैं  कुछ  सुझाव  दूंगा  ।  मेरे  विचार  से  हमें  पिछड़  क्षेत्रों  के  विकास  की  तरफ  अधिक  ध्यान  देना
 चाहिए  और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इन  क्षोत्रों  में  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाएं  इस
 उद्देश्य  के  साथ  प्रदान  की  जायें  कि  वे  भी  देश  के  अन्य  क्षत्रों  के  साथ  अयना  विकास  कर
 लोगों  का  जीवन  स्तर  उठाया  जा  सके  और  गरीबों  तथा  वेरोजगारी  दूर  करना  जो  कि  हमारा
 उद्देश्य  है  सम्भ व  हो  सके  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  डिस्टब॑  कर  रहा  47  मितट  आपने  लिए  और  49
 मिनट  आपकी  पार्टी  के  लिए  अब  समाप्त  करिए  ।
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 |
 श्री  चन्द्र  जीत  यादव  :  फिर  भी  मैं  अपनी  बात  दो  मिनट  में  खत्म  कर  दूंगा  उसके  बाद  आप

 कुछ  रियायत  दे  सकते  तत्पम्चात्‌  मैं  यह  मांग  करूंगा  कि  पूर्व  उत्तर  प्रदेश--जिसके  अन्तगंत
 मेरा  अपना  जिला  आजमगढ़  और  अन्य  जिले  जँसे  गाजीपुर  और  बलिया  आते  हैं--के  लिए  एक
 विकास  बो्ड  गठित  करने  पर  विचार  किया

 जब  भेरे  प्रिय  श्री  पी०  डी०  धर  योजना  मंत्री  थे  तो  वे  मेरे  जिले  में  गए  और  जब

 उन्होंने  वहां  की  हालत  देखी  तो  उनकी  आंखों  में  आंसू  आ  विशेष  तौर  पर  जब  वह  कुछ
 प्राइम  एक  हो  स्कूल  में  नहीं  बल्कि  अधिकांश  स्कूलों  बीमार  अध्ययन  कर

 रहे  थे  ।  इस  क्षेत्र  का  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  बहु  मूल्य  योगदान  है  लेकिन  फिर  भी  यह  पिछड़ा

 हुआ  है  ।  जब  गाजीपुर  के  एक  सदस्थ  ने  लोफ  सम  में  आंसू  बहाए  तो  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री

 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  पटेल  आयोग  का  गठन  किया  और  उस  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 सिफारिशें  की  ।  तब  से  यह  क्षेत्र  उपेक्षित  मऊ  से  होती  हुई  साहब  गंज  से  बलिया  तक  की  छोटी

 लाइन  का  कार्य  भी  अधूरा  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  कम  से  कम  इस  क्षेत्र  के विकास  पर
 तो  ध्यान  देगी  ।  हे

 महोदय  दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  नए  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय
 प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ताकि  उद्योग  में.अधिक  युवक  उद्योग  में  आ  सकें.वे  रोजगार  लिए

 बाहर  नहीं  जा  सकते  अपने  क्षेत्र  में  भी  नहीं  सकते  हैं  इस  प्रकार  देश  भार  बढ़

 रहा  है  ।

 उन  छोटे  कुटीर  उद्योगों  की  तरफ  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  जो  उम्रेक्षित  रहते  हैं  ।

 उदाहरणार्थ  हथकरघा  विद्यूत  करघा  उद्योग  ओर  कुछ  ऐसे  और  भी  इनकी  ओर

 अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 एक  मानतोय  सदस्य  :  राज  सहायता  ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  जब  मैं  कहता  हूं  तो इसका  तात्पयं  संरक्षण  और

 आरक्षण  से  आप  को  बड़े  उद्योग  घरानों  के  कार्यों  के  बारे  में  जानकर  आश्चयं  होगा  ।
 बाटा  के  जूते  गांवों  अथवा  छोटे-छोटे  कस्बों  में  गरीब  मोचियों  द्वारा  बनाये  जाते  हैं  ।

 बाटा  कम्पनी  उन  जूतों  को  खरीदती  है  तथा  उन  पर  अपनी  मुहर  लगाकर  और  अपना  ब्रांड  नाम

 देकर  लागत  मूल्य  से  चार-पांच  गुणा  अधिक  मुत्य  पर  देचती  परन्तु  गरीब  मोचियों  को  अपनी

 रोटी  और  अन्य  आवश्यकताओं  के  लिए  न्यून:म  मजदूरी  भी  नहीं  मिलती  ।  ऐसा  कल-पुर्जे  वाले

 उद्योगों  और  दूसरे  उद्योगों  में  भी  हो  रहा  है  ,  दू८पस्ट  उद्योग  अथवा  साबुन  उद्योग  अथवा  टूथगब्र,श
 उद्योग  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  क्या  आवश्यकता  है  ।  एस  ही  अनेक  उद्योग  हैं  -  जिन्हें  छोटे  ओर

 कुटीर  उद्योगों  के  लिए  आरक्षित  और  संरक्षित  रखा  चाहिए  ।  आज  बहुराष्ट्रीय  नियम  बड़

 दँमाने  पर  आ  रहे  हैँ  ।  मुझे  आशा,है  कि  स्थिति  में  सुधार  होगा  तथा  मैं  नहीं  जानता  कि  स्थिति

 ऐसी  है  अथवा  नहीं  यह  भी  समझने  बात  है  क्योंकि  जब  तक  राजनंतिक  स्थिरता  नहीं  होगी

 तब  तक  कोई  नदों  आएगा  ।  बहुराष्ट्रीय  कम्वनियां  केवल  अपने  लाभ  कमाने  के  लिए  आती  हमें

 <6/
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 चन्द्रजोत  यादव ]

 इस  बात  का  ध्यान  होना  चाहिए  कि  वे  हमारी  मदद  समाज  सेवा  और  भारत  को

 आत्मनिर्भ  र तथा  आधुनिक  समाज  के  रूप  में  कायम  रखने  के  लिए  नहीं  आती  हैं  |  एक  भावना  पैदा

 की  जा  रही  है  कि  यदि  हम  उनके  लिए  दरवाजे  खोल  देंगे  तो हम  विकसित  और  उच्च  प्रौद्योगिकी

 के  साथ  एक  आधूनिक  भारत  ओर  आधुनिक  समाज  के  रूप  में  विकसित  परन्तु  औद्योगिक

 विश्व  में  वे  शार्क  के  समान  हैं  वे  जो  उस  देश  में  ही  जाती  हैं  जहां  उन्हें  कुछ  लाभ  मिलता  वे

 हमें  निगल  सकती  हैं  ओर  हमारे  देश  के  राष्ट्रीय  उद्योगों  को  भी  प्रभावित  कर  सकते  आज  वे

 इस  बात  से  खुश  हो  सकते  हैं  कि  नई  प्रौद्योगिकी  आ  रही  है  |  परन्तु  हमें  इस  तथ्य  को  ध्यान  में

 रखना  चाहिए  कि  याद  हमारे  देश  में  राष्ट्रीय  पूजीवाद  का  विकास  होता  तो  हमारे  देश  में

 औद्धोगिक  क्षेत्र  में  ऐसे  महान  लोग  होते  हुए  जो  प्रतिभावान  ड्ोते  और  जो  हमारे  देश  की  आर्थिक
 विकास  में  मदद  करते  ।  परन्तु  हमारे  में  वह  आशंका  है  इस  बात  का  भी  खतरा  क्रथा

 इस  खतरे  की  ओर  ध्यान  दीजिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इसके

 कार्यान्वयन  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाएगी  ।

 की  दाऊ  दयाल  जोशो  :  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  आज  से  सात  साल  पहले  भी  मैंने  चन्द्रजीत  यादव  जी  को  सुना  था  ।  आपकी  अधिकांश

 बातें  उस  वक्त  कांग्रेस  में  रहकर  भी  और  आज  भी  वहीं  ऐसा  कहीं  आप  अरग्य-रोदन

 तो  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 शी  चन्द्र जोत  यादव  :  मेरे  विचारों  में  कोई  फर्क  नहीं  मैं  कांग्र  स  में  रहते  हुए
 भी  समाजवादी  और  प्रगतिशील  बातें  कहता  था  भौर  आज  भी  मैं  कह  रहा  हूं

 शी  दाऊ  बयाल  जोशी  :  कहीं  यह  अरण्य-रोदन  तो  नहीं  है  ।'''  ***

 श्री  चन्द्र  जीत  यादव  :  अरण्य-रोदन  नहीं  यह  भविष्य  के  लिए  रास्ता  जो आप  समझ

 नहीं  पाएंगे  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  प्रफुल्ल  पटेल  बोलेंगे  ।

 की  थाइमा  सिह  युमनाम  :  महोदय  मैंने  भी  अपना  नाम  दिया

 सभापति  भहोदय  :  जी  आपका  भी  नाम  है  ।  परन्तु  तभी  बोलेंगे  जब  आपको

 अवसर  अभी  नहीं  ।

 श्री  प्रफुल  पटेल  :  सभापति  महोदय  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  मुझे  उद्योग

 लय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा  में  बोलने  का  अवसर  दिया  गया  मैं  इन  अनुदानों  मांगों

 का  समर्थन  करता  हुं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सभा  के  समक्ष  कुछ  जो  मेरे  विचार  से  हमारे
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 देश  के  समग्र  संतुलित  औद्योगिक  विकास  को  सुदृढ़  बनाएगी  ।

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के बाद  सरकार  ने  पहली  बार  साहसपूर्ण  ओद्योगिक  पहल  की
 1948  ओर  1956  में  हमारे  प्रथम  प्रधानमंत्री  स्वर्गीय  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  औद्योगिक

 नीति  संकल्प  तैयार  किये  थे  जिसमें  मिश्रित  अथंब्यवस्था  पर  बल  दिया  गया  था  जिसके  अन्तर्गत
 समाजवाद  के  सिद्धांतों  का  पालन  जाएगा  इस  देश  के  दलितों  को  सामाजिक  न्याय  दिया

 मुक्त  व्यापार  अर्य॑व्यवस्था  के  प्रेरित  किय/ः  जाएगा  और  इस  देश  में  उपलब्ध  प्रतिभावान
 उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  ?  शुरू  के  वर्षों  में  विशेषतः  स्वतन्त्रता  के  बाद  बड़ी
 योजनाओं  के  लिए  निजी  पूजी  की  कमी  थी  ओर  इसी  कारण  सरकार  ने  सरकारी  क्षत्र  के  लिए
 महत्ववूर्ग  उद्योग  के लिए  इश्क  सहारा  लिया  ।  उद्योगों  जँसे  सीमेंट  और  ऐसे
 हो  अन्य  उद्योगों  सरकारी  क्षेत्र  के  माध्यम  से  प्रोत्साहित  किया  वर्षों  बाद  हमारा  सरकारी
 क्षेत्र  का  निवेश  ।,  30,000  करोड़  रुपया  हो  हमने  सरकारी  क्षेत्र  के  परिणाम  को  भी
 देवा  ह  में  अपने  इस  वादे  पर  कायम  रहने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  कि  हम  सरकारी  क्षेत्र
 को  सहारा  यह  निश्चित  रूप  से  भारतीय  अर्ंब्यवस्था  का  आधार  है  साथ  ही  हमें  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  भारतीय  उद्योग  नई  समाज  के  दलित  और  कमजोर
 वर्गों  की  आशा  के  अनुकूल  हों  तथा  ह  श्रे  देश  के  दूर  दराज  के  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर

 प्रद्यन  करें  ।  वर्षों  से  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रशंसनीय  परिणाम  रहे  हैं  परन्तु  साथ  ही  कुछ  क्षत्रों  में

 सरकारो  क्षेत्र  बुरी  तरह  असफल  रहा  इस  बात  से  हमारी  आंखें  खुलनी  चाहिए  कि  सावंजनिक

 धन  बर्बाद  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हम  जनता  के  प्रति  जवाब  देह  हमें  उनकी  आशाओं  के

 अनुक्‌ल  होना  चाहिए  ।  जैसाकि  हमारे  वित्त  मंत्री  और  प्रधानमंत्री  ने  बताया  था  कि  स्वतन्त्रता  के
 बाद  से  आज  ह  मारे  देश  के  सामने  सबसे  बड़ा  आधथिक  संकट  इसलिए  हमें  इस  बात  पर  विशेष

 रूप  से  ध्यान  देना  है  कि  अर्थव्यवस्था  को  किस  प्रकार  बनाना  है  और  हम  अपने  सीमित  संसाधनों
 को  किस  प्रकार  व्यवस्थित  करना  सरकारी  क्षेत्र  में  अनेक  उद्योगों  में  बहुत  बड़ा  घाटा

 हुआ
 मैं  यह  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  किराए  की  रोटी  के  उत्पादन  अथवा  रेंस्तराओं  को

 चलाने  अथवा  ट्रैवल  एजेंसी  को  चलाने  के  लिए  कौमती  सरकारी  धन  का  उपयोग  क्‍यों  किया  जाए  ।

 यह  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनमें  हमने  अपने  सरकारी  घन  का  निवेश  किया  है  और  उन्हें  जनता  के  द्वारा
 बिना  किसी  कठिनाई  के  अथवा  बिना  किसी  परेशानी  के  आसानी  चलाया  जा  सकता  हमें  अपने

 निवेश  को  वापस  लेने  का  प्रयास  करना  हमें  उन  उद्धमियों  को  अवसर  देने  का  प्रयास

 करना  चाहिए  जिन्हें  इस  प्रकार  के  निवेश  वापसी  से  लाभकारी  रोजगार  दिया  जा  सकता  जब
 तक  हमारे  विकास  की  दर  तेज  नहीं  होगी  तत्र  तक  हम  इस  देश  के  बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार

 देने  के  अपने  उहं श्य  को  किसी  प्रकार  पूरा  नहों  कर  हम  पहले  ही  कि  प्रत्येक  वर्ष  15
 मिलियन  से  17  मिलियन  लोगों  का  रोजगार  देने  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  यह  कुल  मिलाकर ब्रे  रोजगार  लोगों  की  संख्या  कहीं  अधिक  है  ।  इश्न  देश  में  करोड़ों  बेरोजगार

 पहले  से  द्वी  इसीलिए  जहां  तक  रोजगार  कः  सम्बन्ध  हमें  एक  ऐसा  वातावरण  तैयार  करना

 है  जिसके  अन्तर्गत  हम  मांग  और  पूति  में  संतुलन  स्थापित  कर  सकें  ।  यह  महत्वपूर्ण  बात  है  कि
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 विगत  कई  वर्षो  के  दौरान  बेरोजगारों  की  संख्या  बढ़ी  है  और  जोकि  आज  35  करोड़  से

 85  करोड़  तक  पहुंच  गई  में  वृद्धि  क ेसाथ  बेरोजगारों  कि  संख्या  में  बेहिसाव  वृद्धि  हुई  है  ।

 मुझे  यह  भी  पक्‍का  विश्वास  है  कि  सरकार  के  पास  भी  सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।.  सरकार  न

 विभिन्‍न  योजनाओं  और  व्यवसायिक  मार्ग  निर्देशों  के  द्वारा  के  अवसर  बढ़ाने  के  प्रयास

 किए  लेकिन  साथ  ही  इन  आंकड़ों  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  भी  है  ।

 जहां  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  का  संबंध  हम  इस्पात  उद्योग  का  उदाहरण  ले  सकते  हैं  ।  हम
 इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  मे ंअधिक  निवेश  कर  रहे  इस्पात  उत्पादों  का  हम  बड़ी  मात्रा  में  आयात
 भी  कर  रहे  हैं  ताकि  हम  अपने  कुछ  विशिष्ट  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  सकें  ।  मैं  उदाहरण  स्वरूप
 टाटा  स्टील  का  नाम  ले  रहा  हूं  ।  टाटा  जिसका  इतना  उच्चा  रिकार्ड  रहा  है  उस  कम्यदी  को  भी

 अपनी  क्षमता  को  लाओं  टन  बढ़ाने  की  स्वीकृति  लेने  में  पन्द्रह  वर्ष  लग  जबकि  केवल  इस्पात
 के  क्षेत्र  में  हमें  प्रतिव्यं  दो  से तीन  लाख  टन  मात्रा  तक  का  आदात  करना  होता  है  और  हमारे

 बहुमूल्य  लौह-अयस्क  को  जापान  और  ताइंवान  जैसे  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  वे  इसी

 लौह-अंयस्क  से  इस्पात  उत्पाद  तैयार  कर  रहे  हैं  और  उत्पादित  माल  को  वापिस  तीसरी  दुनिया  के
 देशों  या विकसित  देशों  को  निर्यात  कर  रहे  हम  भी  उन्हीं  देशों  में  एक  हो  सकते  जो  अपने

 लौह-अयस्क  से  उत्पादित  इस्पात  के  वस्तुओं  का  आयात  कर  रहे  हैं  ।

 विशिष्ट  कारणों  से  हमें  इस  मामले  को  परखना  चाहिए  ।  इस  देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 इस्पात  उद्योग  भी  उत्पादन  शुरू  कर  सकते  सावंजनिक  क्षेत्र  को  इससे  दूर  होने  या  उस  क्षेत्र

 में  निवेश  नहीं  करने  के  लिए  कोई  भी  प्रयास  नहीं  कर  रहा  लेकिन  संवरधित  नई  क्षमता  के

 साथ  विश्व  भर  की  कई  कम्पनियां  यह  काय  कर  सकती  टाटा  स्टील  सरीखी  बहुत  सी

 कम्पनियां  हमारे  देश  में  भी  जिन्हें  अपनी  क्षमतां  बढ़ाने  नये  परियोजना  स्थापित  करने  का

 मौका  दिया  जा  सकता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  रोजगार  के  और  अवसर  प्राप्त  हमारे  उद्योग

 के  विकास  को  अधिक  बल  मिलेगा  तथा  साथ  ही  साथ  हम  अपने  विदेशी  मुद्रा  को  बचा
 सकेंगे  ।

 जहां  तक  आटोमोबाइल  क्षेत्र  का  संबंध  मेरा  यह  कहना  है  कि  हमें  नई  औद्योगिक  नीति
 में  भी  कारों  के  उत्पादत्त  या  अन्य  प्रकार  के  वाहनों  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  की  आवश्यकता

 है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  इस  देश  में  आटोमोबाइल  उद्योग  की  स्थिति  बेहद  चिताजनक
 यहां  तक  कि  तथाकथित  शो-पीसमॉडल  मारुति  1000  सी०सी०  जिसका  उत्प।दन  सार्वजनिक

 क्षेत्र  द्वारा  किया  जाता  हैं  और  जिसमें  आश्वुनिकतम  तकनीक  का  उपयोग  किया  गया  उसमें

 ईघन  की  खपत  बहुत  अधिक  होती  मुझे  भी  एक  ऐसी  ही  कार  लेन  का  अवसर  भिल  चुका
 मारुति  1000  सी०सी०  की  औसतन  ईघन  खपत  दस  किलोमीटर  प्रतिलीटर  हम  ईंधन

 क्षमता  व  बात  करते  हम  अपनी  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  को  बचाने  की  बात  करते  हैं  ।  हम
 पेट्रोल  उत्पादों  क  उस  आयात  को  कम  करने  की  वात  करते  है  जो  कि  प्रतिवर्ष  10,000  करोड़

 मूल्य  का  होता  दो  पहिया  वाहनों  और  चार  पहिया  वाले  व!हनों  द्वारा  उप  शेग  किए
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 जाने  वाले  पेट्रोल  और  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  खर्च  कम  किया  जा  सकता  यदि  आटोमोबाईल
 क्षेत्र  की  क्षमता  बढ़  जाती  है  तो  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  ईंधन  के  खर्च  को  कम  कर  सकते  हैं
 या  कम  से  कम  2000  से  3000  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  को  बाहर  जाने  से  रोक  सकते
 हमारी  अम्बेस्डर  कारों  में  किसी  में  भी  ईघन  दक्षता  नहीं  फिर  हमारे
 सामने  प्रदूषण  को  एक  और  समस्या  आजकल  मुम्बई  महानगरों  के  सामने  प्रदूषण  की
 भयंकर  समस्या  है  मेरा  यह-मानना  है  कि  जहां  आटोमोबाईल  उद्योग  संबंध

 मारुति  कार  केवल  एक  शो-पीस  ही  यदि  यही  स्थिति  है  और  यदि  मारुति  कार  की  भी  यही
 हालत  है  तो  हम  यह  अच्छी  तरह  समझ  सकते  हैं  कि  औरों  की  स्थिति  क्या  होगी  ।  इसलिए  यदि
 नई  कम्पनियां  और  नए  उद्घमी  इस  क्षेत्र  में  आता  चाहते  हैं  और  जहां  तक  प्रदूषण  का  संबंध  हैं
 ईघन  के  खपत  को  कम  करने  और  गुणदत्ता  को  बड़ाने  के  क्षेत्र  में  कायं  करना  चाहते  तो  मुझे
 कोई  कारण  समझ  में  नहों  आता  कि  नई  कम्पविरों  और  नए  उद्मियों  को  इस  क्षेत्र  में  आने  से
 रोकने  या  लाइनेंस  देने  कर  मानदण्ड  उन  पर  लाग  करने  को  क्‍या  जरूरत

 हम  नई  ओद्योगिक  नीति  की  बात  कर  रहे  आटोमोबाईल  उद्योग  पर

 दुनिया  के  विकासशील  देश  में  विशेष  बल  दिया  जा  रहा  अमरीका  जैसा  जिसकी

 जनसंख्या  हमारे  देश  की  एक  तिहाई  शायद  उससे  भी  कम  हो--प्रतिवर्ष  80-90  लाख  कारों

 उत्पादन  करता  हमारे  देश  में  दोपहिया  वाहनों  को  अन्य  वाहनों  का  कुल  उत्पादन

 250,000  या  300,000  प्रतिवर्ष  से  अधिक  नहीं  अब  तथाकथित  उत्साही  मध्यम  वर्गीय

 न्ोग  भी  इस  क्षेत्र  में  भागीदार  बन  रहे  वे  भी  कार  या  अन्य  वाहन  खरीद  रहे  क्योंकि

 उन्हें  बकों  द्वारा  ऋण  आसानी  से  मिल  जाता  है  |  इसलिए  इस  क्षेत्र  को  दियां  जा  सकता

 इससे  अधिक  रोजगार  के  अवसर  उ  पलब्ध  होंगे  ।  इससे  नये  सहयोगी  उद्योग  भी  पनपेंगे  ।

 इसलिए  इस  क्षेत्र  पर  निश्चय  ही  अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  फार्मास्थुटिकल  उद्योग  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहा  यद्यपि  यह  अलग  मंत्रालय
 के  अन्तगंत  फिर  भी  मैं  एक  तथ्य  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  इस  उद्योग  का

 संबंध  लाईयेंस  समाप्त  नहीं  किया  गया  आज  ही  सुवह  जब  यह  मुद्दा  एक  माननीय

 सदस्प्र  ने  उठाया  था  कि  दवाईयों  की  अत्यधिक  कमी हो  गई  हमने  इसकी  चर्चा  की  यह  एक

 ऐसा  उद्योग  जिसे  प्रोत्साहित  किया  जा  सकता  जिसका  हमारे  देश  के  ल,खों  गरीब  लोगों

 लिए  उपयोग  हो  सकता  साथ  ही  इसकी  क्षमता  बढ़  जाने  से  रोजगार  के  अवसर  भी

 बढ  जाएगे  ।

 उद्योग  को  लाईगेंस  प्रण्यली  से  +वत  करके  इसके  दिवास  के  लिए  उचित  प्रोत्साहन
 क्यों  नहीं  दि  1?  मैं  तो  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  रक्षा  के  क्षंत्र  में  भी  हम  बहुत  से  रक्षा

 उपकरण  विदेशों  से  खरीदते  इस  देश  में  रक्षा  उपकरणों  का  उत्पादन  करने  की  काफी  क्षमता

 है  ?  हमारे  यहां  बहुत  से  ऐसे  कारखाने  हैं  जहां  पर  कि  गोला  बारूद  तथा  कई  प्रकार  के
 ऐसे  बहुत  से  लव  क्षंत्र  मैं  यह  नहीं  कह  रहा रक्षा  उपकरणों  का  उत्पादन  किया  जा  सकता

 हृ  कि  हमें  संवेदनजील  क्षेत्रों  में  उत्पादन  आरम्भ  करना  परन्तु  ऐसे  बहुत  से  रक्षा  उपकरण
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 हैं  जिनका  उत्बादन  सहायक  क्षेत्र  तथा  लघु  क्षेत्र  अथवा  निजी  क्षेत्र  मे ंकिया  जा  सकता  रक्षा

 मंत्रालय  के  लिए  यह  काफी  लाभप्रद  सिद्ध  क्‍योंकि  रक्षा  मंत्रालय  कई  कारणों  से  काफी

 गोपनीय  मंत्रालय  इसलिए  हम  इन  सब  बातों  की  यहां  पर  विस्तार  सहित  चर्चा  नहीं  कर

 सकते  ।  निश्चित  रूप  से  उद्योग  मंत्रालय  को  इस  पहलू  का  अध्ययन  करना  चाहिए  ।

 इस  देश  में  विद्युत  उत्पादन  की  अधिष्ठापित  क्ष  ममा  60,000  मेगावाट  परन्तु  जब

 हम  विद्युत  उत्पादन  की  क्षमता  को  बढ़ाने  तथा  अतिरिक्त  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिए  बहुत  बड़ी
 राशि  की  आवश्यकता  की  बात  कर  रहे  तो  मैं  केवल  एक  तथ्य  को  उजागर  करना  चाहूंगा  कि

 यदि  हमारी  संयंत्र  क्षमता  जो  कि  इस  समय  लगभग  50%  से  भी  कम  उसे  बिना  एक  पंसा  भी

 खर्च  किए  10  से  15  प्रतिशत  बढ़ाया  जा  सकता  जिससे  कि  हमें  अर्तिनकक्‍्त  विद्युत  उत्पादन

 क्षमता  प्राप्त  हो  सकगी  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  दिदुयुत  उत्पादन  के  पहलू  पर  उद्योग  मंत्रालय  सूक्ष्म  रूप  में

 विचार  करेगा  ।  इससे  बहुत  से  मंत्रालय  जुड़े  हुए  हैं  जैंसे  कि  कोयला  रेल  मंत्रालय

 इत्यादि  ।  अगर  इनका  आपस  में  उचित  समन्वय  स्थापित  हो  तो  हमारी  विद्युत  उत्पादन

 क्षमता  बढ़  सकंता  है  ।

 जहां  तक  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  उद्योग  तथा  तेल  के  लिए  खुदाई  का  सम्बन्ध  तो  हमें
 यह  कहते  हुए  हषं  होता  है  कि  लाभ  कमाने  की  दृष्टि  से  हम  कई  बार  काफी  सराहनीय  काय  करते

 इस  लाभ  को  और  भी  बढ़ाया  जा  सकता  है  |  शायद  वास्तविक  क्षमता  का  पूरी  तरह
 से  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  जहां  तक  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  का  सम्बन्ध  हमने
 इसे  एक  एकाधिकार  प्राप्त  इकाई  का  रूप  दे  दिया  हम  इस  सम्बन्ध  में  उदार  क्‍यों  नहीं  हो  रहे
 हैं  ?  इससे  हम  अपनी  क्ष  मता  बढ़ा  पायेंगे  ।  जहां  तक  लाभ  कमाने  का  सम्बन्ध  हम  इसके  द्वारा
 अपनी  उत्पादन  लागत  भी  कम  कर  पायेंगे  ।

 जहां  तक  विदेशी  पूंजी  निवेश  का  सम्बन्ध  इसके  बारे  में  मैं  केवल  एक  ही  बात  कहदा

 चाहूंगा  ।  हमारे  ऊपर  72  बिलियन  डालर  का  विदेशी  कर्ज  है  तथा  सम्भवतः  पिछले  25  वर्षों  में
 भारत  में  कुल  विदेशी  पू  जी  निवेश  दो  बिलियन  डालर  से  अधिक  नहीं  इन्डोनेशिया  जैसे
 देश  में  भी  वाधिक  विदेशी  पूजी  निवेश  शायद  डेढ़  बिलियन  डॉलर  के  बराबर  अपने  उद्योगों
 को  बचाने  के  साथ-साथ  हम  अधिक  विदेशी  पूजी  निवेश  के  लिए  प्रोत्साहन  भी  प्रदान  कर  सकते

 हम  उचित  सुरक्षा  उपाय  भी  अपना  सकते  हैं  ।  श्री  यादव  ने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को

 की  संज्ञा  दी  इस  सम्बन्ध  में  मैं  उनसे  असहमत  नहीं  हूं  ।  परन्तु  हम  अपनी  वतंमान  प्रणाली  में
 उपायों  का  प्रावधान  कर  सकते  जिससे  कि  हम  उन्हें  पू  जी  निवेश  के  लिए  आमन्त्रित  कर

 सकेंगे  तथा  निश्चित  रूप  से  इससे  हमें  लाभ  होगा  ।

 श्री  लोक  नाथ  चौधरो  :  वे  इतने  उदार  नहीं  हैं  ।

 श्री  प्रफूल  पटेल  :  वे  उदार  न  भी  हों  तव  भी  हम  कुछ  सुरक्षा  उपाय  अअना  सकते
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 नए  प्रस्ताव  के  अन्तगंत  हमने  उन्हें  51  इक्विटि  प्रदान  की  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  कि  हम  ऐसा
 न  कर  पाएं  ।

 श्री  प्रफुल  पटेल  :  जहां  तक  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  का  सम्बन्ध  इस  सम्बन्ध  में

 बहुत  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।

 एक  बड़ी  इस्पात  फैक्टरी  अथवा  एक  बड़ी  औद्योगिक  इकाई  की  स्थापना  के  लिए  लगभग
 250  से  300  करोड़  रुपये  तक  का  पूजी  निवेश  करना  पड़ता  है  जिसमें  से  30  से  40  करोड़

 -  रुपये  तक  शेयर  बेच  कर  प्राप्त  होता  है  तथा  बाकी  की  पूजी  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  सावधि
 ऋण  प्राप्त  करके  पूरी  की  जाती  महाराष्ट्र  जहां  से  कि  मैं  निर्वाचित  होकर  आण  एक
 चीनी  की  फैक्टरी  स्थापित  करने  के  लिए  10  करोड़  के  ऋण  तथा  दूसरी  राजसहायता  की
 आवश्यकता  होती  दो  या  तीन  करोड़  रुपये  शेयर  बेचकर  प्राप्त  किए  जा  सकते  एक  चीनी
 फैक्टरी  से  1000  लोगों  को  रोजगार  मिलता  एक  चीनी  फंक्टरी  स्थापित  होने  से  10,000
 फसानों  तथा  उनके  परिवारों  को  लाभ  पहुंचता  इसके  अप्रत्यक्ष  रूप  से  बहुत  से

 लोगों  को  लाभ  पहुंचता  बहुत  से  हमारे  ऐसे  बेरोजगार  युवक  जो  कि  ट्रंक्टर  तथा  ट्रक  खरीदने

 के  लिए  ऋण  लेते  उन्हे  भी  इससे  लाभ  प्राप्त  होता  है  जब  उनके  टेक्टर  तथा  ट्रक  चीनी

 फँक्टरियों  द्वारा  किराये  पर  लिये  जाते  मेरा  कहना  यह  है  कि  जो  250  करोड़  उन

 ओऔद्धोगिक  इकाईथों  को  ऋण  के  रूप  में  दिया  जाता  उसे  यदि  25  चीनी  मिलों  की  स्थापना  के

 लिये  दिया  जाये  तो  रोजगार  अवसरों  तथा  ध्ाभान्वित  होने  वाले  किसानों  की  संख्या  हजारों  तथा

 लाखों  में  होगी  ।
 ॥

 आखरी  बात  मैं  नई  नीति  में  उदारीकरण  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगा  जो  कि  घोषित  की

 गई  मैं  विशेष  रूप  से  एक  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  अब  लाइसेंस  प्रणाली  समाप्त  होने  के

 कारण  किसी  उद्योग  को  एक  महानगर  से  25  कि०  मी०  की  दूरी  पर  भी  स्थापित  किया  जा  सकता

 है  |  उद्योगपतियों  को  अरुणाचल  अदेश  जैसे  राज्यों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन

 नहीं  दिए  गये  जिस  राज्य  से  कि  हमारे  माननीय  मंत्री  जी  स्वयं  हैं  ।  ग्रामीण  अथवा  दूरस्थ  स्थानों

 पर  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  भी  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिए  गये  इसलिए  हमारी  नई  नीति

 के  कारण  पिछड़  हुए  क्षेत्रों  को  काफी  हानि  उठानी  पड़े गी
 ।  मैं  इस  नई  औद्योगिक  नीति  से  कुछ

 लेने  का  प्रयास  नट्टीं  कर  रहा  ।  परन्तु  इसके  अतिरिक्त  कुछ  और  प्रोत्सग्हन  प्रदान  करने  का  मैं  मंत्री

 जी  से  हादिक  निवेदन  करता  ताकि  ग्रामीण  तथा  पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  हो  सकें

 अन्यथा  यहां  पर  औद्योगिकरण  मुश्किल  होगा  ।

 इस  देश  की  सचार  प्रणाली  में  भी  सुधार  होना  चाहिए  ।  हम  अपने  देश  के  सभी  भागों  में

 लमीपता  तथा  राष्ट्रीय  अखण्डता  की  बात  करते  हैं  ।  परन्तु  आज  अगर  दिल्ली  के  किसी  उद्योगपति

 को  अक्षम  में  कोई  संयत्र  लगाना  पड़े  तो  वह  अरे  !  मुझे  असम  जाना  उसे  असम

 लन्दन  से  भी  अधिक  दूर  लगता  है  ।

 इस  दुःखद  स्थिति  के  जहां  देश  के  आधारभूत  ढांचे  और  देश  को  औद्योगिकीकरण
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 प्रफूल

 को  समीप  लाने  का  सम्बन्ध  है  उद्योगपतियों  का  यही  दृष्टिकोण  श्री  यादव  ने  भी  यही  बात

 कही  है  ।

 जहां  तक  भविष्य  में  औद्योगिकीकरण  किए  जाने  विशेषकर  देश  के  पिछड़े  और  ग्रामीण  क्षेत्रों
 को  इस  प्रक्रिया  में  शामिल  करने  का  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  त्ताहता  हूं  कि  आधारभूत  ढांचागत

 संचार  सुविधा--चाहे  वह  टेलीफोन  या  वह  सुविधा  कुछ  भी  हो--जोकि
 एक  आधुनिक  देश  में  इस  समय  उपलब्ध  उसे  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिये  ।  अमरीका  ज॑से  देश
 में  औद्योगिकीकरण  को  लाने  और  पूरे  देग  में  संतुलित  विकास  करने  में  सफलता  का  कारण  यह  है
 कि  ज्यों  ही  द्वितीय  विश्व  युद्ध  समाप्त  उन्होंने  सक्ष  म  शाधारभूत  ढांचा  विकसित  करने  पर  बल

 दिया  और  यही  कारण  है  कि  अमरीका  ज॑ंसे  देश  के  लोग  ओद्योगिकीकरण  के  समीप

 पहुंच  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 ]
 क्री  मोहन  विध्णु  रावले  :  सभापति  हिन्दुस्तान  के  परम  प्रिय

 नेता  श्री  राजीव  गांधी  श्रद्धाजलि  अपित  करते  हुए  मैं  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मागों

 बर  अपना  भाषण  कर  रहा  हूं  ।  मैं  सत्ताधारी  पक्ष  को  इस  बजट  के  बारे  में  बधाई  देना  चाहता  हूं
 क्योंकि  चालीस  वर्ष  से  पण्डित  नेहरू  जी  जो  कांग्रंस  की  परम्परा  चलती  रही  मंहगाई
 बढ़ाने  उस  मंहगाई  बढ़ाई  की  परम्परा  को  इन्होने  खंडित  नहीं  किया  सभापति  यह
 सरकार  सिर्फ  नारा  देना  चाहती  है  लेकिन  उस  पर  अमल  नहीं  करना  जानती  हमारे  कांग्रेस

 के  सदस्य  ने  भी  यह  बताया  था  कि  यह  सरकार  कानून  बनाती  है  लेकिन  नहीं  करती  है  ।

 यह  सरकार  गरीबों  का  दुःख  नहीं  जानती  है और  न  ही  मजदूरों  का  दुख  जानती  सामान्य

 जनता  का  दुख  नहीं  जानती  इसलिए  हमारे  सिर  हजार  करोड़  का  विदेशी  कर्ज

 यह  सरकार  विदेशों  से  पैसा  लेती  है  और  गवं  से  कहती  है  कि  हम  देश  चलाते  हैं  और  उसी  में  खुशी
 मनाती  यह  सरकार  हिन्दुस्तान  की  जनता  को  गुमराह  करने  वाली  सरकार  यह  सरकार

 विलासिता  की  चीजों  पर  अनावश्यक  खर्च  करके  इस  देश  के  सामने  मौजूदा  संकट  पैदा  करती  है  ।

 सरकार  की  गलत  नीतियों  के  कारण  सिर्फ  चन्द  लोग  उन  सुविधाओं  को  भोग  रहे  हैं  लेकिन  गरीब
 आदमी  को  मंहगाई  से  दबा-दबाकर  उसके  पास  से  कर  के  रूप  मंह  गाई  के  रूप  में  पैसा  वसुल
 कर  रही  है  ।

 सभापति  हमारे  देश  में  संसद  सदस्यों  ने  मारुति  उद्योग  लि०  पर  बहत  अच्छी

 तरह  भाषण  दिया  और  सत्ताधारी  पक्ष  के  सदस्यों  ने  ही  उसकी  बुरी  हालत  के  बारे  में  बताया  कि
 मारे  हिन्दुस्तान  में  दस  हजार  व्यक्यों  में  से  केत्ल  एक  व्यक्ति  प्रथोग  करता  है

 लेकिन  मारुति  के  लिए  अब  तक  इस  सरकार  ने  एक्र  हजार  करोड़  रुपये  का  आपात  किया  है
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 जबकि  उसके  निर्यात  में  ह  में  केवल  40  करोड़  रुपया  मिला  है  ।  यह  कितनी  शरमंनाक  स्थिति

 यह  सरकार  ज  नता  को  दिशाहीन  कर  रही  है  |  गरीब  बेचारा  ट्रेन  में  धक्के  ब्वाता  फिरता  है
 ओर  उन्ही  लोगों  से  सरकार  ज्यादा  किराया  वसूल  करती  इतना  ही  नहीं  सरकार  ने  जो
 पँप्सी  उद्योग  लगा  दिया  गरीब  के  लिये  उसका  कोई  उ  पयोग  नहीं  है  ।  इस  उ  द्योग  तथा  कास्मेटिक
 और  अन्य  उद्योग  पर  सरकार  अब  तक  करोड़  रुपया  खर्चे  हो  चुकी  है  और  यह  सरकार  अप्रत्यक्ष
 रूप  से  गरीव  ज  नता  पर  बोझ  डाल  रही  सरकार  ने  पह  ले  हो  पेट्रोल  और  रेलवे  के  भाड़ें  में

 वृद्धि  कर  दिया  है  जिसकी  वजह  से  90  प्रतिशत  वस्तुओं  के  दाम  और  बढ़  गये  हैं  जिसमें
 मंटिरियल  भी  शामिल  है  जोकि  उद्योग  में  काम  आता  हैं  और  उद्योग  सम्बन्धी  अन्य  सामान  भी
 शामिल  हैं  ।  ये  कह  ते  हैं  कि  एक्सयोर्ट  के  लिए  सत्रकुछ  उदार  नीति  बनाई  है  लेकिन  मैं  आपके
 माध्यम  से  सत्ताधारी  पक्ष  से  पूछता  चाह  ता  हूं  कि  इस  मंह  गाई  में  छोटे-छोटे  उद्योगपति  एक्सपोर्ट  के

 लिए  इंटरनेशनल  मार्किट  में  किस  प्रकार  कम्"टीटिव  भाव  पर  अच्छी  क्वालिटी  का  सामान  को  दे
 सकते  हैं  ?  यह  सरकार  को  सोचना  चाहिए  |

 सभापति  हिन्दुस्तान  से  अपना  चार  हजार  करोड़  फॉरेन  करेंसी  कर्जा  में
 चला  जाता  है  लेकिन  सरकार  सोलर  एनर्जी  के  विकास  के  लिए  राजी  नहीं  जो  टेक्नालॉजी

 उसमें  संशोधन  करके  नहीं  लाती  है  जिसकी  वजह  से  ह  मारी  करोड़ों  रुपयों  की बचत  हो  सकती

 है  ।  मैं  गव॑  से  बताना  चाह  ता  हूं  कि  महा  राष्ट्र  में  एक  स्थान  महाबलेश्वर  में  इलेक्ट्रीसटी  सोलर

 एनर्जी  से  पैदा  की  जाती  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  अगर  सोलर  एनर्जी  का  सही  इस्तैमाल
 करेंगे  तो  हमारी  काफी  बचत  हो  सकती  है  और  इसका  उद्योग  इंडस्ट्रियल  कैटीनों  और  घरों  में
 इस्तेमाल  किया  जा  सकता  इसके  बारे  में  सरकार  से  विनती  करता  हुं  कि  इसके  बारे  भें  सोचे  ।
 भारत  में  ज्याइ  से  ज्यादा  डाक्टस  हमारे  ज्यादा  से  ज्यादा  साईंटिस्ट्स  हैं  और  हमारा  नाम
 अमरीका  और  रूस  के  बाद  आता

 ह  मारे  यहां  ज्यादा  से  ज्यादा  इंजीनियसं  हैं  लेकिन  दुर्भाग्य  को  बात  यह  है  कि  यहां  वे  खाली
 येस  मैन  नहों  बनते  इसलिए  बे  विदेश्लों  में  चलें  जाते  हैं  ।  बंगलोर  में  एक  इंस्टीट्यूट  ऑफ  साइंस  है
 जहां  के  साइंटिस्ट  सोल  र  एनर्जी  के  ऊपर  अनुसंधान  कर  रहे  वहां  पर  सरकार  ने  उनको  कोई
 प्रोत्साहन  नहीं  दिया  और  उनको  ज्यादा  बेकिंग  नहीं  इसलिए  अच्छे-अच्छे  वैज्ञानिक  उसको
 छोड़कर  चले  गए  ।  सरकार  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिए  और  सोलर  एनर्जी  के  अनुसंधान  को
 प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ताकि  काम  तेजी  से  मैं  सरकार  से  विनती  करता  हैं  कि  ग्रामीण
 इलाकों  में  एग्रो  इंडस्ट्री  बढ़ानी  चाहिये  और  ८ग्रो  इंडस्ट्री  में  गांव  वाले  लोगों  को  ज्यादा  प्रोत्साहि  त
 करना  चाहिये  ।  अगर  उनको  वहां  चांस  मिल  जाएंगे  तो  वहा  उनका  तो  विकास  होगा
 बेरोजगारी  भी  दूर  लेकित  साथ-साथ  ग्रार्तों  का  भी  समुचित  विकास  हो  सकता  है  ।  सभापति

 मैं  आउकी  नजर  में  लाना  चाहता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  निरीक्षण  इंस्पेक्टर  फैक्ट्री
 इंस्पेक्टर  वे  बार-बार  जाकर  छोटी-छोटी  फैक्टरी  बालों  को  परेशान  करते  ग्रामीण  इलाकों
 में  उनके  लिये  निरीक्षण  का  एक  ही  दिन  ह!ना  चाहिये  और  उप्रके  ऊार  सरकार  को  निगरानी
 करनी  चाहिये  |  हिन्दुस्तान  में  जो  कोआपरेटिव  बैंक्स  हैं  विशेषकर  महाराष्ट्र  में  जो कोआपरेटिव
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 मोहन  विष्णु

 बैंक्स  हैं  जो  ग्रामीण  जनता  को  लाभ  देते  सरकार  की  नीति  ऐसी  हैं  कि  पांच-पांच  वर्ष  बाद

 रिजवं  बंक  उनको  लाइसेंस  देता  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  विनती  करता  हूं  कि  यह  जो

 नीति  उसमें  सुधार  करना  चाहिये  और  उसमें  जो  एक-एक  वर्ष  की  कंडीशन  होती  उस  बेंक

 को  बढ़ावा  देने  के  लिये  उस  नीति  में  सुधार  करआ  चाहिये  और  हर  वं्ष॑  कोआपरेटिव  बैंक  को

 खोलने  की  अनुमति  देनी  चाहि  ये  ।

 सभापति  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  हटाने  के  लिए  मैं  सरकार  से  विनती  करता

 हूँ  कि  वहां  बड़े-बड़  प्रोजेक्ट  होने  चाहिये  जिसके  आधार  पर  तीन  चार  सौ  छोटे-छोटे  उद्योग

 होने  चाहिए  जिससे  वहां  जो  रॉ-मैट्रीरियल  की  चीजें  होंगी  तो  जो  बड़  प्रोजेक्ट  हैं  उनको  वे  छोटे

 उद्योगपाट्स  वह  सप्लाई  कर  सकते  सभापति  हमारे  महाराष्ट्र  में  लेदर  इंडस्ट्री
 अगर  हम  उसको  बढ़ावा  देंगे  तो  हमें  फॉरेन  एक्सब्रेंज  भी  ठीक  तरह  से  मिल  सकती  खनिज

 तो  हमारे  लिए  सोना  लेकिन  आज  खनिज  हिन्दुस्तान  के  बाहर  जा  रहा  रॉ  मैटीरियल

 बाहर  जा  रहा  वही  लोग  इसका  शुद्धीक रण  करके  ह  मारे  पास  भेजते  मेरी  आपसे  बिनती

 हैं  कि हम  खनिज  पदार्थ  जेसे  भारत  में  लोह  अयस्क  और  जिंक  बहुतायत  में  उपलब्ध  है  लोह
 अयस्क  और  सिलिका  जैसी  खनिज  जो  महाराष्ट्र  में  अधिक  मात्रा  में  उत्तका  अगर  हम

 आधुनिक  टैक्नॉलॉजी  से  शुद्धीकरण  करेंगे  तो  इंटरनेशनल  मार्केट  में  स्टेंड्ड  में  वृद्धि  हो  सकती  है
 और  नियॉत  के  द्वारा  ह  में  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  मिल  सकता  ह  मारे  यहां  मारबल  और ग्रे  नाइट
 भी  काफी  होता  हैँ  ।  मारबल  तो  इटली  के  स्तर  का  होता  हैं  लेकिन  उसका  कुछ  प्रयोग  नहीं
 होता  ।  हम  निर्यात  नहीं  कर  बाहर  वाले  सत्र  यहां  से  लेकर  जाते  हैं  और  वल्ड  में  उससे

 करोड़ों  का  फायदा  कमाते  हैं  ।

 सभापति  साथ  ही  साथ  मैं  सरकार  से  विनती  करता  हूं  कि  स्टील  का  विनियंत्रण
 करना  चाहिए  जिससे  हमारे  देश  की  उन्नति  हो  सके  ।  सभापति  सत्ताधारी  पक्ष  ने  अपने
 घोषणापत्र  में  वायदा  किया  कि  एक  करोड़  लोगों  को  एक  वर्ष  में  रोजगार  देंगे  ।  मैं  आपके  माध्यम
 से  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मुम्बई  में  कई  मिलें  1982  से  बन्द  हैं  जिससे

 '
 70  हजांर  लोग  मिल  के  बाहर  हैं  और  बेरोजगार  हैं  |

 सभापति  अगर  सरकार  ने  ये  मिल  चलाई  तो  उनको  रोजगार  मिल  सकता  है  ।
 अगर  सरकार  यह  नहीं  करेगी  तो  जैसा  हमारे  बहुत  बड़े  संसद  सदस्य  यादव  जी  ने  बताया  कि
 कोओपरेटिव  बेसिस  के  ऊपर  अगर  वंह  मिलें  मजदूरों  को  चलाने  दी  जाएंगी  तो  उनको  उसमें
 रोजगार  मिल  सकता  इसमें  में  एक  और  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  गारमेंट
 प्रोडक्शन  भी  शुरू  करना  चाहिए  क्योंकि  जो  परदे  होते  करटेन्स  लगते  ऑफिस  में  इस्तेमाल
 होते  अगर  की  जो  मिल  है  उसको  बढ़ावा  देंगे  और  उसमें  गारमेंट  शुरू  कर  देंगे
 तो  उससे  अच्छा  काम  हो  सकता  है  और  सरकारी  दफ्तरों  को  भी  सस्ती  दर  पर  कपड़ा  मिल  सकता

 है  और  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता

 सभापति  इस  बजट  में  प्रावधान  है  कि  यदि  क्रोई  व्यक्ति  आयकर  का  भुगतान  देरी
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 से  करता  है  तो  सरकार  उससे  2  प्रतिशत  दण्ड  के  रूप  में  वसूल  करती  है  जबकि  धन  वापस  करते

 जहां  पहले  डेढ़  प्रतिशत  ब्याज  दिया  जाता  अब  उसे  घटा  कर  इस  वर्ष  एक  प्रतिशत  कर
 दिया  गया  मैं  सरकार  से  विनती  करना  चाहता  हूं  कि  धन  वासस  करते  समय  अब  जो  दर  घटा
 कर  एक  प्रतिशत  कर  दी  गई  उसे  भी  दो  प्रतिशत  किया  जाये  ।

 सरकार  की  ओर  से  मजदूरों  को  और  सामान्य  कमंचारियों  फो  महंगाई  सहने  के  लिए  जो

 महंगाई  भत्ता  दिया  जाता  वह  पिछले  6  महीतों  में  बढ़ी  महगाई  के  आधार  पर  दिया  जाता  है

 परन्तु  सरकार  उस  महंगाई  भत्ते  के  ऊपर  भी  टैक्‍स  वसूल  करती  है  जो  कि  इंकम  नहीं  होती  है  ।

 इससे  सिद्ध  होता  है  कि  जहां  सरकार  एक  हाथ  से  देती  है  वहीं  दूसरे  हाथ  से  छीन  लेने  का  काम
 भी  करती  इसी  प्रकार  मजदूरों  को  दिए  जाने  वाले  ओवरटाइम  भत्ते  पर  भी  सरकार  आयकर

 वसूल  करती  विदेशों  में  स्थिति  यह  हैं  कि  जैसे  ही  महंगाई  बढ़  जातो  है  तो  उसके  साथ-साथ
 आयकर  को  सीमा  भी  स्वयमेत्र  बढ़  जाती  दोनों  बीच  एक  तारतम्य  रहता  है  ।  उसी  आधार

 मेरी  सरकार  से  विनती  है  कि  आप्रकर  की  न्यूनतम  सीमा  को  वढ़ाकर  36000  रू०  कर
 दवा  चाहिए  ।

 हमारे  यहां  हिन्दुस्तान  लिवर  नाम  की  एक  कम्पनी  उसका  उत्पादन
 केमिकल  और  क्ृषि  उत्पाद  है  लेकिन  वह  कम्पनी  -  वनस्पति

 जूते  और  कालीन  तक  का  निर्यात  कर  रही  वैसे  हो  एक  कम्पनी  प्रौक्टर  एण्ड  गैम्बल

 उलका  मुख्य  उत्पादन  खाद्य  कागज  और  स्वास्थ्य  संबंधी  वस्तुएं  हैं  जबकि  उसे  45

 प्रतिशत  आय  सिगरेट  उत्पादों  के  निर्यात  से  होती  वैसे  ही  पौन्डस  इण्डिया  कॉस्मेंटिक्स  का
 सामान  तैयार  करने  वाली  कम्पनी  है  परन्तु  वह  भी  80  प्रतिशत  चमड़े  निर्यात  करती  है  ।  इसी

 प्रकार  अन्य  कई  कम्पनियां  हैं  जो  देश  में  व्यापारी  के  रूप  में  काम  करती  हैं  और  निर्यात  संबंधी

 यानी  एक्सपोर्ट  इन्सैंटित्र  प्राप्त  कर  रही  हैं  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  भी  आक्रृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  अमेरिका  की  एन०बी०

 सी०  टेलीविजन  कम्पनी  ने  समाचार  दिया  है  कि  बड़  भारतीय  उद्योगपतियों  और  स्वर्गीय
 श्री  राजीव  गांधी  के  खास  चहेतों  ने  बी०सी०सी०आई०  के  खातों  में  टैक्स  की  चोरी

 करके  धन  जमा  कराया  इस  आरोप  की  जांच  कराये  जाने  की  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  ।

 सभापति  हमारी  ब्रॉड  बेन्डिग  इन्वैस्टमैंट  पोलिसी  बड़ी  पेचीदा  है  क्योंकि  इससे

 ऋसी  को  शोषण  करने  के  अधिकार  अपेक्षाकृत  ज्यादा  मिल  गए  यदि  किसी  का  एक  संक्‍्टर

 विशेष  का  बिजिनैस  है  और  वह॒  अपने  बिजिनैस  को  किसी  दूसरे  बिजिनैस  में  कन्वर्ट  करना  चाहता
 है  तो  वह  कन्वर्ट  नहीं  कर  सकता  ।  इस  इंडस्ट्रियलिस्ट  को  अनुकति  ही  नहीं  मिलती  ।  मैं  सरकार
 से  विनतीं  करता  हूं  कि  इस  स्थिति  में  सुधार  लाया  जाये  और  जैसा  अभी  हमारे  एक  माननीय
 सदस्य  ने  कहा  कि  एम०आरश०टी०पी०  ओर  फेरा  एक्ट  में  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  को  बिल
 लाना  मैं  भी  उसका  समर्थन  करता  इसके  साथ-साथ  कन्‍्ट्रोल  और  कैपिटल  ईश्यू  में  भी
 संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  को  कोई  बिल  सदन  में  लाना  इसकी  भी  मैं  मांग
 करता  हूं  ।
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 थी  मोहन  विष्णु  रावले  ]

 हमारे  देश  में  '  हर  साल  रैलैवे  से  करोड़ों  रूपये  का  भाल  चौरी  चंला  जाता  है  ।
 बॉम्बे  पोर्ट  ट्रंस्ट  से  भी  करोड़ों  रूपए  का  साौमौनਂ  चोरी  हो  जाता  मैं  संभझंता  हूं  कि  चोरों  में
 सरकारी  अधिकारी  और  कमंचौारी  भी  शामिल  उसी  तरह  टेलीफॉनों  की  चौंरी  उनका

 दुरूपयोग  सरकार  को  प्रतिवर्ष  करोड़ों  रूँपये  का  नुकेसान  सहनं-करंना  पड़तां  है  ।  इसमें
 कारमिशवल  उद्देश्य  के  लिए/चोरी“की  जाती  अतः  सरकार  की  चांहिए  कि  रैलों  में

 *  होने  वाली  चोरी  टेलीफीनों  के  दुरूपयोग  को  रोकने  और ः  अंनोरवश्यिक  खर्चे  पर  यंदि
 किया  जाये  तो  हमारे  देशਂ  की  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  आ  सकेता  अन्यथां  ह्वतंत्र  न

 हम  परतंत्र  होते  चले  जायेंगे  और  हमें  पंता  भी  नहीं  चलेगा  ।

 समापति  आपने  मुझे  ईसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और  अन्त

 सरकार  से  एक  हीं  विनती  करते  हुए  अपना  समाप्त  करता  हूं  कि  हमारे  जितने  वैज्ञानिक

 इंजीनियर  है  उनमें  अच्छे-अच्छे  बाहर  के  देशों  में  जा  रहे  उनकी  प्रतिभा  का  फायदा

 हमारे  देश  को  न  मिलकर  विदेश  के  लोग  उठा  रहे  सरकार  को  ऐसी  व्यवस्था  केर॑नी  चाहिए
 बाहर  न  जाने  पाएं  कौर  आप  उनके  लिए”कुछ  दीजिए  गए  उन्हें

 प्धापस  की  कौशिश  कीजिए  ।  इन्हीं  के  मुंझे  वोर्लनेਂ का  भोकें
 उसके  लिए  एक  बार  पुनः  ऑपको  ध॑न्यवाद  देता  हूं  ।

 अनुवाद  ]

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  कल  फ्रातः  11.00  बजे  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए
 स्थगित  होती

 6.01  स०प०

 तल्यश्चात्‌  लोकसभा  21  1991/30
 1913  के  प्यारह  बंजे  तैक  के  लिए  स्थगित  हैई  ।



 संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  अंग्रेज़ी  कार्यवाही  और  हिन्दी  संस्करण  में  सम्मिलित

 पुंल  हिन्दी  कार्यवाही  ही  प्रामाणिक  मानी  जायेगी  ।  उनका  श्रनुवाद  प्रामाणिक  नहीं
 पाना  जायेगा  i)

 अबन्धक  ,  भारत  सरकार  मद्रणालय  ,  फरीदाबाद  दबारा  1991


